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 LOK  SABHA

 Tuesday,  April  25,  978/Vaisakha  38
 900  (Saka)

 —
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the

 Clock

 {Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 जमालपुर  के  सूब  वाली  सुरंग
 *g45.  Slo  रामजी  सिह:  क्‍या  रेल

 मती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  जमालपुर  के  पब  वाली
 सुरग  ब  रेल  गाडियां  चलाने  के  लिये  पूरी
 तरह  से  सुरक्षित  नही  है  ,

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्‍या  सरकार  ने
 पहाड  के  साथ-साथ  एक  वैकल्पिक  रेल
 लाइन  बनाने  की  योजना  बनाई  है  ;

 (ग)  कया  जमालपुर  में  वर्कशाप  होने के
 कारण  इससे  होने  वाले  रेल  यातायात  के  आवा-
 गमन  में  क्रठिनाइया  दूर  करने  के  लिये  भ्रावश्यक
 दोहरी  लाइन  के  निर्माण  में  यह  पहाड़ी
 सुरंग,  जिसमें  एक  रेल  लाइन  है,  एक  बाधा
 है;  और

 (=)  यदि  हा,  ता  सरकार  का  उन
 कठिनाई  को  किस  प्रकार  दर  करने  ा
 विचार  है

 ?  '

 रेल  मंत्री  (प्रो०  मधु  दंडबते)  :  (क)
 जी  नही  t

 (ख)  प्रश्त  नहीं  उठता

 (ग)  और  (घ).  वर्तमान  सुरंग  मे
 दोहरी  लाइन  नहीं  बनायी  जा  सकती  ।
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 खडीय  क्षमता  ब  ने  झौर  किउल-भागलपु र-
 बड॒हरवा  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  के
 लिये  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  सर्वेक्षण
 पूरा  हो  जाने  पर  ही  यह  पता  लगाता  सभव
 हो  पायेगा  ि  दोहरी  लाइन  की  भ्रावश्यकता
 है  या  नहीं  ।

 To  राममी  सिंह:  श्रध्यक्ष  महोदय,
 रेल  मन्नी  जी  ने  यह  बहुत  भ्रज्छी  बात  कही
 है  कि  यूल  से  बडहरवा  लाइन  के  सम्बन्ध  मे
 वे  सर्वेक्षण  करवा  रहे  हैं  कि  वहा  पर  दोहरी
 लाइन  बनेगी  या  नहीं  माननीय  रेल  मंत्री  जी
 का  मालूम  है  कि  i86i  से  एक  टनेल  बनी
 थी  श्रौर  इसी  टनेल  के  कारण  डबल  लाइन
 नहीं  हो  रही  थी  1  इसी  कारण  सारा  बाटल-
 नेक  वहा  पर  हो  गया  है  और  कोई  अच्छी
 गाडी  वहां  नहीं  चलती  है  ।  माननीय
 मत्री  जी  को  मालूम  है  कि  यह  सबसे  पुरानी
 लाइन  है,  1861  मे  बनी  थी  और  झब
 978  शा  गया  है,  आबादी  कई  गुना  बढ़

 गई  है,  फिर  भी  दो  रेल  लाइने  नही  बन  पाई
 है  ।  कया  हम  आशा  करे  कि  हमारे  रेल
 मत्री  जी  कृपा-पूवंक  इस  पर  ध्यान  करेगे
 और  वहा  दोहरी  लाइन  बना  कर  उस  क्षेत्र
 की  जो  यातायात  की  श्रसुविधा  है,  उस  का
 अन्त  करने  के  लिये  लोगो  का  आश्वस्त
 करेगे  ?

 प्ो०  मधु  दंडबते  :  श्रीमन्‌,  मैंने  पहले  ही
 कहा  है  कि  सर्वेक्षण  हो  रहा  है,  सर्वेक्षण  का
 नतीजा  हम  लोगो  के  हाथ  में  भाने  से  पहले  कुछ
 बताना  ठीक  नहीं  होगा  ।  लेकिन  माननीय
 सदस्य  को  मैं  यह  बतलाना  चाहता  हू  कि
 इस  मार्ग  पर  इस  सप्रैय  7  गाडिया  चल
 रही  हैं,  जब  कि  वहा  की  क्षमता  22  गाड़ियों
 की  है।  इस  लिये  जितनी  क्षमता  है,  उतना
 इस्तेमाल  भी  पूरी  तरह  से  नही  हो  रहा  है  t
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 प्रो०  मधु  दंडबते]
 आज  तो  कोई  दिक्कत  नही  है,  फिर  भी  जो

 सुझाव  रखा  गया  है  उस  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  हम  सर्वेक्षण  करा  रहे  हैं  ;  मैं  यह  भी
 बतला  दू  कि  सर्वेक्षण  से  यदि  ऐसा  पता  लगे
 कि  डबलिंग  करना  आवश्यक  है  तो  वहा  की
 टनेल  की  हालत  ऐसी  है  कि  दूसरी  लाइन
 टनल  के  नीचे  से  नही  जा  सकती  है,  उस  के
 लिये  दूसरी  टनेल  बनाने  का  फैसला  करना

 होगा,  लकिन  यह  सब  सर्वेक्षण  के  श्राधार  पर
 करेगे  ।

 डा०  रामजी  सिंह  :  अध्यक्ष  महोदय,
 रेल  मत्री  जी  ने  वही  जवाब  दिया  है  जो  गत
 वर्ष  इन  का  दफ्तर  से  मिला  था।  शायद  रेल
 मत्री  जी  का  पता  नहीं  है  कि  वहा  पैसेन्जर
 और  एक्सप्रेस  गाडियो  के  भ्रतिरिक्त  जमाल-

 पुर  कारखाने  के  कारण  कुली  गाडिया  6
 अप  श्रौर  6  डाउन  चलती  है,  जिन  का
 जिक्र  इस  मे  नहीं  है।  यदि  इन  सारी  बातो
 को  ध्यान  में  लें  शौर  वहा  की  स्थिति  का
 देखे  तो  उन्हें  मालूम  होगा  कि  वहा  यातायात
 से  काफी  असुविधा  होती  है  ।  मैं  यह  भी

 कहना  चाहता  हु--यह  ठीक  है  कि  टनेल  में
 दो  लाइने  नहीं  जा  सकती  है,  लेकिन  पहाड़
 के  बगल  से  वैकल्पिक  लाइन  निकाली  जा
 जा  सकती  है  ।  इस  के  लिये  कई  बार
 प्रयत्त  भी  किया  गया  ।  मै  समक्षता  हु--
 हमारे  रेल  मत्री  जी  यदि  एक  बार  स्वय  वहा
 का  निरीक्षण  करे  तो  उन  बे  हृदय  मे  वहा  की
 कठिनाइयों  के  प्रति  सहानूभूति  पैदा  होगी  i
 क्या  रेल  मन्नी  जी  हम  लागों  को  आश्वस्त
 करेगे  कि  जो  नये  तथ्य  मैने  उन  के  सामने  रखे
 है,  बे  उन  पर  विच  7  करेंगे  और  जा  सर्वेक्षण
 दल  है,  वह  भी  इन  बाता  ध्यान  में
 रखें?

 ब्ो०  मधु  दंडवते :  श्रोमन्‌  माननीय
 सदस्य  ने  कहा  है  कि  एक  साल  पहले  जो
 जबाब  दिया  गया  था,  वही  मैंने  श्राज  भी
 दिया  है--मैं  उन  से  निवेदन  करूगा  कि  हर
 साल  मेरा  विचार  बदलता  नहीं  है,  लेकिन
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 साथ-साथ  मैं  यह  भी  बतलाना  चाहता  हूं  कि
 सर्वेक्षण  के  भ्राधार  पर  यदि  ज़रूरत  होगी
 तो  हमारे  विचार  बदल  सकते  है  1  हम
 विचार  के  ऐसे  पक्के  नहीं  है  कि  सर्वेक्षण  का
 नतीजा  झाने  के  बाद  विचारों  को  न  बदले  ।
 जहा  तक  वेकल्पक  लाइन  शुरू  करने  की  बात
 है,  यदि  उस  को  शुरू  करना  होगा  तो  ज्यादा
 अच्छा  यह  होगा  कि  दूसरी  टनेल  बनाये,
 लेकिन  भ्रभी  जो  टनेल  है  उसमे  दूसरी  लाइन
 बनाने  का  सवाल  ही  नहीं  है  ।  इस  लिये
 मेरी  दृष्टि  मे  सर्वेक्षण  का  इन्तजार  करना
 ही  ठीक  होगा  ।

 शो  युवराज  मन्नी  जी  ने  बतलाया  कि
 वहा  17  गाडिया  चल  रही  है  भौर  20
 गाडिबा  चलने  की  क्षमता  है.

 प्रो०  मधु  बंडवते :  22  गाड़ियो  को
 क्षमता  है  ।

 रो  युवराज.  जब  वहा  22  गाड़ियों
 के  चलने  की  क्षमता  है  तो  किर  कौन  सी  ऐसी
 परिस्थिति-पैदा  हुई,  जिस  के  कारण  झाप
 को  सर्वे  कराना  पड़ा,  किन  परिस्थिति  में
 श्राप  ने  सर्व  कराने  का  भादेश  दिया  ?

 प्रो०  मघ  दंदबते  :  भ्राप  जानते  है,
 कई  पालियामेन्ट  के  सदस्यों  ने  यह  सुझाव
 दिया  था  कि  सर्वे  कराया  जाय  ।  यहू  भी
 दलील  पेश  की  गई  थी  कि  न  केवल  याताबात
 की  दृष्टि  से  बल्कि  उस  प्रदेश  के  त्रिवास  के
 लिये  भी  यदि  यह  नई  लाइन  शुरू  की  जाय  ता
 अ्रच्छा  रहेगा  -  हमारी  दृष्टि  हमेशा  विकस  की
 तरफ  भी  रहती  है,  न  कि  केवल  यातायात  की
 तरफ--इस  लिए  हम  नै  तय  किया  कि
 सर्वेक्षण  कराया  जाय

 पेट्रोलिपण  मैस  का  उपयोग

 +849  ओ  सुझेन  सिंह  :  क्या  पेंट्रोलिस
 रसायन  शौर  उर्वश्क  मत्ी यह  बताने का
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  पेट्रोलियम  गैस  के,
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 जिसे  देश  के  विभिन्न  तेल  शोधक  कारखानों
 में  बड़े  पैमाने  पर  जला  दिया  जाता  है  भ्रथवा
 नष्ट  कर  दिया  जाता  है,  उपयोग  सबंधी
 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ,

 (ख)  प्रतिवर्ष  कुल  कितनी  पेट्रोलियम
 मैस  को  इस  प्रकार  नष्ट  कर  दिया  जाता  है,
 और

 (ग)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  गैस
 को  घरेलू  भ्रथवा  आौद्योगिक  ईंधन  के  रूप  में
 उपयोग  में  लाने  की  योजना  बनाने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  झोर  जर्बक
 मत्री  (भी  हँसबती  लग्दन  बहुगुणा)  (क)
 से  (ग).  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया  है  ।

 जिधरण

 (क)  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि
 विभिन्न  शोधनशौलाभो  मे  पैट्रोलियम  गैस
 बड़े  पैमाने  पर  जला  दी  जाती  है  या  बरबाद
 की  जाती  है।  तकनीकी  कारणो  एव

 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  गैस  की  कुछ  मात्रा  का
 जलाया  जाना  प्रपरिहाय॑  होता  है  श्रौर  इस
 कारण  जब  कभी  शोवनशाला  काम  करती

 है  तो  गैस  जलाई  जाती  है  v

 (ख)  चूंकि  सामान्यतः  न्यूनतम  गैस
 जलाई  जाती  है  शौर  केवल  भ्रापात  काल  मे

 ही  गैस  की  काफी  मात्रा  जलाई  जाती  है  शौर
 चह  भी  थोड़े  समय  के  लिये  इसलिये  प्रत्येक
 झोघनशाला  के  केक्ल  मोटे  झांकडे  उपलब्ध
 हैं  जो  कि  नीचे  दिये  गये  हैं  :---
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 (भाकड़े  मी०  टन  में  )

 शोधनशाला  का  नाम  1976-1977—
 77  78

 गोहाटी  7500  4700

 बरोनी  0300  3800

 गुजरात  2600  900

 हल्दिया  3900  00

 हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम
 कारपोरेशन  लि०  7700  (वर्ष

 4977
 के  लिये)

 भारत  पैट्रोलियम  कार-
 पोरेशन  लि०  500  600

 मद्रास  रिफाइनरीज  लि०  3500  900

 कोचीन  रिफाइनरी  लि०  4000  8000

 (ग)  सभी  शोधनशालाझा  में  गैस  का
 प्रज्वलन  न्यूनतम  रखा  जाता  है  शरीर  वह  भी
 मात्र  “एकको  में  गडबडी”  हो  जाने  जैसी
 आपात-स्थिति  मे  ऐसा  हाता  है  जब  थाड़ी
 देर  के  लिये  गैस  का  प्रज्वलन  श्रसाधारण  हो
 जाता  है।  शर्त  इस  प्रदीप्त  गैस  को  घरेल
 अथवा  श्रौद्योगिक  धन  के  रूप  मे  प्रयोग  वरना
 न  तो  व्यावहारिक  श्रथवा  मितव्ययी  श्रथवा
 यहा  तक  कि  ऐसा  वरना  तकनीकी  रूप  से
 सभव  है  1  उक्त  स्थिति  का  यान  में
 रखते  हुए  इस  प्रदीप्त  गैस  को  पैक्ल्पिक
 रूप  में  प्रयोग  करने  की  याजनाए  तैयार
 करने  से  मबधित  प्रश्न  नही  उठता  ।

 श्री  सुखेख  सिह:  अध्यक्ष  महांदय,
 मैने  भ्रपने  प्रश्श  के  (क)  भाग  में  माननीय  मनों
 जी  से  जानना  चाहा  था  कि  पेट्रोलियम  गेस,
 जिसे  देश  के  विभिन्न  तेल  शोधव  कारखानों
 में  बड़े  पैमाने  पर  जला  दिया  जाता  है  धथषा
 नष्ट  कर  दिया  जाता  है,  क्या  सरकार  उसके
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 उपयोग  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
 है?  भतरी  जी  ने  जवाब  दिया  है  कि  तकनीकी
 कारणों  एव  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  गैस  की  कुछ
 सात्रा  बा  जलाया  जाना  भअपरिहाय॑  होता  है  ।

 मैं  भत्री  जी  से  जानना  चाहता  ह  कि  क्‍या
 यह  सही  नहीं  है  कि  आपके  पास  तेल  शाधव'
 कारखानो  म  तल  के  लिए  जा  झाषश्यक  स्टोरेज
 की  आवश्यकता  है,  वह  नहीं  है  और  पर्याप्त
 मात्रा  में  पाइप  लाइन  नही  है।  इसलिए  गैस
 को  जला  दिया  जाता  है  ?  में  जानना  चाहता
 हु  ति  क्‍या  आप  पर्याप्त  माता  में  स्टोरेज
 की  व्यवस्था  करेगे  और  इस  के  साथ  ही  साथ
 पाइप  लाठन  को  व्यवस्था  भी  करेगें  तावि  यह
 जो  गैस  नप्ट  हाती  है  उसको  बचाया
 जा  सव  आर  घरलू  अ्रथवा  प्रोद्यागिव  इधन
 वे  रूप  में  उसरा  उपयोग  हो  सके  ?

 श्री  हेमबतो  नन्दन  बहुगूणा  मान्यघर
 स्टोरेज  इसका  कारण  नहीं  है  7  गँस  कितनी
 फ्लेयर  होगी,  जलाई  जाएगी,  इसके
 द:  कारण  है  पहला  कारण  तो  यह  है
 झौर  इस  बात  पर  यह  निर्भर  करता  है  कि  जो
 हीटर  और  बायलर  है,  उनमे  जो  फ्यूल  भ्रायल
 इस्तेमाल  हा  रहा  है,  सप्लीमेटरी  फ्यूल
 की  हैसियत  से  उसमे  क्तिना  और  है  ।  उसी
 तरह  से  एल०पी०जी०  का  जो  प्रांडक्शन  है,
 कितना  और  उस  को  बढाया  बौर  घटाया
 जा  सकता  है  वितनी  उस  प्लाट  की  खुद  की
 कैपेबिधिटी  है।  तीसरा  यह  है  कि  जा  पानी
 को  ठडा  करने  का  सिलसिला  है,  उस  की
 मौनीटिया[ रंग  ठीक  से  हा  रही  है  या  नही  हो
 रही  है  ।  चौथा,  प्रिवेन्टिध  मेन्टीनेन्स,  ताकि
 ग्नेन्डस  लीक  तो  नहीं  कर  रहे  ह ैजिस  कारण
 प्रेशर  में  कमी  बीर  ज्यादती  श्रा  जाती  है
 जिसकी  घजह  से  यक्ायक  गैस  को  ज्यादा
 छोड  देना  पडता  है'  जलाने  के  लिए  ताकि
 र्स्ट  न  हो  जाए  7  पाचथा  कारण
 यह  है  कि  उसका  जो  प्रिवेंटिष  मैटीनेन्स
 चैक  है,  वह  ठीक  हो  रहा  है  या  नही  हो  रहा  है
 शौर  छठा  कारण  यह  है  कि  जो  हमारी  पावर
 सप्लाई  है,  वह  प्रनइनटरेप्टेड  है  या  नहीं  है  ।
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 झगर  पाथर  सप्लाई  में  कमी  बेशी  हो  जाती
 है,  तो  फिर  गैस  को  उसी  प्रेसर  पर  जित
 यूनिद्स  मे  वह  जेनरेट  होती  है,  मेन्टेन  करना
 मुश्क्लि  होता  है  शौर  यवायकः  उसको  छोड
 देना  पडता  है  1  इसलिए  मान्यधर  गैस  किसी
 रिफाइनरी  में  फितनी  ज्यादा  या  कम  होगी,
 यह  हर  साल,  हर  महीने  बहुत  सावधानी
 बरतने  के  बाद  भी  कुछ  न  कुछ  कम  या  ज्यादा
 उसम  आती  रहती  है  ।

 श्री  सुखेना  सिह:  इसी  प्रकार  प्रश्न  के
 (ग)  भाग  में  मेने  पूछा  था  कि  क्या  सरकार
 का  घिचार  इस  गैस  को  घरेलू  भ्रथवा  भ्रौद्यागिक
 ईंधन  के'  रूप  में  उपयोग  में  लाने  की  योजना
 बनाने  या  है।  इराका  जवाब  मती  महोदय  ने
 यह  दिया  है  कि  इस  प्रदीष्त  गैस  को  घरेलू  भ्रथवा
 झौद्योगिक  ईंघन  के  रूप  में  प्रयोग  करना

 न  ता  व्यावहारिक  श्रथवा  मितव्ययी  श्रथवा
 यहा  तक  कि  ऐसा  करना  तकनीकी  रूप  से  सभष
 नहीं  है  ।  मै  निवेदन  वरना  चाहता  हू  कि
 श्राज  जब  कि  बिजली  की  कमी  है  श्रौर  दूसरे
 इंधन  का  भी  श्रभाव  है  जब  कि  गैस  का
 रजिस्ट्रेशन  भ्रगर  श्राज  कराया  जाए,  तो  कही
 चार,  पाच  साल  में  जाकर  घह  मिलता  है
 तो  इस  सारी  कठिनाई  को  देखते  हुए  सरकार
 जिसे  भ्रव्यावहारिक  कहती  है,  यह  कहा  तक
 सही  है  ?  गैस  का  उपयोग  ठीक  हो  धौर
 उसकी  ठीक  तरह  से  व्यवस्था  हो  ताकि  लोगो
 ह 1  वह  मिल  सके,  पर  इसके  लिए
 प्रव्याधवहारिक  कहना  या  तकनीकी  दृष्टि  से
 इसे  ग़लत  कहना,  यह  मेरी  समझ  में  नहीं
 ब्राता  है  ग्रौर  मवी  जी  इसे  बताए  ?

 श्री  हेसवती  नन्‍्दन  बहुगुणा:  मान्यवर,
 गैस  शब्द  इतना  व्यापक  है  कि  गैस  शब्द  को
 एल०पी०  जी  के  साथ  जाडना  उचित  नही  है  t
 जो  गैस  घर  मे  जलाई  जाती  है,  चह  गैस  का
 एक  भाग  है,  सम्पूर्ण  गैस  नही  है  भ्ौर  जो  गैस
 फ्लेयर  होती  है,  उस  को  इस्तेमाल  घरेलू  जलाने
 वाली  गैस  के  रूप  में  नहीं  होता  है  ।  दोनों
 श्रलग  प्रलग  चीजे  है  ।  श्रगर  उसको  घरेलू
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 इस्तेमाल  के  लिए  ला  सकते,  तो  जरूर  ले
 आते  लेकिन  अलग  भ्रलग  चोजें  हैं  भौर
 झलग  झलग  उनका  इस्तेमाल  होता  है  t  जैसा
 मेंने  कहा  कि  घायलर्स  के  लिए  और  दूसरी
 चोजों  के  जलाने  के  लिए  उसका  इस्तेमाल
 हाता  है  ।  इसलिए  वह  एल०पी०जी  नहीं
 है।  ता  जो  चीज़  चह  है  हो  नही,  उस  तरह
 से  उतकों  इस्तेधाल  करना  अ्रव्यावहारिक
 मौर  तक़तोकों  दृष्टि  से  सभव  नहीं  है  ।

 SHRI  M,  SATYANARAYAN  RAO:
 Whether  the  Minister  is  aware  of  the
 fact  that  there  ig  acute  shortage  of
 eouking  gas  in  the  country.  Parti-
 cularly,  in  Andhra  Pradesh,  in  no  dis-
 trict,  they  have  issued  any  agency  at
 all.  We  are  having  so  many  difficul-
 ties.  Whether  the  Minister  ig  taking
 steps  to  sec  that  cooking  gas  is  sup-
 Plie@  to  the  consumers.

 MR.  SPEAKER:  It  is  not  related  to
 the  question,

 SHRI  H.  N.  BAHUGUNA:  We  are
 talking  of  flare  of  gas  and  not  cooking
 gas.  The  two  gases  are  absolutely
 different.  The  hon.'Member  may  ask  a
 question  about  some  medicine  based
 on  gas,  which  is  not  possible  for  me
 to  answer,

 SHRI  8.  R.  DAMANI:  The  hon.
 Minister  said  that  certain  amount  of
 flare  of  gas  is  unavoidable.  I  want  to
 know  what  ig  that  certain  amount?
 Because  in  the  statement  it  is  shown
 that  in  Gauhatj  in  1976-77,  it  was  7500
 but  in  ‘1977-78,  it  came  down  to  4700.
 In  Barauni,  it  was  0300  and  came
 down  to  3800  ang  in  Cochin,  from  4000
 it  had  gone  up  to  8000.  What  action
 you  are  taking  to  keep  it  to  the  mini-
 mum?

 SHRI  H.  N  BAHUGUNA:  The  hon.
 Member  js  quite  right  when  he  com-
 pares  the  flaring  of  gas  in  Gauhati,
 Baraunj  and  in  Cochin.  In  Gauhati, the  flare  has  come  gown  almost  to
 about  half.
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 Ag  I  saig  earlier,  it  depends  on  many
 things.  One  of  the  factora  is  that
 from  the  Gauhati  Refinery  LS/HS  had
 to  be  supplieq  to  Chandrapuri  Power
 House  of  Assam,  which  is  25  kms.
 away.  In  the  previous  year,  we  did
 not  take  an  ounce  of  LS/HS.  That  is
 why,  it  had  to  be  flared.  Therefore,
 the  flare  wag  higher.  Then,  in  Gau-
 hati,  it  also  dependeg  on  what  we
 were  producing  from  the  consumer  for
 whom  it  was  committed.  The  com-
 mitment  was  with  the  Assam  Govern-
 ment.  So  far  as  the  question  of
 Cochin  is  concerned,  I  have  not  been
 able  to  conceive  of  the  answer  given
 by  Cochin  Refinerics  till  todate.
 Cuchin  goes  not  have  a  monitoring
 system.  That  is  a  particular  type  of
 meter  which  tells  the  quantity  of  gas flared.  Therefore,  there  is  an  inbuill
 weakness  in  Cochin  refinery  which  we
 are  going  to  remove  by  providing
 monitoring  system  which  alone  will
 determine  the  quantity  In  Barauni,
 there  are  some  problems,  technical
 problems.  But  I  quite  agree  with  the
 hon.  Member  that  the  minimum  size
 Of  the  flare  of  gas  for  each  plant  has
 to  be  fixeg  according  to  the  project
 report.  Each  project  report  carnies that  this  is  the  minimum  size  of  gas to  be  flared  if  all  the  cuts  indicated are  taken  into  account.  If  not,  the

 flare  wil]  go  up.

 दिल्‍ली  विद्युत्‌  प्रवाय  संस्थान  के  एक  अधिकारी
 द्वारा  दुर्घटना  रोकने  के  उपकरण  का  झ्राविध्कार

 *850.  श्री  झनन्त  राम  जायसवाल:
 क्या  रेल  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि!

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  चिथुत प्रदाय  सस्थान  के  एक  अ्रधीक्षक  उनसे  मिले  थे
 प्रौर  उनसे  कहा  था  कि  उन्होंने  एक  ऐसे  उप-
 करण  का  प्राकिष्कार  किया  है  जो  रेल-
 गाड़ियों  को  ठकराने  से  रोक  सकता  है  :

 (बा)  यदि  हां,  तो  सरकार  ने  उसके
 आविष्कार  की  उपयोगिता  का  पता  लगाने
 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ;
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 (ग)  गया  उक्त  भ्रधीक्षक  ने  अपने
 झाधिष्कार  की  उपयोगिता  सिद्ध  करने  के
 लिए  किसी  रेलवे  बाई  मे  भ्रवसर  देने  के  लिए
 अनुरोध  किया  है  भौर  यदि  हां,  तो  क्या  उनको
 कोई  झवसर  दिया  गया  था  भ्रौर  यदि  नही,
 तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ;  झौर

 (घ)  क्या  उक्त  प्रधीक्षक  प्रपते
 झ्राधिष्कार  के  बारें  मे  सरकार  को  गत  सात
 वर्षों  &  सुचित  करता  रहा  है  शौर  यदि  हा,
 तो  इसके  प्रति  उपेक्षा  के  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्री  (प्रो०  मध्‌  दंदवते)
 (क)  से  (घ).  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रख  दया  गया  है

 विवरण

 (क)  जी  हा  t

 (ख)  से  (घ).  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय
 सस्थान  के  एक  श्रधीक्षक  श्री  बी०  पील  शर्मा
 ने  एक  ऐसी  मुक्ति  के  आविष्कार  का  दावा
 किया  हे  जिससे  गाडी  दुर्घटनाए  टल  जायेगी  ny
 लेकिन,  श्री  शर्मा  अपने  भ्रभिकल्प  का  विवरण
 बताने  के  लिए  तैयार  नहीं  थे  ।  इस  युक्ति
 के  सबंध  मे  किसी  तरह  के  रहस्योद्धाटन  से
 पहले,  उनका  यह  श्राग्रह  था  कि  इसका  प्रदर्शन
 करके  दिखाने  दिया  जाये  1

 बाद  में  y2  और  3  सितम्बर,  977
 को  उन्होंने  अनुसधान,  भ्रभिकल्प  और  मानक
 संगठन,  लखनऊ  में  अश्रपने  मण्डल  का  प्रदर्शन
 करके  दिखाया  था।  बनाये  जाने  वाले  मण्डल
 का  पूर्ण  मूल्याकन  करने  के  उददेश्य  से  भनुसधान,
 अभिकल्प  और  मानक  सगठन  ने  उनसे  अनुरोध
 किया  था  कि  सभी  तकनीकी  विवरण  सहित
 वह  सकिट  विवरण  सुलभ  कराये  ny  परन्तु
 उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।

 यह  i8-3-978  की  ही  बात  है  जब
 श्री  शर्मा  ने  इस  युक्ति  का  सकिट  डायग्राम
 प्रस्तुत  किया  ।  इस  योजना  की  जाच  की  गयी
 है  भर  यह  पाया  गया  है  कि  यह  योजना
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 बहुत  ही  बर्चीला,  प्रब्यावहारिक  शौर
 भविश्वसनीय  होगी  -  श्री  शर्मा  देवारा
 विकसित  युक्त  भी  विफलता-संरक्षी  नहीं  है।

 श्री  झनन्त  राम  जायसवाल:  क्या
 माननीय  मंत्री  जी  यह  बतायेंगे  कि  श्री  बी०पी ०
 शर्मा  ने  भ्रपने  उपकरण  के  बारे  भे  जबानी  ही
 दावा  किया  है  या  उसका  प्रदर्शन  कर  के  भी
 दिखाया  है  ?  क्‍या  यह  सही  नही  है  कि  उनके
 उपकरण  से  इस  बात  की  पूर्व  सूचना  मिल  जाती
 है  भर  झगर  एक  स्टेशन  पर  गाड़ी  खड़ी  हो,
 झौर  दूसरी  गाड़ी  भ्रा  रही  हो  तो  इस  उफ्०
 करण  से  पूर्व  सूचना  मिल  जाने  पर  गाड़िकीं
 की  टक्कर  को  सभावना  नहीं  रहती  है?  क्कौ
 यह  भी  सही  नहीं  है  कि  इस  उपकरण  से  कही
 पटरी तो  ढ्ठी  हुई  नही  है,  कही  रेल  का  पुल तो  क्षतिग्रस्त  नही  है,  ऐसी  घातक  अवस्थाश्रों
 की  भी  पूर्व  सूचता  मिल  जाती  है  ?

 प्रो०  मधु  दंदवते:  सुपरिल्टेडेंट  दिल्ली
 इलेक्ट्रिक  सप्लाई,  शर्मा  जी  ने  एक  नया
 टैक्नीक  तैयार  किया  है।  कोलिशन  भ्रगर
 गाड़ी  को  होने  वाला  है  उसकी  पूर्व  सुचना देने  वाला  वह  है  -  उसकी  जाच  हमारे  झार०
 डी०एस०ग्रो०  के  भ्रधिकारियों  ने  की  है।  खुद
 मैने  भी  उसको  देखा  है  t  मेरे  मकान  पर
 यह  डिवाइस  लाया  गया  था  श्रौर  वह  किस  तरह
 से  चलता  है  उसका  प्रदर्शन  किया  गया  था
 छोटे  पैमाने  पर  उन्होंने  इसको  विखाया  था।
 इस  डैमंस्ट्रेशश  को  देखने  के  बाद  मैं  बताना
 चाहता  हू  कि  सिर्फ  रेल  भ्रध्िकारियों  की  जो
 राय  है  या  सलाह  है  मै  उस  पर  ही  निर्भर
 नहीं  करता  हू,  खुद  सै  साइस  शर  फिजिक्स
 का  एक  विद्यार्थो  रहा  हू  ।  इस  टेक्नीक  को
 बहुत  अच्छी  तरह  मैंने  भी  देखा  है  ।  चार  पात्र
 कारणो  से  एक्सोडेटस  रोकने  के  लिए  जो
 डिवाइस  उन्होंने  तैयार  किया  है  वह  ठीक
 नहीं  हो  सकता  है  1

 पहली  वजह  तो  यह  है  कि  झगर  इस
 डिवाइस  को  अमल  में  लाना  है  तो  घड़े  पैमाने
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 पर  शुबन  स्लीप  की  झावक्ककता  होगी  ।
 भाज  हम  लोगों  की  दिक्कत  यह  है  कि  सारे
 देश  में  बुडन  स्‍लीपर  हम  इस्तेमाल  नहीं  कर
 सकते  हैं  in  कनक्कीट  स्‍लीपज की  भी  जरूरत
 है  कनक्रीट  स्‍लीपजे  की  इसलिए  जरूश्त  है
 कि  झगर  वैल्डिड  रेल  है  जिस  मे  फिश  प्लेट्स
 एलिमिनेट  करती  हैं  भौर  उनका  इस्तेमाल
 कड़ना  है  तो  वुडन  स्लीपयों  के  बजाय  कनक्रीट
 स्लीपज  ज्यादा  झच्छे  होते  है  ।

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  जो  हेकनीक
 उन्होने  तैयार  किया  है  उस  मे  हर  स्टेशन,के  दो
 तरक  बडे  पैमाने  पर  साथ  साथ  इंटरमिडिएट
 &.... &  की  जरूरत  होती  है  !  ये  साथ-साथ
 सहेंगी  झौर  बीस  फीट  लम्बाई  रहेगी  t  इस
 प्रकार  से  एडीशनल  रेल्ज  रखनी  होंगी  ।
 झगर  यह  होगा  तो  बलास्ट  पैकिंग  करने  मे
 काफी  दिककत  हो  जाएगी  ।

 इसके  बजाय  मैं  बताना  चाहता  हू  कि
 जो  तकनीक  है  वह  चाहते  है  कि  लोकोमोटिव
 का  कांटेक्ट  नीचे  की  जो  रेल  रहेगी  उसके  साथ
 रहे  ।  यह  बडी  बेजरस  पोजिशन  है  ओर

 सुरक्षा  के  ख्याल  से,  खर्च  के  ख्याल  से  ब्यभहार
 के  ख्याल  से  हम  समझते  है  कि  वह  ठीक  नही
 होगा  t  इसलिए  उसे  मजूर  नही  किया  गया  है  :

 क्री  प्रमन्‍त  रास  जायसबाल:  पक्‍्लापको
 क्या  एतराज  है,  झापके  मत्रालय  या  बोर्ड
 को  क्‍या  एतराज़  है  कि  झापने  उनको  किसी
 रेलवे  यार्ड  मे,  किसी  खाली  पटरी  पर  डैमंस्ट्रेशन
 करने  का  मौका  नहीं  दिया,  उनकी  इस  प्रार्थना
 बर  विचार  नहीं  किया  ।

 sto  मधु  दंदवते  ;  मैने  बताया  है  कि
 जो  माडल  बनाया  गया  है  उसका  लबोरेटरी
 में  डैम॑स्ट्रेशन  कर  सकते  हैं  1  इलैकिट्रक  सकिट
 की  भाग  उन्होने  की  |  पहला  डिजाइन  शौर
 सकिट  बताने  के  लिए  वह  तेयार  तहीं  थे  t
 इस  तरह  से  हम  जिम्मेदाररी  नही  ले  सकते  थे  ।
 जब  तक  पूरी  डिटेल्ज  नही  बताएं  तब  तक
 जिम्मेदारी  नही  ली  जा  सकती  थी  1  आर

 डी०  एस  ०  झो०  ने  पूरी  डिटेल  देख  ली  हैं
 पूरा  सकिट  देख  लिया  हैं,  उसका  डिजाइन
 देख  लिया  है  |  हम  समझते  है  कि  सुरक्षा
 के  खयाल  से  उसको  अमल  में  लाना  ठीक
 नहीं  होगा,  उचित  नहीं  होगा  ।  उसके  बजाय
 जो  झाटोमेटिव  वानिंग  सिस्टम  है  जो  दो

 सकशज  मे  हट्रोड़यूस  किया  है  झगर  उसको
 शौर  सैकशया  मे  इट्राइयूस  करे  तो  ज्यादा
 झच्छा  होगा  ।  यह  हम  लांगो  की  राय है  t

 SHRI  KRISHNA  CHANDRA  HAL-
 DER:  The  Railway  Minister,  at  the
 time  of  replying  to  the  Demands  for
 Grants  for  hig  Ministry,  saig  that  he
 hag  placed  equipment  to  prevent  ac-
 cidents  on  the  Howrah-Burdwan  sec-
 tion  of  the  eastern  railway.  May  I
 know  what  is  the  difference  between
 the  instrument  invented  by  Mr.  Shar-
 ma  and  the  equipment  which  hig  Min-
 istry  had  placed  on  the  Howrah-
 Burdwan  section  of  the  eastern  rail-
 way?

 PROF,  MADHU  DANDAVATE:  As
 I  gave  details  earlier,  the  device,  auto-
 matic  warning  system,  which  we  are
 using  on  two  routes,  that  is,  Burdwan
 ang  Howrah  and  Mughulsaraj  and
 Gaya,  is  an  instrument  which  is  fixed
 in  the  locomotive.  If  there  is  a  signal
 which  3g  not  taken  note  of  by  the
 driver,  n  that  case,  that  signal,  red
 aspect  acting  on  the  track  magnet,
 exercises  the  electric  circuit  in  the
 locomotive.  The  current  is  set  up  in
 the  locomotive.  Then  there  ig  a
 whistle  making  the  driver  to  feel  that
 there  is  a  danger  signal.  If  he  is  very much  absent-minded  and  does  not
 take  cognizance  of  that  particular
 whistle,  then  within  5  seconds  of  the
 whistle  automatically  the  brakes  are
 applied  and  the  train  comes  to  a  stop.
 I  think  this  is  the  best  available  de-
 vice  and  if  we  are  able  to  have  pro-
 Per  grants  and  the  device  is  extended
 to  a  number  of  routes,  that  will  be  far
 better  than  the  instrument  that  has
 been  deviseg  by  Mr.  Sharma

 aft  झमभ्त  राम  जायसबाल:  मेरे  प्रान
 का  उत्तर  नही  भागा  है  ny
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 प्रध्यक्ष  सहोइय  :  दूसरा  प्रश्न  नहीं  हो
 सकता  है।

 ह | ह  श्रनन्त  राम  जायसवाल:  रेल
 एक्सीडेट  रोज  हो  रहे  है  और  व्याप  सवाल
 पूछने  नही  दे  रहे

 MR  SPEAKER  Not  more  than  twu
 supplementary  questions  are  allowed
 under  the  rules  It  is  not  allowed
 under  the  rules

 wit  झोम  प्रकाश  त्यागी  मैं  जानना
 चाहता  हू  वि  1१77  म  कूल  क्तिले  एक्सीडेंट
 हुए  और  उन  में  आपके

 MR  SPEAKER  That  does  not
 arise

 श्री  श्लोम  प्रकाश  त्यागी  मेंदा  रहा  ह्
 अधिकारियों  की  मल  से  जा  एक्सीडेट्स  हुए
 है  उनकी  सख्या  क्‍या  है  और  विशेष  रूप  से
 क्या  यह  सही  है  fr  भ्रविकारियों  की  भव
 से  या  ड्राइवस  को  भल  से  जा  घटनाये  हो
 रही  है  उनका  ट्रेन्स  मे  आवरटाइम  आपका
 जो  चल  रहा  है  यही  मन  कारण  है  ।

 MR  SPEAKER  We  are  on  machine
 now  not  on  man  at  all  If  you  want
 to  ask  about  machine,  you  can  do;
 otherwise  ne

 श्री  झनन्त  राम  जायसवाल:  प्रध्यक्ष
 महादय  एप  सवाल  पूछने  दीजिये  t

 MR  SPEAKER  Please  study  the
 rules  then  you  wil}  be  satisfied

 राखी  रोड  से  गिरिडीहू  तक  रेल  लाइन

 +852.  डा०  Wto  एन०  सिह:  बया
 रेल  मतती  यह  बताने  की  कपा  करेगे  पि

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  इस  बीच  कोड-

 शमो-हजारीबाग  से  होकर  राची  रोड  से

 गरिडीह  तक  बड़ी  लाइन  बिछाने  के  लिये
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 यातायात  सबधी  झनुमान  श्र  झन्य  तकनीकी

 ८  सर्वेक्षण  किया  है।;,  भौर

 (ख)  यदि  हा,  ता  भ्रभ्नक  अर  कोमले
 के  निक्षेपो  वाले  इस  क्षेत्र  के  लाखों  पिछडे
 लोगो  को  परिवहन  सुविधा  उपलब्ध  कराने
 शौर  इन  खनिजा  के  परिवहन  के  लिये  ठोस
 सुविधाये  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  प्राथ-
 मिक्‍ता  के  झाधार  पर  इस  लाइन  को;बिछाने

 कायें
 कब  तक  शुरू  किया  जायेगा  ?

 है
 इस नों  10  मधु  दढबले)  .  (क)

 और  (छ)  कार्डर्मा  शौर  हजारी  बाग  ठाउन
 के  रास्ते  राची  रोड  और  गिरिडीह  के  बीच
 एक  नयी  बडी  लाइन  बिछाने  के  लिए  यातायात
 एव-इजीनियरी  मूल्याकन  सर्वेक्षण  का  काम
 चल  रहा  है  ।  सर्वेक्षण  वा  काम  पूरा  हा
 जाने  शौर  रिपार्ट  की  जाच-पडत्ताल  हा  जाने
 के  बाद  इस  पर  कोई  निर्णय  क्या  जायेगा  ।

 परन्तु,  यह  धन  की  उपलिब्ध  पर  भी  निर्भर
 करता  है।

 DR  BN  SINGH  With  due  defei-
 ence  to  the  Minister  J  must  say  that  :t
 is  a  very  bureaucratic  type  of  reply
 which  leave  me  as  ignorant  as  I  was
 before  I  put  the  question  Surveys
 have  taken  place  The  Minister  has  not
 said  by  which  time  he  expects  the
 survey  to  be  completed  This  is  a  very
 backward  area  inhabiteq  by  Harijans,
 backwards  and  Adivasis  It  has  got
 all  the  potential  for  development,  but
 unless  the  railway  lines  are  brought,
 the  area  will  remain  very  backward
 82  pe:  cent  of  the  people  of  the  district
 of  Hazaribagh  are  below  poverty  line
 May  I  know  from  the  hon  Munister
 first  what  is  the  necessity  for  eon-
 ducting  so  many  surveys  Three  gur-
 veys  have  already  taken  place,  but  no
 decision  has  been  taken  This  ig  the
 fourth  survey  which  the  Minister  is
 trying  to  conduct  Secondly,  may  Tf
 know  whether  any  time  schedule  has
 been  fixed,  by  which  time  he  expects
 the  survey  report  to  come  ang  the
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 ‘time  gchedule  for  the  Ministry  to  exa.
 Mine  the  feasibility  of  the  scheme  of
 laying  the  railway  line?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  I
 May  inform  the  hon,  Member  that,
 originally,  we  haq  already  trieq  to
 survey  for  an  alternative  route  from
 Ranchi  Roag  to  Giridih  via  Hazrri-
 bagh,  and  it  was  found  that  that  would
 be  uneconomical.  The  very  persons
 who  had  suggested  this  particular
 survey,  when  they  were  convinced  on
 the  basis  of  the  surveys  showing  that
 that  line  would  be  uneconomical,  them-
 selves  suggesteqd  an  alternative  route.
 The  alternative  route  that  has  been
 suggested  now  is  from  Barakana
 Ranchi  Road  to  Koderma  via  Hazari-
 bagh  town.  As  far  as  this  route  is
 concerned,  the  advantage  is  that  there
 is  a  smattering  of  Adivasi  population,
 and  the  area  is  undeveloped  It  ig  pro-
 bable  that  this  particular  route  might
 help  the  development  of  that  parti-
 cular  area.  Therefore,  we  are  awaiting
 the  findings  of  the  survey.  As  soon  85
 the  survey  report  is  submitted  to  us,
 you  can  rest  assued,  within  a  few
 months,  we  take  a  decision  and  re-
 port  to  Parliament  as  to  what  will  be
 the  future  of  that  particular  route.

 DR.  8.  N.  SINGH:  The  Minister,  as
 yet,  has  not  been  able  to  give  the  time
 within  which  he  expects  the  report  40
 come.  My  question  was  whether  any
 time  schedule  had  been  fixed  by  the
 Minister.  Otherwise,  he  will  take  its
 Own  time,  the  whole  of  the  Fifth  and
 Sixth  Plan  will  be  taken  for  the  sur-
 vey  work,  Kindly  help  me,  Sir,  and
 get  the  answer  from  the  Minister
 whether  he  has  been  able  to  fix  any
 time  limit  within  which  the  survey
 report  is  to  reach  the  Ministry.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  Sir,
 there  are  two  unknown  variables.  One
 is  the  time  by  which  the  survey  will
 be  submitted  to  us  and  the  second  is
 the  time  by  which  we  take  a  decision.
 There  is  also  g  third  one,  though  I  did
 not  want  to  frighten  him  ang  _  that
 variable  is  the  time  by  which  the
 Planning  Commission  will  give  their
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 clearance  to  us  on  what  we  have  de-
 cided  upon.  I  can  only  say  this  much,
 that  from  the  moment  we  receive  the
 survey,  within  six  months  we  will  be
 able  to  take  a  decision.  But  since  the
 survey  is  being  conducted  on  the  basis
 of  certain  experience,  I  cannot  pin  it
 down  to  any  particular  gate.  Other-
 wise,  it  means  giving  an  assurance  to
 the  House  ang  then  flouting  it  I  will
 not  do  that.  But  the  moment  we  get
 the  survey  we  will  make  an  effort  to
 take  a  gecision  ang  will  communicate
 to  the  House  ag  to  what  is  our  decision,

 DR.  B.  N.  SINGH:  The  Minister
 conveniently  throws  everything  on  the
 Planning  Commission,  ag  if  it  is  a
 super  Cabinet.  If  the  Minister  is  con-
 vinceq  that  Hazaribagh  should  be  cou-
 nected  by  a  railway  line  and  devewp
 this  backward  area  which  promises  to
 become  the  Ruhr  of  India,  though,
 paradoxically  enough,  the  people  ae
 very,  very  poor.  So,  if  the  Minister
 cannot  give  any  date,  may  I  at  least
 expect  the  Minister  to  assure  the  House
 that  he  will  see  that  the  work  of  sur-
 very  78  expeditiously  finished?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:
 Firstly,  let  me  set  the  record  straight,  I
 do  not  want  to  blame  the  Planning
 Commission.  4  do  not  want  to  qes-
 cribe  it  as  &  super  Government  agency
 because  the  very  task  of  the  Planning
 Commission  :s  that,  when  certain  pro-
 jects  are  to  be  started  by  a  number  of
 Ministries—somewhere  a_  fertilizer
 project,  somewhere  an  alluminium
 project,  somewhere  railway  lines  etc.
 —naturally  they  have  to  decide  as  te

 how  to  coordinate  the  finances,  not  in
 their  own  interest  but  in  the  interest
 of  the  general  economy  of  the  country.
 They  have  to  take  a  coordinated  de-
 cision  So  let  us  not  blame  the  Planning
 Commission.  But,  as  far  as  the  Rail-
 way  Ministry  is  concerned,  we  will
 undertake  our  own  responsibility,  but
 since  coordination  has  tp  be  done  with
 the  Planning  Commission,  we  will
 have  to  refer  the  matter  to  it.  But  we
 shall  try  to  expedite  the  matter  to  the
 highest  possible  degree  and  there  will
 be  no  difficulty  at  all.
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 SHRI  VASANT  SATHE;  The  hon.
 Minister  has  been  happily  evasive  in
 spite  of  repeated  requests  by  the
 Member.  I  can  understang  his  diffi-
 culty  because  our  previous  experience
 ig  that,  even  where  surveys  have  been
 cempleteg  and  an  assurance  Wag  given
 jin  this  House—for  example  the
 Badnera-Amravatj  link  etc.  etc,  you
 know  very  well,  I  do  not  know..

 MR.  SPEAKER:  If  |  begin  to  re-
 member  all  that,  I  will  go  mad.

 SHRI  VASANT  SATHE:  ir  don't
 want  you  to  do  that!

 MR,  SPEAKER:  In  your  own  inter-
 est?

 SHRI  VASANT  SATHE:  In  ow
 own  interest.

 I  would  like  to  know  from  the  Hon.
 Minister,  particularly  when  it  is  ac-
 cepted  that,  ag  a  policy  statement
 which  he  hag  made  repeatedly,  when.
 ever  an  area  is  backwarg  the  question
 of  mere  economic  viability  will  not  be
 the  determining  factor,  then  why  is  it
 that  this  go-called  survey—ang  then
 the  Planning  Commission  and  al}  that
 ~—is  acting  as  an  inhibiting  factor,
 particularly  in  thig  area?  88  my  {n-
 eng  has  pointed  out,  this  is  admittedly
 a  predominantly  backwarg  area:  why
 can’t  you,  as  you  did  in  the  case  of  the
 Honkan  Railway,  make  a  positive
 commitment  in  the  House  that  this
 railway  will  be  undertaken  and  that  all
 that  is  necessary—survey,  clearance
 from  the  Planning  Commission,  etc.—
 will  be  got  done  within  g  particular
 time-bound  programme?  Why  can’t
 stich  a  statement  be  made?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:
 Firstly,  I  would  like  to  refute  the
 charge  of  evasiveness.  My  friend  Shri
 Sathe  is  seeing  in  me  the  reflection  of
 himself.  I  can  assure  him  that  I
 won't  be  evasive,  in  this  or  anything
 else,

 Here,  I  may  alsg  tell  him—to  show
 that  in  the  case  of  the  projects  we  are
 not  evastve—that  in  the  last  budget,
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 completion  of  one  month,  the  Kalyani-
 Kalyani  project  in  Bengal  was  tne
 augurated.  Another  project,  iz.
 Modasa-Nadiad,  which  was  cleared  in
 his  budget  by  the  Planning  Commis-
 sion  has  already  been  inaugurated  and
 on  the  2th  we  are  also  inaugurating the  West  Coast  railway.  Therefare,
 rest  assured  that  no  sooner  clearance
 from  the  Planning  Commigsion  comes,
 We  shall  not  wait  even  for  a  month
 but  will  go  ahead.  But  if  you  say  that
 we  have  to  scuttle  the  procedure  of
 survey,  the  previous  Railways  Minis-
 ters  would  also  convince  you  that  as
 far  ag  the  survey  work  is  concerned,
 it  ३४  absolutely  necessary.  I  dare  say
 this  much  that  as  far  as  the  problems of  backwarg  areas  are  concerned,  I
 shall  put  my  full  weight,  whatever  it
 might  be,  on  the  Planning  Commission
 to  see  that  there  ig  no  let  up  in  fhe
 development  of  backward  areas.

 मराठवाड़ा  डियोजन  के  लिए  एक  उच्च
 स्थायालय  बेच  को  सांग

 +
 *  B54.  sit  केशव  राव  धोके:

 To  wet  कुमार  पण्डिन  :

 क्‍या  थिधि,  (न्याय  धौर  कल्याण  कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 (क)  मराठवाडा  डिवीजन  के  लिए  उच्च
 न्यायालय  की  एक  पृथक  बेंच  बनाने  के  लिए
 महारशष्ट्र  की  जनता  की  माग़  पर  क्या  कार्य-
 वाही  की  गई  है  ;

 (ख)  यदि  कोई  कार्यवाही” नहीं  की
 गई  है  तो  उसके  या  कारण  है,  शौर

 (ग)  उपरोक्त  मांग  पुरा  करने  में  सर-
 कार  को  झौर  कितना  समय  लगेगा  ?

 विधि,  स्थाय  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री
 (भी  शास्ति  जूबण):  क)  से  (ग).  फ़रवरी
 1977  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  मुम्बई
 उच्च  न्यायालय  की  एक  न्यायापीठ
 औरंगाबाद  मे  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव



 ar

 भेजा  था  ।  राज्य  सरकार  से  प्रनुरोध
 किया  गया  था  कि  वह  इस  बात  का  पता
 लगा  ले  कि  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य
 न्यायाधिपति  के  इस  बारे  मे  क्या  विचार  है  t
 हाल  ही  में  राज्य  सरकार  से  एक  पत्र  प्राप्त
 हुप्ना  है,  जिसमे  यह  बताया  गया  है  कि  उनकी
 विधान  सभा  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  है
 जिसमे  भौरंगाबाद  और  पुणे  मे  न्यापीठे  स्था-
 पित  करने  की  माग  की  गई  है  ।  राज्य
 सरकार  ने  यह  भी  बताया  है  कि  यह  पता
 लगाया  जा  रहा  है  कि  मुख्य  न्यायाधिपति  के
 विचार  क्या  है  प्रोर  ये  विचार  राज्य  सरकार
 की  सिफारिशों  के  साथ  भारत  सरकार  को
 भेज  दिए  जाएगे।  इस  विषय  में  आगे  की
 कार्यवाही  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य
 न्‍्यायाधिपति  के  विचार  जान  लेने  झौर  राज्य
 सरकार  का  श्रगला  पत्न  प्राप्त  हो  जाने  के
 बश्चात्‌  ही  की  जा  सकती  है।

 श्री  केशव  राज  धोंडगे  :  सदर  साहब
 कम-से-कम  30  सालो  से  यह  मसला  है  श्नौर
 लोगो  की  मांग  है  कि  मराठवाडा  एरिया  के

 5  जिलो  के  लिये  औरगाबाद  की  जगह  पर
 एक  हाईकोर्ट  का  बच  बनाया  जाए।  मैं  20
 सालो  से  यह  सवाल  महाराष्ट्र  विधान  सभा  में
 उठाता  रहा  हु  भौर  कई  लोगों  ने  मेमोरडम
 भेजे  है,  यहा  भी  सवाल  उठाया  है  ।  फरवरी,
 977  में  महाराष्ट्र  स्टेट  की  तरफ  से  झ्रापकी

 खिदमत  मे  जो  कुछ  लिखकर  आया  है,
 उसके  बाद  आपने  दोबारा  लिखकर  भेजा  है
 कि  वहा  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  क्या  राय
 है।  आपने  कौन  सी  तारीख  को  लिखकर
 भेजा  है  श्रौर  उसके  देर  होने  के  लिये  पता
 लगाते  मे  कया  मुश्किल  है

 ?  इस  बारे  में
 मैंने  प्रापसे  मिलकर  भी  चर्चा  की  है,  निवेदन
 भी  किया  है

 श्री  शांति  भुूणण  :  जा.  मैंने  बतलाया
 कि  जब  मुख्य  मंत्री  का  सुझाव  पहले  प्राप्त
 हुआ  था  तो  उनको  यह  लिखा  गया  था  कि
 क्योंकि  हाईकोर्ट  की  बैच  बनाने  का  मामला
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 हाईकोर्ट  से  भी  सम्बन्ध  रखता  है,  इससिये
 हाईकोट  के  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  हैं,
 यह  भी  जानने  की  प्राभश्यकता  है  ।  जो
 वहा  के  हाईकोर्ट  के  मुख्य  न्यायाधीश  है,
 उनके  विचार  मगाकर  भी  यह  भेजें  1  मुख्य
 न्यायाधीश  के  विचार  झभी  तक  प्राप्त  मही
 हुए  है।  भ्रभी  हाल  ही  मे  महाराष्ट्र  के  ला-
 मिनिस्टर  का  पत्न  झाया  है,  जिसमे  उन्होंने
 जिक्र  किया  है  कि  महाराष्ट्र  लेजिस्लेटिव
 प्रसेम्बली  ने  ए  क  प्रस्ताव  पास  किया  है  कि
 हाई  कोर्ट  की  एक  बेच  औरगाबाद  में  बनाई
 जाये  भौर  एक  बेच  पूना  में  बनाई  जाये  t

 अम्बई  हाईकोर्ट  की  एक  बैच  नागपुर  मे
 तो  पहले  से  ही  है,  व  इन  दा  जगहों  पर
 हाईकोर्ट  की  बेच  बनाई  जाये  यह  माग  है  t
 हाई  कोर्ट  की  बैंच  बनाना  किस  जगह  ठीक
 होगा  शरीर  किस  जगह  ठीक  नहीं  होगा,  यह
 विवादास्पद  प्रश्न  है  ।  इस  बारे  में  बहुत
 से  मत  इधर  है  शौर  बहुत  से  मत  उधर  है  ।
 इस  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  होगा,
 लेकिन  विचार  तभी  किया  जा  सकता  है  जब
 हाईकोर्ट  का  मत  प्राप्त  हो  जाये  ।  ला-
 मिनिस्टर  ने  खुद  ही  श्रपने  पत्न  में  लिखा  है  कि
 लैजिस्लेटिक  असेम्बली  ने  जो  रेण्यूलूशन
 पास  किया  है,  इसको  भेज  रहे  है  7  हाई
 कोर्ट  के  च्रीफ  जस्टिस  की  राय  जानने  की
 कोशिश  कर  रहे  है,  जैसे  ही  राय  प्राप्त  हो
 जायेगी,  वह  दूसरा  पत्र  लिखेंगे  ।

 इसलिये  जब  वह  पत्न  प्राप्त  हो  जायेगा,
 तभी  इसपर  केन्द्रीय  सरकार  विचार  कर  के
 कोई  फैसला  करेगी  t

 भी  फेशव  राव  घोडगे:  आपने  कहा  है
 जब  तक  मुख्य  न्यायाधीश  की  तरफ  से  राय
 नही  झाये,  तब  तक  झ्राप  फैसला  नही  करेगे,
 लेकिन  महाराष्ट्र  के  प्न्दर  पूर्ण  तथा  भौरंगा-
 बाद  में  हाई  कोर्ट  की  बंच  कायम  करने  के
 लिये  सखैजिस्लेटिव  प्रसेम्बली  ने  यूनेनिमस
 रैज्यूसूशन  22—3-78  को  पास  किया
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 wie  हमारी  मराठवाडा  की  माग  पिछले  30
 साल  से  है  ।  मै  फिर  से  गुजारिश  करता
 हूं  कि  वहा  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  राय  तो
 जब  प्रायेगी  तब  श्रायेगी  लेक्नि  इस  बारे  मे
 सेटल  गवनमट  की  क्‍या  राय  है  और  क्या
 नीति  है?  जा  बेववर्ड  एरिया  है  जिन
 लोगो  को  इसकी  सहुलियत  ,नहीं  है  उनके
 बार  म॑  सैंट्रल  गवनंमट  की  क्‍या  राय  है  और
 गवर्नेमेट  क्या  सांचना  चाहती  है  ?  नया
 दान  का  विकेन्द्रीकरण  बरन  के  बारे  म  शासन
 की  क्या  नीति  है  ?

 शी  शांति  भूषण.  कन्द्रीय  सरकार  नें
 इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  के  श्रभी  कोई  मत
 नहीं  बनाया  है  क्यावि  बहुत  से  प्रदेशा  स
 इस  प्रकार  की  माग  है  जैसे  रमितनाडु  से
 भी  इस  प्रकार  की  माग  भाई  है  कि  मदुरे
 में  मद्रास  हाई-काट  की  बैच  बनाइ  जाय  ny
 उत्तर  प्रदेश  मं  भी  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव
 झाया  हे  ।  बाका  सभी  मुख्य  मत्ियो  का
 लिखा  गया  है  कि  हाई  कार्ट  के  चीफ  जस्टिस
 को  राय  जाना  जरूरी  है  क्याकि  यह  मामा
 हाईकार्ट  से  सम्बन्ध  रखता  हाई  कोट  के
 चीफ  जस्टिस  की  राय  जानना  जरूरी  है।
 इस  के  बाद  ला  कमीशन  ने  भी  इस  पर  विचार
 किया  है  ।  काई  20  साल  पहले  ला  कमीशन
 बैठा  था  सीतलवाड  ला  कमीशन  उस  ने
 भी  इस  प्रश्न  पर  विचार  कया  था  शौर
 कुछ  भ्रपना  मत  जाहिर  क्या  था  tv  उन्हांने
 ना  खेर  बैच  के  विरुद्ध  मत  जाहिर  क्या  था
 कि  बैचेज  बनाना  ग्रच्छा  नही  हाता  ।  972
 से  एरियाज  कमंटी  जिस  के  चंयरमन  जस्टिस
 शाह  थ  ने  भी  इस  प्रश्त  पर  विचार  कर  के
 कुछ  मत  व्यक्त  कया  था  ।  उन्हांने  मो
 बेंचेज़  बनान  के  पक्ष  मे  मत  नहीं  दिया  था।
 (ब्वबधान)  मैं  तो  यह  कहे  रहा

 है  कि  जब  तक  इस  प्रश्न  पर  गम्भीरतापूर्वक
 केन्द्रीय  सरकार  विचार  न  कर  ले  तब  तक
 कुछे  नही  कहा  जा  सकता  ।  लेक्नि  विचार
 करने  का  अभी  ता  भ्रवसर  नही  प्राया  क्याकि
 उन  से  कहा  गया  है  1:  हाई  कार्ट  के  जो  मुख्य
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 न्यायाधीश  है  उन  का  भी  भत  लिखिए  1
 जब  उन  का  भी  मत  झा  जायगा  तब  उस  पर
 केन्द्रीय  सरकार  विचार  कर  के  अपना  काई
 नीति  निर्धारित  करंगी  ि  बेचज  बनान  के
 बारे  म  क्‍या  सीति  हा  ।

 DR  VASANT  KUMAR  PANDIT
 IIon  Speake:  Sit  will  the  hon  Mzns-
 ter  for  Law  explain  to  this  House  the
 methodology  and  the  criterion  upon
 whith  his  department  decides  about
 this  question  suo  motu  After  all,  we
 know  that  the  number  of  cases  pend-
 ing  and  the  appeals  pending  in  the
 High  Courts  has  been  rising  through-
 out  the  whole  country  Why  goes  the
 Centra]  Government  not  consider  on
 its  OWn  this  matte:  instead  of  asking
 for  rccommendations  of  the  8080९
 Governments  ang  the  concerned  Chief
 Justice  and  throwing  the  ball  in  the
 courts  of  the  States  There  are  seve-
 ral  such  proposals  from  the  State
 Governments  as  wel]  as  the  vailous
 Chief  Justices  of  High  Courts  but  no
 decision  for  years  has  been  taken  by
 the  Centre  People  in  the  backward
 areas  have  to  travel  a  lot  of  distance
 and  they  are  put  to  a  great  incon-
 venience  when  they  have  to  attend
 the  High  Courts  situateg  at  Tong  qis-
 tances  The  number  of  pending  cases
 3५  also  going  up  Will  the  Govern-
 ment  apply  its  ming  to  this  question
 and  evolve  a  method  wherebv  they
 themselves  can  decide  about  this
 matter?

 Now  Bhopal  3»  the  capitay  of
 Madhya  Pradesh  but  there  is  no  High
 Court  bench  there  After  al}  there
 shoulg  be  some  guidelines  ang  criter~
 ion  for  this  purpose  Will  the  hon
 Minister  consider  evolving  some  suilt-
 able  norms  and  conditions  whereby the  Department  of  Law  at  the  Centre
 can  decide  about  this  matter  ang  set  up new  Benches  of  High  Court  wherever
 required?

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN  Furst  of
 all  I  woulg  like  to  make  it  clear  that
 so  far  as  the  question  of  formation  of
 benches  of  High  Courts  is  concerned,
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 i  has  no  connection  whatsoever  with
 the  pendency  of  cases,  because  the
 number  of  caseg  which  are  disposed  of
 by  the  High  Courts  depend  upon  the
 number  of  judges.  Whether  the  judges
 sit  in  one  place  or  at  different  places,
 does  not  affect  the  number  of  cases
 which  will  be  decided.  It  is  the  total
 number  of  judges  which  may  have  an
 impact  on  the  number  of  cases  which
 may  be  decided  by  those  Judges.

 So  far  as  the  Law  Commission  38
 concerned,  it  was  of  the  view  that  if
 the  entire  High  Court  sits  at  one
 place,  the  work  can  be  done  more
 efficiently  ang  perhaps  the  speed  of
 disposal  of  cases  can  be  higher  and
 the  spced  of  disposaj  will  be  affected
 if  there  are  more  benches.  Even  the
 Arrears  Committee  headed  by  Justice
 Shah  had  also  come  to  the  same  con-
 clusion

 So  far  as  the  liquidation  of  arrears  is
 concerned,  it  is  a  very  pressing  pro-
 blem  and  the  Government  is  fully  seiz-
 ed  of  the  problem,  but,  of  course,  it
 will  take  some  time  The  matter  has
 been  referred  to  the  Chief  Justice  of
 India  and  the  Chief  Justice  of  India
 hag  appointeg  a  Committee  of  the
 Judges  of  the  Supreme  Court,  who  are
 studying  this  question.  The  problem
 has  also  been  referreg  to  the  recently
 reconstituted  Law  Commission  head-
 ed  by  Justice  Khanna.  They  are  also
 going  through  the  exercise  of  study-
 ing  this  problem.  We  have  also  writ-
 ten  to  the  Bar  Councils,  including  the
 All-India  Bar  Council  88  also  various
 Bar  Associations,  so  that  a  new  at-
 mosphere  is  crcateg  for  this  and  there
 is  realization  on  al]  hands  that  this
 problem  of  arrears  has  got  to  be  effec-
 tively  tackled  very  soon,  otherwise  the
 whole  system  of  justice  jg  going  to
 collapse,

 SHR{  K.  MALLANNA:  Just  now,
 the  hon.  Minister  mentioneg  about  the
 guidelines  for  opening  the  benches  of
 High  Courts  in  different  regions  of  the
 various  States.  In  this  connection  I
 want  to  bring  to  the  notice  of  the  hon.
 Minister  that  the  new  Minister  of  Law
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 from  Karnataka  q  few  days  ago  pro-
 mised  to  open  a  new  Bench  of  the
 High  Court  in  the  Hubli  ang  Dharwar
 region.  May  I  know  from  the  hon.
 Minister  whether  it  has  come  to  the
 notice  of  this  Government  or  whether
 the  Supreme  Court  or  the  Karnataka
 Government  has  made  a  request  to  this

 Government?

 SHRI  VASANT  SATHE:  If  so,  what
 is  the  reaction  of  the  Government
 thereto?

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  At  pre-
 sent,  so  far  as  thig  proposal  of  for-
 mation  of  a  Bench  of  the  Karnataka
 High  Court  at  Dharwar  ig  concerned,
 some  proposal]  wag  received  in  Decem.
 ber  1976.  But  then  the  Chief  Minis-
 ter  of  Karnataka  earlier  in  hig  jetter
 in  4976  has  mentioned  that  this  pro-
 posal  need  not  be  considered  for  the
 present.  Now  if  any  new  proposal  js
 being  sponsored  and  if  the  proposal  is
 received,  then  in  that  case  evidently
 the  mind  will  have  to  be  applied  to
 that  proposal  and  some  decision  will
 have  to  be  taken.

 SHRIMATI  PARVATH]  KRISH.
 NAN;  How  does  this  question  arise?
 It  relates  to  Marathwada.

 SHRI  छू,  MALLANNA:  What  was
 the  opinion  of  the  High  Court?

 MR.  SPEAKER:  Therefore,  you  will
 not  have  it  now.  Please  table  a  sepa-
 rate  question.

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त:  अ्रध्यक्ष  महोदय,
 अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  इस
 सवाल  पर  ला  कमीशन  विचार  कर  रहा  है
 शरीर  यह  सवाल  कोई  झाज  का  नहीं  है,
 पिछले  तीस  सालों  से  ऐसी  कमेटियां  बन  रही
 हैं  श्रीर  यह  कमेटी  भी  श्राप  बना  रहे  है।
 हमारे  देश  में  बहुत  सारी  स्टेट्स  बडी  बड़ी
 हैं  और  हर  जगह  इस  चीज़  की  मांग  है  कि
 इतनी  दूर  आना  जाना  हर  एक  के  लिप
 कौस्टली  होता  है  ।  अगर  श्राप  चीक
 जस्टिस  देना  चाहते  हैं  तो  भ्रापतो  जगह  जगह



 27  Oral  Answers

 बडी  स्टेट्स  में  जैसे  यू०  पी,  मध्य  प्रदेश,
 बिहार  मे  बैंचेज  बनानी  होगी  ।  मैं  पूछना
 चाहता  हु  कि  कई  स्टेट्स  से  माग  श्राई है  कि
 हाई  कोर्ट  बैचेज  खोली  जायें  तो  बैंचेंज  खोलने
 का  आपका  क्राइटीरिया  क्‍या  है?  आखिर
 तीस  साल  में  सरकार  ने  काई  क्राइटीरिया
 बनाया  होगा  कि  कहा  पर  हार्टकोर्ट  की  बैंच
 खलेगी  |

 श्री  शांति  भूषण:  मान्यवर,  जैसा  मैने
 पहले  कहा  कि  ला  कमीशन  को  हमने  सुपुर्द
 किया  हुआ  है  और  वह  विचार  कर  रहा  है
 लेकिन  वह  बैचेज  के  बारे  मे  नही  है।  ला
 कमीशन  जा  इस  बात  का  देख  रहा  है  कि
 एर्यसं  को  क्लियर  करने  के  लिए,  जो  वाद
 है  उन  पर  जल्दी  से  जल्दी  निर्णय  कर  दिये
 जाये---उसके  लिए  क्‍या  क्‍या  किया  जा
 सकता  है  ।  बेच  बनाने  के  बारे  मे,  जैसा
 मैने  पहले  कहा,  यह  एक  विवादास्पद  प्रश्न
 है  कि  हर  जगह  ब॑  चेज  बन  जाये  ताकि  ज्यादा
 दूर  न  जाना  पड़े  और  हाई  कोर्ट  भी  एफीशिए-
 लसी  से  काम  कर  सके  ।  ला  कमीशन  ने
 कहा  है  कि  यह  अ्रच्छी  बात  नहीं  है  ।  जनता
 पार्टी  की  सरकार  ने  भ्रभी  इस  नीति  पर  विचार
 नही  किया  है।  (व्यकघान)  इसलिए  नहीं
 किया  है  कि  सुझाव  के  वारे  में  अभी  पूरी
 जानकारी  प्राप्त  नही  हुई  है  a  अभी  सिर्फ
 उत्तर  प्रदेश  से  एक  सुझाव  आया  है  लेकिन
 हाईकोर्ट  का  उसके  बारे  में  कया  मत  है  जब
 तक  वह  न  मिल  जाये  क्योकि  हाईकोर्ट  से  भी
 इसका  सम्बन्ध  है  और  तब  तक  चीफ  जस्टिस
 से  जानकारी  न  हो  सके  कि  उनका  क्‍या  मत
 है  तब  तक  कैसे  विचार  क्या  जा  सकता  है  ny
 विचार  तभी  हो  सकता  है  जब  उसके  बारे  मे
 जो  भीमत  हे  वह  सब  मालूम  हां  जाये
 (ब्यवधान)
 SHR!  KANWARLAL  GUPTA;  Has

 the  Government  decided  upon  any
 norms?  That  I  wanted  to  know.

 MR.  SPEAKER:  That  is  under  con-
 sideration  This  is  what  he  is  gaying.
 Question  No.  855.
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 SOME  HON.  MEMBERS  rose.

 MR.  SPEAKER;  No  please.  Ques-
 tion  No.  855.

 Plan  to  step  up  coal  wagon  loading
 *855  SHRI  MANORANJAN  BHAK-

 TA  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state!

 (a)  whethe:  it  is  8  fact  that  the
 Railways  have  worked  out  a  plan  to
 step  up  coul  wagon  loading  in_  the
 cour.try’  and

 (b)  if  so,  what  are  the  main  fea-
 tures  thereof  and  how  it  is  being  im-
 plemented?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF  MADHU  DANDAVATE):  (a)
 ang  (b).  Railways  are  constantly
 endeavouring  to  maximise  the  load-
 ing  of  coal  so  as  to  satisfy  the
 demands  of  the  various  sectors  a8
 assessed  from  time  to  time  In  this
 endeavour  Railways  are  also  main-
 taining  close  liaison  with  the  concern-
 ed  Departments  of  the  Government,
 like  Department  of  Coal,  Department
 of  Energy  and  other  State  Govern-
 ments  Additional  assets  by  way  of
 more  wagons  and  engines  are  also
 being  created  as  found  necessary  to
 enable  the  Railways  to  meet  the
 overal!  loading  targets,  including
 coal

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA:
 Though  the  reply  of  the  Minister  is
 not  very  clear,  I  would  lke  to
 request  the  Minister  of  Accidents  to
 let  me  know  what  283  the  loading
 position  of  Black  Coal  to  Power
 Houses  ang  to  brick  kilns  and  what
 is  the  pit  head  stock  at  collieries  to-
 day,  as  compared  to  the  last  year?

 PROF  MADHU  DANDAVATE:
 Firstly,  let  me  inform  the  House  that
 in  1976-77,  82  million  tonneg  of  coal
 ‘was  moved.  In  1977-78  84  million
 tonnes  of  coal  was  moved  and  in
 1978-79  we  have  made  arrangements

 to  move  87  million  tonnes  of  coal.
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 He  has  asked  the  second  question
 ahout  the  pit  head  stocks.  I  am  not
 able  to  give  shat  figure  just  now.  I
 would  like  to  receive  notice.

 I  would  however  like  to  give
 another  aspect  of  that.

 It  has  been  our  unfortunate  ex-
 perience,  at  a  number  of  coal  pits  for
 some  time  that  where  we  sent  a  full
 rake  for  collecting  coal  for  move-
 ment  we  found  that  at  some  of  the
 coal  pits,  stocks  were  not  sufficient  to
 fill  up  the  rake  immediately  in  the
 prescribed  time  and  seng  back  ll
 the  Wagons  loaded,  with  the  result
 that  the  number  of  wagons  that  were
 left  behind  per  day  were  of  the  order
 of  about  900.  That  was  pointed  out
 to  the  Coal  Department.  They  पा-
 mediately  moved  in  the  matter  and,
 therefore,  that  defect  is  getting  com-
 pletely  eliminated  and  as  a  result  of
 that,  in  the  coming  months,  there  will
 not  be  much  difficulty  about  the
 movement  of  coal.

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA:
 In  view  of  the  reply  given  by  the
 hon.  Minister,  I  would  like  to  know
 whether  he  would  assure  coal  supply
 to  the  industries  fully.

 PROF,  MADHU  DANDAWATE;  It
 is  not  the  business  of  the  Railway
 Minister  to  assure  that  there  will  be
 coal  supply.  My  only  assurance  will
 be,  whatever  be  the  coal  that  will  be
 filled  or  loaded  on  the  wagons,  those
 wagons  will  move  swiftly.  There  is
 one  ‘If’,  What  is  happening  is  that
 to-day  we  are  ___iutilising  cer-
 tain  wagons  for  the  movement  of
 cual.  At  times,  because  of  bottle-
 necking,  the  movement  starts  rather
 late.  If  it  starts  in  time,  in  case  they
 come  to  the  other  end,  they  are  un-
 loaded  and  some  wagons  have  to  be
 utilised  for  other  commodities,  if
 those  commodities  also  can  be  loaded
 quickly  without  much  losg  of  time,
 and  if  there  is  no  bottlenecking,  I
 oan  assure  the  House  that  problem
 will  be  solved.
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 In  the  end,  I  will  assure  the  Mem-
 bers  that  to-day  there  is  no  in-
 adequacy  of  the  wagons.  We  hava
 3,97,000  wagons  to-day  in  our  posses-
 sion  and  even  if  all  the  commodities
 including  coal  are  to  be  moved
 effectively,  on  the  broad  gauge,  we
 require  to  load  28,000  wagons  per
 day.  On  the  metre-gauge  we  require
 to  load  7,000  wagons  per  day.  On
 the  whole  we  require  to  load  35,000
 wagons  per  day.  I  can  assure  the
 entire  House  that  abundant  wagons
 will  be  available  for  the  movement
 provided  there  are  no  bottlenecks
 created  by  the  industrialists  and
 others,

 SHRI  5  N  VISVANATHAN:  ३
 would  like  to  know  from  the  hon.
 Minister  whether  he  has  taken  any
 special  steps  to  send  the  coal  from
 the  coal-mines  to  the  Madras  Thermal
 Station.  Sur,  during  the  discussior
 on  the  Calling  Attention  Motion,  the
 hon.  Minister  hag  assureq  the  House
 that  he  will  take  immediate  steps,
 But,  Sir,  so  far,  no  steps  have  been
 taken,  The  Madras  Thermal  Station
 is  having  only  five  days’  stock  of
 coal.  If  the  coal  ig  not  coming  pro-
 perly,  it  will  affect  the  area  under
 the  Madras  Thermal  Station  as  well
 as  the  entire  Madras  City  So,  I
 want  to  know  whether  he  will  take
 immediate  steps  to  improve  the
 situation.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:
 We  have  already  receiveg  a  com-
 munication  from  the  Tamil  Nadu
 State  Government  and  we  have  gone
 into  the  matter,  We  have  taken
 necessary  steps  and  necessary  instruc-
 tions  have  already  been  issued

 I  can  assure  the  hon.  Member  that
 there  will  be  no  dislocation  in  tke
 movement  of  coal  duc  to  want  of
 wagons.

 ी  खालू  प्रपाद:  मै  यह  कहना  चाहता
 हूँ  कि कोयला  एक  ऐसी  चीज़  है  जोकि  खाना
 पकाने  से  ले  कर  ें  पकाने  के  काम  में  भाता
 है  भौर  बगनों  के  प्रभाव  में  ट्रकों  से  लोगों  को
 कोयला  मंगाना  पढ़ता  है  जिस  से  लोगों  को
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 काफ़ी  महंगा  कोयला  पडता  है  ।  मह
 कोयला  ऐसी  चीज़  है,  जिस  से  सरकार  की
 छवि  बनती  है  शौर  बिगड़ती  है  ।  इसलिए
 मैं  मत्री  जी  से  यह  जानना  चाहुगा  कि  आप
 अष्टाचार  रहित  वैगने  लोगो  को  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  क्‍या  कर  रहे  हे  ?  एक  बैगन
 या  दा  वैगन  अगर  किसी  को  लेना  होता  है,
 तो  उस  गे  घूसखोरी  चलती  हे  शझ्ीर  जो  ठेके-
 दार  ज्यादा  पैसे  दे  देता  है,  उस  को  बेंगन्स
 मिल  जाते  है  भ्रौर  दूसरो  का  नही  मिलते  है  ।
 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हू  वि  हर  घर  मे,
 उत्तर  बिहार  से  ले  कर  दक्षिण  बिहार  तक

 श्लौर  देश  के  तमाम  कोनो  में  कोयला  श्रासानी
 से  पहुच  सके  उस  के  लिए  श्राप  वया  कर  रहे
 &  श्रौर  भ्राटाचार  को  रोकने  के  लिए  श्राप  बया
 क्र  रहे  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  मैने  पहले  ही  जवाब
 दे  दिया  है  कि  कोयल[के  मूवमेंट  वे  सिलसिले  मे
 जो  दिक्‍कते  थी,  उन  के  बारें  मे  जा  कुछ  करना
 था,  वह  हम  लोगों  ने  किया  है  भर  मै  यह  भी
 बताना  चाहता  हु  कि  एक  टास्क  फोर्स  सेट
 अप  की  गई  है  जिस  मे  रेलवे,  इडस्ट्री,  डिपार्ट-
 मेंट  झ्राफ  कोल  और  मेन्‍्द्रल  इलेक्ट्रिसिटी
 अथारिटी,  इन  सब  के  नुमायन्दे  है और  उन
 लोगो  की  तरफ  से  कोग्रार्डनिशन  ठीक  ढंग
 से  हो  रहा  है  भौर  हम  लोगो  की  तरफ  से
 कोशिश  की  जाएगी  कि  सब  जगहे  जहां  कोल
 को  आवश्यकता  है,  किसी  भी  काम  के  लिए
 आवश्यकता  है,  वहा  काल  बैगन्स  की  कमी
 नहीं  होंगी  और  न  उस  की  सम्मी  होने  देगे  ।

 श्री  खालू  प्रसाद  :  भ्रष्टाचार  के  बारे
 में  नही  बताया  ।  जा  चोरी  हाती  है  झौर
 जो  घूसखोरी  चलती  है,  उस  वे  लिए  भी  मंत्री
 जी  बताए  ।

 MR.  SPEAKER:  That  ig  a  broader
 question  It  cannot  be  answered  in
 the  Question  Hour.
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 SHRI  MOHD,  SHAFI  QURESHI:
 Sir,  the  Hon.  Minister  has  stated
 that  he  is  in  a  position  tg  supply  all
 the  wagons  for  loading  coal.  And
 he  hag  stated  himself  that  from  the
 pit-heads  when  the  coal  wagons  are
 sent,  900  wagons  every  day  are
 returned  without  loading  So,  it  is
 not  the  efficiency  of  the  Railways
 which  38  involved,  but  it  is  because
 of  the  inefficiency  of  the  Coalmines
 Department,  because,  they  are  not
 able  to  produce  coal.  So,  my
 question  is  this:  Will  the  hon.
 Minister  assure  this  House  that  he
 will  be  able  to  take  up  all  the  coal
 for  loading  if  the  efficiency  of  the
 Coalmines  Department  is  :mproved?

 PROF  MADHU  DANDAVATE:
 Su,  the  Hon.  Member  has  stressed
 only  one  aspect.  I  said  that  there
 was  a  time  when  900  wagons  per
 day  were  helq  back  But,  after  that
 time,  the  situation  has  now  improved,
 I  have  got  with  me  some  figures
 Today  the  position  has  improved.

 The  pit-head  stock  as  on  3I-3-78
 was  of  the  order  of  ‘12,46  million
 tonnes  and  there  will  be  no  difficulty
 in  this  regard,  88  far  as  the  Railway
 Ministry  and  the  Coal  Department
 are  concerned.  We  will  manage  it.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  Sur,  the  Minister  has  given
 his  answer  with  ifs  and  buts.
 Now,  he  is  in  a  mess.  In  Kotha-
 gudem,  there  38  a  strike  and,  as  a
 result,  there  is  a  difficulty  in  the
 movement  of  coal.  Will  the  Minister
 consider  taking  this  up  with  the
 Ministry  of  Energy  ang  the  Ministry
 of  Finance  to  see  that  that  is  settled
 immediately  so  that  coal  is  available
 to  be  moved  in  your  empty  rakes
 which  will  be  there  because,  in  less
 than  five  days,  they  have  to  supply
 coal  to  the  Thermal  Station.  This
 is  being  neglected.

 PROF  MADHU  DANDAVATE:
 All  steps  including  consultation  with
 the  various  ministries  which  will
 help  in  tackling  the  problem  includ-
 ing  the  suggestion  which  the  hon
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 Member  has  made  will  be  taken  into
 account  ang  that  will  be  done  im-
 mediately.  I  assure  the  House  that
 all  that  is  necessary  in  thig  Direction
 will  be  done.

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 दक्षिण  रेखने  में  रिक्त  पदों  का  सरा  जाता

 #343.  |  हुकमचला  WONT:  क्‍या
 रेख  मंत्री  दक्षिण  रेलवे  में  झवर  श्रेणी
 लिपिक  भ्रौर  उच्च  श्रेणी  लिपिक  के  पदों  के
 बारे  में  3  दिसम्बर,  977  के  भ्रतारांकित
 प्रश्न  संख्या  375  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  दक्षिण  रेलवे  में  श्रवर  श्रेणी  लिपिक
 तथा  उच्च  श्रेणी  लिपिक  के  क्रमश:  237
 तथा  i  पदों  को  कब  भरा  जायेगा;  और

 (ख)  क्या  इन  पदों  मे  भनुसूचित
 जातियों  तथा  प्ननुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 झ्रारक्षित  कोटा  भरा  जायेगा  भौर  यदि  हां,
 तो  पदोन्नति  तथा  सीधी  भर्ती  द्वारा  प्रलग-
 झलग  कितने  पद  भरे  जायेगे  ?

 रेल  मंत्री  (प्रो०  मधु  बंडबते):  (क)
 झभी  तक  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  40  पद
 तथा  उच्च  श्रेणी  लिपिको  के  7  पद  भरे  गये
 हैं  ।  शेष  पद  जल्दी  हो  भर  दिये  जायेंगे  ।

 (थ)  झवर  श्रेणी  लिपिकों  के  97
 खाली  स्थानों  में  से  52  स्थान  पदोन्नति  द्वारा
 तथा  i45  स्थान  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे  जाने
 हैं।  52  खाली  स्थानों  में  से  तीन  स्थान
 प्रनुसूचित  जाति  शौर  एक  स्थान  भनुसूचित
 जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  हैं।
 सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे  जाने  वाले  45  खली
 स्थानों  में  से  भ्रनुसूचित  जाति  भौर  अनुसूचित
 जनजाति  के  उम्मीदवारों  के लिए  i7-7
 स्थान  भ्रारक्षित  हैं  ।

 उच्च  श्रेणी  लिपिकों  के  भभभी  भरे  जाने
 वाले  चार  खाली  स्थानों  में  से  एक  स्थान
 झनुसूचित  जातियों  के  लिए  शौर  तीन  स्थान
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  प्रारलित
 हैँ  t

 Establishment  Code

 844,  SHRI  PHOOL  CHAND
 VERMA;  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  from  956  to  962  about
 a  thousand  officers  well  qualified  and
 experienced  in  the  development  of
 railways  were  not  treated  at  par  with
 other  direct  recruits  engaged  in  iden.
 tical  nature  of  work;

 (b)  whether  to  favour  one  group  of
 officers  who  are  termed  ag  direct  re-
 cruits  on  the  Railways,  the  Establish-
 ment  Code  was  amended  to  call  these
 officers  unclassified  during  the  emer
 gency  in  the  face  of  judicial  prono-
 uncement  and  Supreme  Court  verdict
 dated  22nd  December  1959;  and

 (c)  if  go,  whether  the  amendments
 of  Establishment  Code  is  proposed  to
 be  repealed?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE):  (a)
 Yes,  Sir.  To  meet  the  Railway
 requirements  envisaged  in  connect-
 tion  with  Five  Year  Plan  Works,
 089  Temporary  Officers  were  recruit-
 ed  on  the  basis  of  interview  conduct-
 ed  by  the  Union  Public  Service  Com-
 mission  and  not  on  the  basis  of
 Competitive  examination,  which  is
 the  mode  of  recruitment  to  Establish-
 ed  Railway  Services.  According  to
 the  termg  and  conditions  of  their
 appointment,  they  were  not  to  be
 classified  either  as  Class  I  or  Class  II
 Officers,  but  they  were  given  the
 Class  I  scale  of  pay.  They  were
 eligible  to  be  considered  for  perma-
 nent  absorption  in  Established
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 Services  only  on  completion  of  3
 yeats’  service  against  vacancies  to
 be  earmarked  for  thelr  absorption.

 by  No  Sir.  The  amendments  in
 the  Indian  Railway  Establishment
 Code  were  carried  out  to  remove
 ambiguity  in  the  definition  of
 “Temporary  Assistant  Officers”.

 (c)  Certain  officers  have  gone  to
 the  Supreme  Court  against  these
 amendments  and  the  matter  is  sub-
 judice.

 Bestriction  on  travel  by  Air-condition-
 ed  Paschim  Express  between  Vado-

 dara-Dohad

 *846.  SHRI  SOMJIBHA]  DAMOR:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleaseq  to  state:

 (a)  whether  the  fares  between
 Vadodara-Dohad  by  Air-conditioned
 Express  (Deluxe)  Paschim  Express
 and  Delhi  Janata  Express  are  equal
 and  Season  ticket  holders  are  permit-
 ted  to  travel  by  DelhiJanata  Express;
 and

 (b)  if  so,  why  they  are  not  allowed
 to  travel  by  the  other  same  rated
 trains  ie.  Air  Conditioned  Express
 (Deluxe)  Paschim  Express  (i.e.  25

 Dn/26  UP)?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE);  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  Passengers  holding  season
 tickets  are  not  permitted  to  travel  by
 25  Dn/26  Up  AC.  Express  (Deluxe)/
 Paschim  Express  since  there  is  limit-
 ed  unreserved  accommodation  on
 these  trains  and  this  service  is
 primarily  meant  for  long  distance
 passengers.  Also,  the  occupation  on
 25  Dn/26  Up  is  heavier  than  on
 23  Dn/24  Up  Janata  Express.

 APRIL  25,  2089  Whitten  Anewape-

 |... क  ब्य  और  कस  एजेंसियों  का।  Semen

 847.  झो  दया  शाम  शाक्य :  क्या
 पेट्रोलियम,  रसायम  झौर  उर्वरक  मंत्री  यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सरकार  के  पास  पेट्रोल  पम्पों
 और  गैस  एजेंसियों  के  नियतन  के  लिए  कितने
 आवेदन  पत्  विचाराधीन  है  भौर  978—
 79  के  दौरान  राज्य-वार  कितने  नये  पेट्रोल

 पम्पों  श्रौर  गैस  एजेंसियों  का  नियतन  किया
 जाना  है  ;  शौर

 (ख)  ये  एजेंसियां  ब  किस  बर्ग  के
 लोगों  को  श्रावंटित  की  जायेंगी  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  उर्वरक
 संत्री  (श्री  हेसबती  मल्दन  बहुगुणा):  (क)
 फुटकर  बिक्ती  केन्द्रों  पेट्रोल  पम्पों  शौर  गैस
 एजेंसियों  का  प्रावटन  तेल  कम्पनियों  द्वारा
 किया  जाता  है,  झतः  सरकार  के  पास  पड़े
 पझनिर्णीत  आवेदन  पत्रों  से  संबंधित  प्रश्न  नही
 उठता

 किसी  राज्य  मे  फुटकर  पेट्रोल  पम्पों  और
 गैस  की  एजेसियो  की  भावश्यकता  उस  क्षेत्र  की
 आर्थिक  व्यवहायेता  श्लौर  वाणिज्यिक  सभावना
 के  आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 वर्ष  i978-79  के  दौरान,  देश  में
 लगभग  200  फुटकर  बिक्री  केन्द्रों  के  खोले
 जाने  की  आशा  है  झौर  उनके  स्थानों  का
 निर्णय  इस  संबंध  में  निर्धारित  कुछ  मानदड़ो
 के  अाधार  पर  किया  जायेगा  a

 गैस  की  नयी  एजें पया या  खोलने  से  संबंधित
 प्रश्न  पर  तभी  विचार  किया  जायेगा  जब  खाना
 पकाने  की  गैस  भ्रतिरिकत  मात्रा  में  उपलब्ध
 हो  जायेगी  भौर  खाना  पकाने  की  गैस  की
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 वितरण  एजेंसियों  की  वर्तमान  व्यवस्था  का
 चुनगेठतं  किया  जमेगा  ।

 (जुं)  सरकार  द्वारा  सभी  सार्वजनिक
 केज्ष  की  तेल  कम्पनितों  को  भेजी  गई  मार्ग
 द्शीं  रूप  रेबाधों  के  भनुसार  वितरण
 पु्ेंसिमां  निम्नलिखित  दप  से  दी  जानी
 हैं

 (i)  प्रमुसूचित  जातियों/भनुसूचित  जन-
 जातियों  से  संबंधित  व्यक्तियों  को  5%  ;

 (ii)  शारीरिक  रूप  से  झपंग  व्यक्तियों
 को  2  %,  भौर

 (iii)  बाकी  एजेंसियां  वाणिज्यिक
 विचारधाराशो  के  शभ्राधार  पर,  इनमें  से  भी
 सही  उपभोक्ता  सहकारी  सोसायटियों  तथा
 कृषि  उद्योग  निगमों  को  तरजीह  दी  जाती
 हैं।

 भोरक्पुर  के  व्रिभागीय  कर्मचारियों  हारा
 सैर-अनुसूचित  जाति  जौर  ग्रतु  सूचित  जनजाति

 कल्याण  एसोसिएशन  बनाया  जाना

 *g4g.  ot राम  लाल  राही  :  क्‍या
 रेल  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  उनको  पता  है  कि  पूर्वोत्तर
 रेलवे  में  गोरखपुर  के  विभागीय  कमंचारियों
 ने  गैर  अनुसूचित  जाति  भौर  प्रनुसूचित
 जनजाति  कल्याण  एसोसियेशन  नामक  एक
 संगठन  बनया  है  ,  शौर

 (ख)  यदि  हा,  तो  उसके  उद्देश्य  क्य
 हैं  तथा  क्‍या  इस  एसोसियेशन  के  बनने  से
 इन सूचित  जातियों  जौर  अनुचित  जन-
 जातियों  के  लिये  झारक्षित  कोटे  में  बाधा
 झाई  है  ?

 रैल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  शिव
 माराबण)  :  (क)  जी  हां  ।

 (@)  पम्फलेट की  एक  प्रतिलिपि  सभा
 पटल  पर  रख, दी  गयी  है,  [िन्यह्लण  में  रखते
 गईं।  देखिये  संब्या'  एल०टी०  2188/78)
 जिसमें  एसोसिएशन  के  उद्देश्य  बहामे  नये ंहैं  ।
 इस  एसोसियेशन  के  बन  जाने  से  धनुसुचित
 जातियों  भौर  प्रनमूसूचित  जनजातियों  के
 कमंचारियों  के  हिंतों  मे  किसी  प्रकार  की
 बाधा  नहीं  पड़ी  है  क्योंकि  सरकार  अनुसूचित
 जातियों  शौर  अनुसूचित  जनजातियों  को
 तरजीहू  देने  की  नीति  के  प्रति  पूरी  तरह
 बचनवद्ध  है  t

 Railway  lines  in  border  region

 9851,  SHRI  MOHINDER  SINGH
 SAYIAN  WALA:  Will  the  Minister
 of  RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  plans  to  lay
 tailway  lines  in  any  of  the  areas  es-
 pecially  in  the  border  regions  in  view
 of  defence  and  trade  requirements
 during  the  current  year;

 (b)  if  so,  where  and  the  length  of
 the  line;  and

 (c)  if  not,  the  reasong  therefor?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE):  (a)
 to  (०),  Construction  of  new  railway
 lines  on  strategic  considerations  is
 done  on  the  request  of  the  Ministry
 of  Defence.  No  such  project  is  in
 hand  at  present.

 Construction  of  new  lines  for  inter-
 national  trade  is  possible  with  the
 cooperation  of  the  neighbouring
 countries,  Railway  lines  already
 exist  between  India  and  Pakistan  at
 Atari/Wagah  and  between  India  and
 Bangla  Desh  at  Amkura|Singhbad
 Radhikapur|Parbatipur|New  Gitaldha
 Lalmanihat  |  Mahigasan  {  Kalaura|
 Bangaon|Benapole|Ranaghat|Darshana.
 Trade  between  India  and  Nepal  ws
 carried  out  from  the  rai]  heads  at
 Raxaul,  Jayanagar  and  Jogbani  on
 the  Indian  side  of  Nepal  border.  No
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 new  scheme  for  construction  of  a  rail-
 way  ling  for  border  trade  has  been
 approved  for  construction  during  the
 current  year  so  far

 उच्च  भ्यायालयों  के  जजों  को  नियुक्ति

 +856.  भरी  जी०  बाई०  कृष्णन्‌:  क्‍या
 विधि,  न्याय  झौर  कम्पनो  कार्य  मठी
 यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  y

 (क)  क्‍या  कतिपय  बार  काउसिलो/|
 बार  एसोसियेशनो  की  भोर  से  लगातार  माग
 किये  जाने  पर  झौर  स्वतत्र  न्याय  पालिका
 सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  का
 विचार  उच्च  न्यायालयों  के  जजो  को  उनके

 मूल  राज्य मे  नियुक्त  न  करने  की  प्रक्रिया
 स्थापित  करमे  का  है.  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  सबध  मे  सरकार
 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 विधि,  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  भन्ो
 (शो  शाम्ति  भूषण)  :  (१)  सरकार  के  पास
 यह  निष्कर्ष  निकालने  का  कोई  कारण  नहीं
 है  कि  एक  वर्ग  के  रूप  मे  स्थानीय  वकीलो  या
 न्यायिक  सेवाझो  मे  से लिए  गए  उच्च  न्याया-
 लय  के  न्यायाधीशा  की  निष्पक्षता  सदिग्ध
 है  ।  इसके  प्रतिरिक्त  सरकार  को  विधिज्ञ
 परिपदो/बार  एसोसिएशनो  की  किसी  ऐसी
 साधारण  मांग  की  जानकारी  नही  है  कि
 झामतौर  पर  परिपाटी  यह  होनी  चाहिए  कि
 न्यायाधीशों  को  उनके  भ्रपने  राज्यों  मे  नियुक्त
 या  तैनात  न  किया  जाए  L  इसलिए  सरकार
 ऐसी  परिपाटी  भ्रपनाने  का  विचार  नहीं  कर
 रही  है  t

 (खत  प्रश्न  ही  मही  उठता

 APRIL  28,  3978  Written  Answers

 प्रथम  अजी  के  खिव्यों  के  स्वानागार

 9857.  |  निमल असा लेन: जेत  :  कया  रेल
 मती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  प्रथम
 श्रेणी  के  डिब्बों  के  स्तानागारों  में  लगाये
 गये  शावर  स्नानागार  के  ठीक  बीच  मे  है  शौर
 उनसे  पानी  निरन्तर  टपकता  रहता  हैं
 जिसके  कारण  स्नानागार  सदा  गदा  शौर  गीला
 रहता  है  तथा  वाशबेसिन  के  पास  खड़े  होने
 पर  यह  पानी  सिर  पर  टपकता  है,  भर  यदि
 हा,  तो  क्‍या  शावर  को  थोड़ा  टेढ़ा  करके
 स्‍्नानागार  की  एक  दीवार  में  लगाने  की
 अथवा  कोई  न्य  वैकल्पिक  वैयवस्था  की
 जाएगी  ?

 रेल  संत्रालय  सें  राज्य  सन्नी  (शो  दिव
 सारायण)  प्रथम  श्रेणी  के  सवारी  डिब्बों

 के  प्रसाधन  कक्ष  के  बीच  से  फुहारा  लगाने
 का  उद्देश्य  यह  है  कि  स्नान  करते  समय  हाथो
 के  धुमाने-फिराने  के  लिए  पर्याप्त  जगह  मिल
 सके  ।  यदि  फुहारे  की  टोटी  पूरी  तरह  बद
 हो  तो  पानी  नहीं  टपकता  ।  लेकिन,  फुहारे
 और  टोटी  के  बीच  मे  जो  पानी  रह  जाता  है
 वह  डिब्बों  के  हिलने  डुलने  पर  कभी-कभी
 टपकता  हैं

 फुहारे  को  किसी  दूसरे  स्थान  पर  लगाने
 के  बारे  मे  रेलो  ने  पहले  भी  जाच  पडताल  की
 थी  लेकिन  इसे  व्यायहारिक  नहीं  पाया  गया

 सलाया  सुरा  तेल  की  पाइपलाइम  बिछाने
 के  लिए  कृषि  भूमि  का  प्रधिभ्रहण

 oft  धर्म  सिह  भाई  बेल:
 क्या  पेट्रोलियल,  रसायन  झौर  उधंरक  मत्री
 निम्नलिखित  जानकारी  देने  बाला  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेगे
 कि

 (क)  क्‍या  सलाया-मथुरा  तेल  की  पाइप-
 लाइन  बिछाने  के  लिए  सौराष्ट्र  (गजरात)

 cd
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 में  जिला  जामतमर  के  जोगवाड़,  बीरपुर,
 बसई,  रागलधोर,  कावली,  लखाबावल,
 तथा  झम्य  गांधों  के  किसानों  की  कृषि  भूमि  का
 अधिग्रहण  किया  गया  है  ;

 (छल)  यदि  हां,  तो  गांववार  कितने
 ऑामीणों  को  जमीन  का  प्रधिग्रहण  किया
 शया  है  धौर  प्रत्येक  मामले  मे  कितनी  भूमि
 का  प्रधिप्रहण  किया  गया  है  तथा  भूमि  का
 अभिप्रहण  कब  किया  गया  था  ;

 (ग)  इन  गांवों  में  कितने  किसानों  को
 (गांववार)  क्षतिपूर्ति  दा  की  गई  तथा

 क्षतिपूर्ति  की  श्रदायगी  किस  किस  तारीख  को
 की  गई  प्रौर  प्रत्येक  मामले  मे  कितनी  भ्रदायगी
 की  गई  ,

 (घ)  क्‍या  उपरोक्त  भाग  (क)  मे
 उल्लिखित  गावो  को  कोई  क्षतिपूर्ति  झदा  नही
 की  गई  है  शौर  क्‍या  जामनगर  से  एक  ज्ञापन
 i)  जनवरी,  978  को  मत्रालय  को  भेजा
 गया  है  ;

 (3)  यदि  हा,  तो  उस  पर  अरब  तक
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  झधवा  करने  का
 विचार  है  ;  भौर

 (च)  उपरोक्त  भाग  (क)  में  उल्लिखित
 गांवों  में  कब  तक  क्षतिपूर्ति  की  श्रदायगी
 पूरी  तरह  कर  दी  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  जौर  उर्वरक  सत्रो
 धो  हेमवती  नन्‍्दम  बहुगुणा)  :  (क)  से  (च).

 सलाया-वी  रमगाम-मथुरा  के  कच्चे  तेल  की
 पाइपलाइन  का  सलाया-वीरमसगाम  पाइपलाइन
 खड़  झाशिक  रूप  से  ig जरात  राज्य  के  जामनगर
 जिले  से  हाकर  जाता  है।  गुजरात  के  जामनगर
 जिले  मे  पेट्रोलियन  तथा  खनिज  पाइपलाइन
 (भूमि  के  उपयोगकर्ता  के  अभ्रधिकार  का

 भ्रधिग्रहण)  भ्रधिनियम,  i962  %  ्रन्तर्गत
 28  गावों  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  पाइपलाइन

 बिछाने  के  लिए  भाग  के  झ्धिकार  का  ही
 भ्रधिग्रहण  किया  गया  है  ।

 गाववार  उत  किसानों  की  संख्या  जिनकी
 भूमि  भ्रधिगृहीत  की  गई  है,  इस  प्रकार  से
 भ्रधिगृहीत  भूमि  का  क्षेत्र  तथा  भ्रधिग्रहण
 की  तारीख  झावि  सलरन  विवरण  मे  वी  गई  है  t
 इस  विवरण  को  देखने  से  यह  मालूम  हो  जायेगा
 कि  28  गावों  मे  से  23  गावो  मे  खड़ी  फसल
 को  हुए  नुकसान  के  लिए  झगतूबर,  977
 से  अप्रैल,  978  के  बीच  (2,32,252,11
 रुपये  की  राशि  मुभ्नावजे  के  रूप  मे  पश्रदा  की
 जा  चुकी  है।  बाकी  पा  गावो  के  सबंध  में
 इसी  प्रकार  के  मुप्नावजे  को  मई,  978  मे
 झदाकिये  जाने  की  सभावना  है।  जामनगर  से
 दिनाक  iI--978  को  एक  ज्ञापन  प्राप्त
 हुआ  था  झौर  उक्त  ज्ञापन  मे  उल्लिखित
 6  गावों  के  सम्बन्ध  मे  फसल  को  हुई  हानि

 के  लिये  मुभ्ावजा  ध्रब  दे  दिया  गया  है।

 फसल  हानि  के  लिये  पहले  से  दिये  गये
 मुझ्नावजे  के  भ्रतिरिक्त  पेट्रोलियम  तथा  खनिज
 पाइपलाइन  (कृषि  के  उपयोग  क्ता  के
 प्रधिकार  का  पग्रधिग्रहण)  प्रधिनियम,  962
 के  प्रन्तगंत  देय  पूरे  मुश्रावजों  के  रूप  मे
 पाइपलाइन  के  सारग  के  भ्रधिकार  के  भ्रन्तगंत
 ली  गई  भूमि  के  मूल्य  के  0  प्रतिशत  की
 भ्रदायगी  इस  क्षेत्र  मे  पाइपलाइन  के  बिछाये
 जाने  के  कार्य  सचालनों  का  समाप्त  करने
 शौर  भारत  के  राजपत्र  कार्य  का  समाप्त  करने
 की  तारीख  को  भ्रधिसूचित  करने  के  पश्चात्‌
 की  जायेगी।  प्रधिसूचना  के  प्रकाशित  हो  जाने
 की  तारीख  से  मम्बन्धित  किसानो  को  60  दिनो
 का  समय  दिया  जाता  है  ताकि  वें  प्रपने  भ्रपने
 मुझावजों  का  दावा  कर  सके  t  अप्रधिग्रहीत
 मार्ग  पर  पाइपलाइनों  के  निर्माण  सम्बधी
 कार्यसचालनों  के  जून,  1978  के  झन्त  तब
 समाप्त  हा  जाने  की  सभावना  है।  तत्पश्चात्‌
 इस  कार्य  के  समाप्न  होने  की  तारीख  राजपत्र
 में  भ्रधिसूचित  की  जायेगी  |
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 Defiaition  of  foreign  qrug  companies
 under  FERA  and  I  (D  &  R)  Act

 *859,,  SHRI  NATWARLAL  8.
 PARMAR:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM  AND  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleaseq  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  under
 #ERA  only  those  companies  having

 @irect  foreign  equity  of  40  per  cent
 ould  be  attracted;

 (b)  whether  under  Industries  (De-
 velopment  and  Regulation)  Act  com-
 Panies  having  direct  and  indirect
 equity  upto  40  per  cent  would  be  at-
 tracted  and  why  two  definitions  under
 two  different  laws  have  een  kept

 (c)  was  the  decision  on  the  Report
 of  the  Hathi  Committee  taken  speci-
 fically  for  retaining  two  different  defi-
 nitions  of  foreign  companies  under  two
 different  Acts;  and

 (d)  how  this  decision  would  affect
 the  licensing  policy  and  remittances
 of  foreign  companies  jin  the  future”

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  प्र.  N.  BAHUGUNA)-
 (a)  Companies  having  direct  foreign
 equity  exceeding  40  per  cent  are
 attracted  under  FERA.

 (9)  No;  Sir.  ‘As  per  Notification
 No.  8.0,  249(E)|IDRA|29B}75  dated
 April  4,  1978,  parity  between  FERA
 and  IDR  Act  has  been  brought  about

 (c)  No  Sir
 (d)  Does  not  arise

 दूसरे  £। ल  के  डिब्बों  में  शौचालय

 *s60.  श्री  लालजो  भाई:  क्या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  विभिन्न  रेल  लाइनों  पर
 चलने  वाली  अधिकाश  रेलगाडियो  के  दूसरे
 दर्जे  के  डिव्यों  मे शौचालय  प्राय:  बहुत  बन्दे
 रहते  है  ;
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 (ख)  कया  उन  शौचालयों  के  भ्रधिकांश
 उपकरण  गायब  होते  हैं  जिनके  कारण  बालियों
 को  बहुत  प्सुविधा  होती  है  ;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  उनके
 उचित  रख-रखाव  की  शोर  विशेष  ध्यान
 देगी  ?

 रेल  मंत्री  (प्रो०  मघ  बंदबते):  (क)
 जी  नहीं  ।

 (ख)  जी  नहीं  :  किन्तु  कभी  कभी
 समाजे  विरोधी  तत्वों  द्वारा  की  गयी  उठायी-
 गीरी  शौर  तोड़फोड़  के  कारण  ह्न्की  कमी
 हो  जाती  है  t

 (ग)  जिन  फिटिंगो  की  कमी  हो  जाती
 है  उन्हें  फिर  से  लगाने  के  लिए  प्राथमिक
 अनुरक्षण  स्टेशनो  पर  पर्याप्त  व्यवस्था
 उपलब्ध  है।  इसके  अलावा,  फिंटिगो  के  बहुत
 सारे  सामानों  पर  चोरी  निरोधी  उपकरण
 भी  लगाए  जाते  ह  ताकि  समाज  विरोधी  तत्व
 उनके  साथ  छेड-छाड  न  कर  सके  |

 Availability  of  life  saving  arugs  at
 cheap  rates

 #861,  SHRI  K.  PRADHANI:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 Pleased  to  state:

 (a)  what  steps  Government  have
 taken  or  propose  to  take  to  make  life
 saving  drugs  easily  available  at  cheap
 rates  to  the  poor  people  in  the  far-off
 tribal,  hull  and  rural  areas;  and

 (b)  whether  any  concession  has  also
 been  given  to  the  tribal  areas  in  ths,
 regard?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  No  separate  arrangements  ex-
 ist  for  the  supply  of  drugs  at
 cheap  prices  to  tribal,  hill  and
 rural  areas.  Apart  from  the  nor-
 mal  trade  channels,  drugs  are  at  pre-
 sent  supplied  through  out  the
 country  through  the  net-work  of



 e@  Written  Annwers  VAISAKHA  8,  2900  (SAKA)  ह ८... ज  Answers  50

 Pritsery  Health  Centres  and  Sub-
 Centres,  which  are  provided  with
 grants  for  this  purpose  as  per  aD-
 proved  pattern.  Additionally,  certain
 life-saving  drugs  ate  made  available
 by  the  Central  Government  to  the
 States  under  various  National  Pro-
 grammes  such  as  National  Tuber-
 culosis  Programme,  National  Laprosy
 Control  Programme  and  the  National
 Malaria  Control  Programme.

 (b)  No,  Sir.

 Hathi  Committee  recommendations  in
 respect  of  smal]  scale/medium  scale

 Indian  sectors

 *862.  SHRI  GOVINDA  MUNDA:;
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleaseg  to  state.

 (a)  how  far  Hathi  Committee’s  re.
 commendations  are  useful  to  small
 scale  Indian  sector  and  medium  scale
 Indian  sector  units;

 (b)  what  improvements  over  them
 have  been  recommended  by  Govern.
 ment  for  both  these  sectors  for  pric-
 ng,  licensing,  manufacturing  formu-
 Jations  and  fcrmulation  of  assets;  and

 (c)  which  recommendations  of  Hathi
 Committee  that  were  in  favour  of  total
 Indian  sectot/public  sector  have  been
 rejected  by  Government  and  changes
 made  with  reasons?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  H  ON.  BAHUGUNA):
 (a)  One  of  the  terms  of  reference
 of  the  Hathi  Committee  was  to  make
 recommendations  for  promoting  the
 rapid  growth  of  the  Drugs  Industry
 and  particularly  of  the  Indian  and
 Small  Scale  Industries  sector.  The
 major  thrust  of  the  recommendations
 of  the  Hathi  Committee  is  that  the
 dominance  of  foreign  companies
 should  be  reduced  and  a  more  pur-
 poseful  and  positive  policy  to  help
 the  Indian  Sector  should  be  simul-
 taneously  implemented.  In  this
 context  the  Committee  has  recom-

 mended  various  measures  to  be  taken
 by  Government  including  restricting
 the  activities  of  foreign  firms  and
 encouraging  the  Indian  Small  Scale
 Sections;

 (b)  In  their  new  policy,  Govt.  have
 improved  and  further  refined  the
 licensing  policy  by  containing  the
 activities  of  foreign  sector  companies
 in  as  much  as  they  would  now  be
 allowed  licence  for  only  basic  drugs
 involving  high  technology  and  formu-
 lations  based  thereon.  The  rest  of
 the  activities  have  been  left  open  by
 and  large  for  the  Indian  Sector
 Companies.  Withdrawal  of  loan
 licensing  facility  for  foreign  Sector
 Companies,  in  respect  of  which  the
 Hathi  Committee  had  made  no
 specific  recommendations  will  benefit
 the  Indian  Sector  Companies.  Simi-
 larly  the  containing  of  regularisation
 of  excess  production  and  spelling  out
 the  details  will  also  help.

 (c)  Detailed  information  about
 Hathi  Committee  recommendations
 which  have  not  been  accepteq  or
 accepted  with  modification,  hag  been
 furnished  in  reply  to  Lok  Sabha  Un-
 starred  Question  No.  8063  dated  the
 25th  April,  1978.

 Robberies  in  trains  between  Delhi  and
 Palwal

 *863.  SHRI  FAQUIR  ALI  ANSA-
 हा;  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  two
 robberies  were  committed  in  running
 traing  between  Delhi  and  Palwal  in
 March,  1978;

 (b)  the  particulars  thereof;
 (c)  the  number  of  persons  injured

 ag  a  result  of  these  robberies  in  runn-
 ing  trains  and  the  amount  of  property
 looted  by  the  robbers;

 (d)  whether  any  person  has  since
 teen  arrested  in  this  regard;  and

 (e)  if  go,  the  particulars  thereof
 and  the  further  steps  proposed  to  be
 taken  against  such  incidents  in  future?



 ‘51  Written  Answers

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  During  March,
 1978,  three  cases  of  robberies  were  re-
 ported  in  running  trains  between  Delhi
 and  Palwal  on  Central  Railway.

 (b)  and  (c).  On  i6th  March,  i978  at
 about  02.00  hours,  four  unknown  cri-
 minals  entered  second  class  compart-
 ment  of  train  number  360  Up  (Delhi-
 Jhansi  Passenger)  between  Ballabgarh
 and  Ashoti.  They  robbed  5  passen-
 gers  at  the  point  of  daggers.  Eleven
 passengers  sustained  knife  injuries,
 Gold  ornaments—5  tolas,  Pazeb  silver—
 y  wrist  watches—5,  radio  set-—-i,
 clothes  6  pieces  and  cash  Rs.  1,385
 were  robbed.  The  total  value  of  prop-
 perty  robbed  was  stated  to  be  Rs.  5,785.
 Government  Railway  Police,  Rewari
 registered  a  case  under  Section  392/
 394  IPC.  During  the  course  of  investi-
 gation,  Government  Railway  Police,
 Rewari  arrested  4  criminals  and  re*
 covered  2  blankets,  one  saree,  Pazeb,
 4  pant,  4  busn-shirt  |  bag,  radio  and’

 2  wrist  watches.  The  total  value  of
 property  recovered  was  Rs.  2,950.

 On  i6th  March,  978  at  about  3.30
 a.m.,  4  unknown  criminals  entered  the
 second  class  compartment  of  36
 Down  (Delhi-Agra  Passenger)  bet-
 ween  Faridabad  and  Tuglakabad.
 They  were  armed  with  knives  and
 looted  4  passengers  of  one  gold  ring,  3
 wrist  watches  and  Rs.  52  in  cash.
 The  total  value  of  property  robbed
 was  Rs.  1,050.  Government  Railway
 Police,  Rewari  registered  a  case  under
 Section  392/394  IPC.  During  the
 course  of  investigation,  4  criminals
 were  arrested  and  one  gold  ring,  3
 wrist  watches  and  Rs.  52  in  cash  were
 recovered.  The  total  value  of  proper-
 ty  recovered  was  worth  Rs.  1,050.  In
 this  case,  the  entire  property  was  re-
 covered.

 On  20th  March  978  at  about  02.00
 hours,  4  persons  armed  with  knives
 entered  train  No.  360  Up  (Delhi-Jhansi
 Passenger)  between  Ballabgarh  and
 Asaoti  and  looted  8  passengerg  of  5
 wrist  watches,  9  piecea  of  clothes  and
 Rs.  238  in  cash.  THe  total  value  of
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 property  robbed  was  worth  Rs.  1,900)
 Government  Railway  Police,  Rewari
 registered  a  case  under  Section  392/
 394  IPC.  During  the  course  of  investif
 gation,  complicity  of  the  4  criminals
 arrested  in  connection  with  the  case
 which  occurred  in  train  No.  360  Up
 between  Asaoti  and  Ballabgarh  on
 i6th  March,  978  came  to  light.  These
 criminals  were  arrested  in  this  case
 also  and  one  jersey,  pant,  l  shawl,
 l  bag,  and  3  wrist  watches  were  re-
 covered.  The  total  value  of  property
 recovered  was  worth  Rs.  1,100.  In
 this  case,  all  the  eight  victims  were
 injured  by  the  criminals,

 In  all  these  3  cases,  9  passengerg
 were  injured  and  property  worth
 Rs.  8,735  was  stated  to  have  been  rob-
 bed.

 (d)  All  the  accused  persons  in  these
 cases,  viz.,  8  have  been  arrested  and
 property  worth  Rs.  5,l00  recovered  so
 far.

 (e)  The  cases  are  under  investiga#
 tion.  All  night  traing  have  been  pro-
 vided  with  Police  escorts  by  Haryang
 State  Government.  Three  extra  re
 serves  (90  Police  personnel)  of  Harya-
 na  Armed  Police  have  been  deployed
 for  this  purpose  by  the  State  Govern-
 ment.  Plain  clothes  Police  personnel
 have  also  been  put  0०7  duty  by  the
 State  Government.

 Judges  in  Goa,  Daman  and  Diu

 7920.  SHRI  AMRUT  KASAR:  Will
 the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  _  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  judges  belonging
 to  the  Scheduled  Castes,  Scheduled
 Tribes  in  the  judiciary  in  the  Union
 territory  of  Goa,  Daman  and  Diu;

 (by  whether  it  ig  a  fact  that  some  of
 the  judges  belonging  to  the  Scheduled
 Castes/Scheduled  Tribes  resigned  from
 the  services  due  to  the  discrimi-
 natory  attitude  of  the  judicial  Com-
 missioner  of  Goa,  Daman  and  Diu;

 Yu  and
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 {c)  whether  it  is  also  a  fact  that

 one  of  the  judges  belonging  to  the

 fieheduled  Castes/Scheduled  Tribes

 freferred  a  writ  petition  against  the

 order  of  the  Judicial  Commissioner
 which  is  still  not  heard  by  the  court  of

 the  Judicial  Commissioner?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE

 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI

 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  According

 to  the  Government  of  Goa,  Daman  and

 Diu,  there  is  no  judge  belonging  to
 Geheduled  Castes/Scheduled  Tribes  in

 the  judiciary  in  that  territory.

 (b)  According  to  the  Government
 of  Goa,  Daman  and  Diu,  it  is  not  true

 that  any  judge  belonging  to  Schedul-~-
 ed  Caste/Scheduled  ‘Tribe  resigned
 from  service  due  to  discriminatory

 fichaviour  of  the  Judicial  Commis-
 gioner.

 (c)  According  to  the  Ggyernment  of

 Goa,  Daman  and  Diu,  a  judge  belong-

 ing  to  a  Scheduled  Caste  whose  servi-

 ces  were  terminated  filed  a  writ  peti-
 tion  against  the  order  of  appointment
 of  the  Registrar  of  the  Judicial  Com-

 Bissioner’s  Court.  The  writ  petition
 has  been  dismissed  for  default.

 Derailment  of  a  Goods  Train  near
 Murarai

 7921.  DR.  SARADISH  ROY:  Will  the

 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  on  9th  August,  977  due

 to  derailment  of  a  goods  train  near

 north  cabin  of  Murarai  Railway  Station
 at  Eastern  Railway  ‘one  person  and

 some  cattle  were  killed,

 (b)  if  so,  number  of  cattle  killed

 and  their  value,  and

 (०)  whether  the  wife  of  the  deceased
 prayed  for  compensation  for  cattle  and

 a  job  for  hig  s0n  or  compensation  in

 cash  for  the  person  killed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b.  The

 accident  occurred  near  the  West  Cabin
 of  Murarai  Sfation,  One  person,  who
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 was  tending  his  cows  close  to  the  Up
 Main  line  lost  his  life.  The  value  of

 the  3  cows  which  were  also  killed  is

 not  known.

 (c)  As  prima  facie,  the  Railway  is

 not  responsible  for  the  accident,  no

 claim  is  admissible  under  the  Indian

 Railways  Act,  1890.  No  claims  have,

 however,  been  received  by  the  Rail-

 way  Administration  for  death  of  the

 person  and  tne  cattle.

 The  widow  of  the  deceased  prayed
 for  a  job  for  her  son.  However,  cnly
 dependents  of  deceased  Railway  em-

 ployees  are  considered  for  appointment
 on  the  Railways  on  compassionate
 grounds.

 Retrenchment  of  Casual  Labour

 7922.  DR  BIJOY  MONDAL:  Will  the

 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  170  casual  labour  who:
 have  put  in  ten  to  fifteen  years  of

 continuous  sérvicé~have  been  retrench-
 ed  under  DEN/D&DBK/S,  Rly./WAT
 on  list  February,  4978  keeping  the

 juniors  under  the  same  unit  of  DEN/
 D&DBK/SER/Waltair;

 (9)  whether  retrenchment  could

 have  been  avoided  if  proper  care  was
 taken  to  publish  the  panel  of  screen-

 ing  conducted  in  October,  4977  for

 filling  up  the  construction  Reserve
 Posts;

 (c)  why  new  labours  of  open  line

 are  engaged  in  constructions  works.

 under  DEN/D&DBK/SE.  Rly./Waltair
 during  the  months  November,  i977,

 December,  1977,  January  978  and

 February,  978  which  has  eaused  re-

 trenchment  of  these  T79  casual  labour.

 ers  who  have  putin  ten  to  fifteen
 years  Service;

 (d)  whether  this  retrenchment  is  not

 in  contravention  of  Railway  Budget

 presented  to  this  House  on  2ist  Feb-

 ruary,  978  wherein  more  employment
 opportunities  are  promised;  and

 (e)  what  action  the  Adiministration
 hag  taken  to  absorb  them?



 55  Written  Answers

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI

 SHEO  NARAIN):  (a)  79  casual  labou-
 vers  with  service  ranging  between  3  to
 30  years,  working  under  DEN/D&DBK/

 SE.  Rly./WAT,  who  were  recruited
 for  Jagannathpur-Bhusandpur  doubling,
 which  work  was  completed  long  back,
 awere  retrenched  on  Ist  February,  ‘1978.
 No  juniors  to  them  in  the  units  where
 4hey  were  working,  namely,  PWI  and
 IOW  (Construction)  Chatrapur,  have
 been  continued

 (b)  The  screening  conducted  for
 Willing  up  vacancies  in  construction  re-
 serve  has  no  bearing  on  retrenchment
 of  casual  staff  of  individual  units,  The
 result  of  the  screening  will  be  known
 on  completion  of  the  whole  process  for
 the  entire  Construction  Organisation

 (c)  On  completion  of  the  construc-
 tion  work  the  asset  is  handed  over  to
 Open  Line  to  maintain  it  upto  the  best
 standards  in  the  interests  of  safety  of
 running  trains.  Maintenance  work
 being  entirely  different  from  construc-
 tion  work,  a  small  number  of  workers
 were  engaged  by  Open  Line  for  main-
 tenance  of  works  completed  in  Srika-
 kulam-Tilaru  Section  This  has  no
 bearing  on  the  retrenchment  of  wor
 kers  under  छा  and  IOW  (Construc-
 tion),  Chatrapur.

 (d)  and  (e).  It  is  not  possible  to
 continue  such  a  large  labour  force  in
 Service  without  any  specific  work  The
 retrenched  workers  were  asked  to  get
 themselves  enrolled  with  the  Labour
 Cooperative  Contract  Society  at  Jakha-
 pura  so  that  they  could  be  re-engaged
 in  some  other  Railway  works  in  the
 Jakhapura-Daitar:  Construction  pro-
 ject.

 RDSO  Establishment

 7923  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  the  R.DS.O  Establish-
 ment,  constructed  by  the  Railway
 Board,  is  a  ‘RAILWAY’  within  the
 meaning  of  the  term  defined  in  Sec-
 tlon  3(4)(c),  reag  with  Section,  448
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 of  the  Indian  Railways  Act,  890  (Act No.  9  of  1890);

 (b)  whether  the  R.D.S.0.  is  a  ‘RAIL. WAY  ADMINISTRATION’  within  the
 meaning  of  the  term  defined  in  Section
 3(6)  of  the  Indian  Railways  Act,  890
 (Act  No.  wo  of  1890);  and

 (c)  whether  the  R.D.S.0.  is  a  Rail
 Way  eStablishment,  if  80)  why  the  Head
 of  the  Establishment  is  designated  as
 Director  General,  instead  of  Genera)
 Manager,  in  the  same  pattern  as  has
 been  done  in  the  cases  of  all  other

 Pane
 Establishments  throughout ar

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b):  No.

 (c)  Research  Designs  and  Standards
 Organisation  is  an  attached  office  of
 the  Minmstry  of  Railways.  In  keeping
 with  the  nature  and  importance  of  the
 work  performed  by  that  Organisation,
 it  ३3  headed  by  an  Officer  designated
 as  Director  General

 R.D.8.0.  Management  Policy  in  con-
 nection  with  meeting  of  the  unrecog-

 nised  Unions
 7924  SHRI  DINEN  BHATTACHAR-

 YA:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state

 (a)  have  the  RDSO  Management
 effected  the  policy  declared  by  him  in
 connection  with  the  meeting  of  the
 unrecognised  Unions  also;  and

 (b)  if  so,  how  many  times  and  what
 are  the  minutes  of  the  discussions/ne-
 gotiations  between  the  unrecognised
 majority  workers’  Unions  namely
 RD.S.O.  Karam  Char.  Sangh?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  Yes.
 The  officers  of  the  Research  Designs
 and  Standards  Organisation  do  meet
 informally  the  representatives  of  even
 unrecognised  unions  functioning  in
 that  Organisation  as  and  when  they
 desire  to  have  such  meetings.  These
 méetings  being  informal  in  character,
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 no  minutes  thereof  are  recorded  of
 the  discussions  but  the  points  raised
 by  the  staff  in  these  meetings  are
 given  due  attention.

 Victimg  of  Emergency  of  R.D.8.0.

 7925.  SHRI  ROBIN  SEN:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  all  the  victims  of  the
 Emergency  of  the  RDSO  have  been
 taken  back  to  their  duties;

 (b)  if  not,  the  reasons  thereof;  and
 (c)  if  already  taken,  who  are  they?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  Doeg  not  arise.

 (c)  S/Shri  Ram  Dhari  and  Binoo
 Prasad,  Casual  Khalasis.

 RDSc  vis-a-vis  Indian  Railways  Act,
 890

 7926.  SHRI  SHYAMAPRASANNA
 BHATTACHARYYA;  Will  the  Minister
 of  RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  ig  the  RDSO  not  a  work  con.
 structed  by  the  Railway  undertaking
 for  the  purpose  of  and  in  connection
 with  a  Railway  under  the  authority  of
 the  law  i.e.  Indian  Railways  Act,  1890;

 (b)  if  not,  why  not;  and
 (c)  from  what  sources

 lishment  costs  are  met  with?
 the  estab-

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (९),  Research
 Designs  and  Standards  Organisation
 is  an  attached  office  of  the  Ministry  of
 Railways.  It  does  not  come  under
 the  purview  of  tne  definition  under
 section  3(4)  (c)  of  the  Indian  Rail-
 ways  Act,  1890.  The  expenditure  for
 the  establishment  of  the  Research
 Designs  and  Standards  Organisation  is
 met  out  of  the  funds  voted  by  Parlia-
 ment  in  the  Railway  Budget.

 Representationg  from  ग  ह अ
 Defunct  Bureau  of  Petroleum  and

 Chemical  Studies

 7927.  SHRI  RAJ  KESHAR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  988  on  28th
 February,  978  regarding  Bureau  of
 Petroleum  and  Chemical  Studies  and
 state:

 (a)  whether  he  has  received  a  num-
 ber  of  representations  from  the  em-
 ployees  of  defunct  Bureau  of  Petro-
 leum  and  Chemical  Studies  since  ab-
 sorbed  in  ONGC  expressing  their  705
 sentment  against  the  yardstick
 adopted  by  the  Ministry  of  Petroleum
 for  absorbing  the  surplus  employees.
 of  defunct  Bureau  of  Petroleum  and
 Chemical  Studies;

 (b)  whether  representationists  have
 voiced  their  concern  against  the  pick
 and  choose  policy  adopted  by  the
 concerning  authorities  in  absorbing
 the  employees  of  the  said  defunct
 Bureau;  and

 (c)  if  go,  the  action  taken  or  pro-
 posed  to  be  taken  on  the  said  repre-
 sentations  to  mitigate  the  grievances
 of  the  employees  of  the  said  Bureau?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)
 ang  (b).  Yes,  Sir.

 (c)  The  Bureau  wag  initially  set  up
 as  Petroleum  Information  Service
 jointly  by  ONGC  8980  IOC.  Its  ex-
 penditure  was  shared  by  the  two
 Undertakings.  On  the  closure  of  the
 Bureau  its  assets  and  staff  have  been
 divided  between  the  two  Undertakings.
 Regular  employese  of  the  Bureau,  other
 than  those  who  held  liens  in  some
 other  organisation  were  absorbed
 either  in  the  IOC  or  in  ONGC  in
 appropriate  grades  depending  upon  the
 requirements.  No  further  action  is,
 therefore,  proposed  to  be  taken  in  the
 matter.
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 arr  से  चलते  बाले  इंज़नों  के  स्थाह  पर.
 डीजल  जोर  बिजली  के  इंजन  जाना

 7928.  श्री  सुरेश  झा  सुमन:  कया
 रेल  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ि

 (क)  देश  में  भाप,  डीजल  शौर  बिजली
 से  चलने  वाले  इजनों  की  कुल  सख्या  कितनी
 है,

 (ख)  खर्च और  देश  के  ऊर्जा  स्रोतों  के
 सरक्षण  के  सदर्भ  मे  उनके  तुलनात्मक  झाकड़े
 क्‍या  हैं,
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 (3)  क्या  भाप  से  चतन्ते, प्ले  11... ह
 को  डोजल  र  बिजली  के  चलते  बाले
 इंजनों  से  बदलने  के  बारे  मे  सरकार  मे  कौई
 समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  क्या  है,
 झौर

 (घ)  यदि  हा,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  भी  शिव
 नारायण)  :  (क)  देश  मे  3i-3-3977
 को  भाष,  डीजल  शौर  बिजली  से  चलने  वाले
 इजनो  की  कुल  सख्या  निम्नलिखित  है

 बडी  लाइन  मीटर  लाइन  छोटी  लाइन  जोड़

 भाप  492]  2977  365  8263

 डीजल  Fi  4437  408  58  903
 बिजली  824  20  —_  844

 7482  3405  423  i0I0

 (a)  परिचालन  मूल्य  के  सदर्भ  मे,  भाप
 कर्षण  पर  सबसे  अधिक  श्नौर  बिजली  कर्षण
 पर  सब  से  कम  खर्च  है  t

 (ग)  झौर  (घ)  भाष  इजनो  का
 उत्पादन  97  से  बिल्कुल  बन्द  कर  दिया
 गया  ।  इन  इजनो  को  धीरे-धीरे  बदल  दिया
 जायेगा  लेकिन  यह  काम  यातायात  की
 अपेक्षाशो  बौर  धन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करता  है  1

 विधि  शब्दावली  तैयार  करना

 7929.  भी  चतुर्भुज :  क्‍या  बिधि,
 ब्याय  और  कम्पनो  कार्य  मत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  उत्तक  भत्रालय  न  सचिधान  के
 अनुच्छेद  35  के  अन्तरगत  एक  बड़ी  चिधि
 शब्दावली  का  तैयार  करने  का  कार्य  झपने
 मत्नालय  के  प्रन्तगंत  र/जभाषा  झायोग  को

 सौपा  था  और  यदि  हा,  तो  उक्त  कार्य  बब
 आ्रायोग  को  सौप!  गया  था  ,

 (@)  श्रायोग  ने  दस  वारे  में  शब  तव
 क्या  प्रगति  की  है  ,

 (ग)  क्‍या  उबत  शब्दाथली  का  तैयार
 करना  सब  राज्य!  के  हित  में  होगा  धौर  यदि
 हा,  ता  क्‍या  उक्त  शब्दाबली  तैयार  करने  के
 मामले  मैं  सब  राज्यों  के बिचारो  को  उचित
 महत्व  दिया  गया  है  ,  भौर

 (घ)  क्‍या  सब  भारतीय  भाषा  में
 एक्रूपता  लाने  के  लिये  किसी  विशेष  तत्र
 की  स्थापना  बरने  वा  प्रस्ताव  है  झौर  रुदि
 हा,  तो  तत्सबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  '?

 विधि,  स्पाय  झौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री
 (थी  शाष्ति  भूषण):  (१)  र'जभाषा
 (खिधागी)  झयोग  को,  ज।  सरकार के  एक

 सबल्‍प  के  भर्ध।न  तारीख  ४  जून,  96]  को
 स्थापित  किया  गया  था,  सौये  गए  क्त्यों  में  से



 6x  Written  Anqwers,  VAISAKRA  5,  2990  (SAKA),  Written,  Answers  62

 ee  इत्य:  यपासंत्रव  सक्ती  राजभादपों  में
 ई... ड  के  िए'एक  मानक  चि  शब्दाकली
 सैयार  करना  शीर  उसका  प्रकाशत  करना
 था

 (ख)  राजभाषा  (पिधायी)  भायोग
 में  वर्ष  i970  5  एक  विधि  शब्दाधली  प्रका-
 शित  की  थी।  विधायी  विभाग  का  राजभाषा
 खण्ड,  किसे  उक्त  भवोग  को  समाप्त  कर
 िए  जाने  पर  तारोख  झक्तूबर,  976  से
 उस  झायोग  के  कृत्य  सौपे  गए  हैं,  इस  शब्दावली
 का  पुमरीक्षण  कर  रहा  है  तथा  झाशा  की  जाती
 है  कि  पुनरीक्षित  श्रौर  वृहत्त  शब्दावली  शीक्ष
 ही  प्रकाशित  कर  दी  जाएगी  t

 (ग)  यह  शब्दावली  र/जमाषा  (विधायी  )
 आयोग  में  विभिन्न  राजमाषाओ्रों  का  प्रतिनिधि-
 तत्व  करने  धाले  संदस्यो  के  बीच  विचार
 विमर्श  के  परिणामस्वरूप  विकसित  की  गई  है;
 और  शब्दावलो  में  दिए  गए  पारिभाषिक
 शब्दों  के  अंतिम  रूप  देते  समय  सदस्यों  के
 बिचारी  को  उचित  महत्व  दिया  गया  था।

 घ)  जी  नही  ।

 Khalasis  on  Hunger  Strike

 7930.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  32
 casual  Khalasig  of  Welding  Gang  are
 on  Hunger  Strike  before  Divisional
 Superintendent  of  Dhanbad  demand-
 ing  implementation  of  Labour  Tribu-
 nal  Award  9869  at  present;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  imple-
 menting  the  Award  and  the  steps  taken
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  32
 Casual  Labour  assembled  in  front  of
 DS's  Office,  Dhanbad  at  .30  hours
 On  30th  March,  978  demanding  grant
 of  CPC  scales.  They  dispersed  the  same

 day  at  48.30  hours  when  the  position
 was  explained  to  them.  CPC  scales
 are  given  ag  and  when  prescribed  con-
 ditions  are  fulfilled.

 सूरत  स्टेशन  पर  ऊपरि-पुल

 793i.  भ्रो  छोतू  भाई  गामित  :  क्‍या
 रेल  मंत्रो  यहू  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  पश्चिम  रेलवे  के  सूरत
 स्टेशन  पर  ऊपरी-पुल  को  यातायात  के  लिये
 बन्द  कर  दिया  गया  है,  भौर  यदि  हां,  तो  इसके
 क्या  कारण  है  ;

 (@)  क्या  रेल  मंत्रालय  सूरत  रेलवे
 स्टेशन  पर  एक  नया  ऊपरी-पुल  का  निर्भाण
 करने  के  लिती  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा
 है;  झोर

 (ग)  यदि  हां,  तो  घूरत  रेलवे  स्टेशन
 पर  नये  ऊपरी-पुल  का  निर्माण  कार्य  कब
 शुरू  किया  जायेगा  भौर  कब  पूरा  हो  जायेगा
 तथा  इस  पर  समवत:  कितना  खर्च  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  ी  खिज
 नारायग) :  (क)  और  (ख)  जो  नहीं ।

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Joint  Stock  Companies

 7932.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 to  state:

 (b)  the  number  of  joint  Stock  Com-
 panies  in  the  country,  and

 (b)  the  number  of  sick  companies
 amongst  them?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  48,5I3
 companies  limited  by  shares  were  at

 work  in  the  country  as  on  3lst  Decem-
 ber,  1977.
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 (b)  The  Department  of  Company
 Affairs  do  not  have  any  statistics  of
 sick  companies  as  the  Companies  Act
 does  not  define  ‘sick’  jes.

 Proposal  to  allow  Fertilizer  Industry  to
 Store  Surplus  Naphtha

 7933  SHRI  K  MALLANNA  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,  CHE
 MICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  late-
 ly  been  considering  a  proposal  to
 allow  the  fertihzer  industry  to  store
 surplus  naphtha,

 (b)  if  so  what  are  the  circumstances
 leading  to  this  proposal,

 (c)  whether  at  8  a  =  fact  that  ade
 quate  credit  would  be  extended  to  the
 industry  for  this  purpose,  and

 (d)  af  so,  what  is  the  amount  ear-
 marked  for  the  purpose?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA)  (a)
 and  (b)  No,  Sir  However  in  order  to
 ensure  that  production  of  the  naphtha
 based  fertilizer  plants  is  not  affected
 on  account  of  a  shortage  of  naphtha,
 the  industry  is  being  advised  to  main-
 tain  a  minimum  888९४  inventory  of
 nephtha

 (९)  and  (d)  Do  not  arise

 Stores  Imported  by  MT.P.  (8),
 Calcutta

 7934  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  of  stores  and
 equipments  so  far  imported  by  the
 Metropolitan  Transport  Project  (Rail-
 ways),  Calcutta  during  the  last  five
 yearg  along  with  their  countries  of
 orgin  including  those  imported  by
 various  contractors  working  for  MTP
 (R),  Calcutta  during  the  given  period;
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 (b)  whether  the  USSR.  having
 made  long  term  planning  for  supply  of
 materials,  stores  and  equipments  have
 failed  to  maintain  supplies  to  the
 MTP(R),  Calcutta,

 (c)  whether  there  exists  a  collabora-
 tion  agreement  with  the  USSR  and
 Railways  for  the  total  project  of
 MTP(R),  Calcutta,

 (a)  if  so,  the  details  thereof,  and

 (९)  what  assistance  1s  being  render-
 ed  by  USSR  for  quick  execution  of
 the  project  and  how  many  Russian
 personnel  are  working  in  India  for  the
 same?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN)  (a)  The  amount  80
 far  spent  by  MTP  (Railways)  Cal-
 cutta  for  import  of  materials  and
 equipments,  country-wise  38  as  follows

 USSR  Rs  33  lakhs  for  7000
 MIT  Sheet  Piles  and
 3  Diesel  Hammers

 Rs  20  lakhs  for  45  M/T
 Tramway  Rails

 Rs  6  7  lakhs  for  :  Umit
 Vibro  Sinker  and  Pile
 Extractor

 West  Germany

 Japan

 4  thoteand
 for  2  Nos,

 thanometers UK  Rs

 Belgrum  Rs  2
 bears

 for  +  No. on  Vibrogsr  Track  Testing
 equipment

 A  Contractor  of  the  Project  namely
 M/s.  Chatterjee  Polk  P  Ltd,  have  8०
 far  imported  the  undermentioned
 equipment  from  their  own  resources
 from  West  Germany
 Grabsfor  excavation  3  Nos

 Bentomte  Mixing  Plant  4  No

 (b)  and  (c)  No.

 (a)  Does  not  arise

 (e)  The  USSR  is  asnsting  in  the
 execution  of  the  Project  through  the
 supply  of  materials  and  equipment  as
 mutually  agreed  upon,  by  deputing
 Soviet  experts  in  the  disciplines  re-
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 quested  by  us  when  required;  and  by
 training  our  personnel  in  the  certain
 fields  as  requested  by  us.  No  Rus-
 sian  personnel  are  working  on  this
 Pro;ect  at  present.

 Railway  Development  Programme

 7935.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA,  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Starred  Question  No.  84  on  29th
 November,  977  regarding  Railway

 Development  Programme  and  state:
 (a)  whether  the  working  group  has

 finahsed  and  submitted  its  interim  re-
 port  to  the  Government,

 (b)  if  so,  thé  details  therein;  and
 (c)  action,  if  any,  proposed  to  ve

 taken  thereon  by  the  Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  and  (c):  The  Working  Group
 has  made  recommendations  regarding
 the  different  programmes  to  be  taken
 up  in  the  978~—83  Plan.  These  re-
 commendations  were  taken  into  con-

 sideration  while  formulating  the  draft
 Plan  1978~—83  and  will  also  be  taken
 into  account  while  finalising  the  Plan.

 New  Railway  line  in  District  Thana

 7936.  SHRI  R.  छू,  MHALGI:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  have  received  a  repre-
 sentation  dated  ३0  October,  977  or
 thereabout  along  with  the  resolution
 passed  by  Jawhar  Municipality  (Dis-
 trict  Thana,  Maharashtra)  in  regard

 to  the  construction  of  new  railway  line
 in  the  backward  area  of  District
 Thana  (Maharashtra)  namely  Dahanu-
 Jawhar-Mokhada-Nasik;  and

 (b)  if  so,  what  action  have  Gov-
 ernment  taken  or  propose  io  take
 in  near  fyture?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.
 (b)  It  will  not  be  possible  to  take up  the  survey  for  the  Proposed  line

 connecting  Jawhar  with  Dahanu  Road and  Nasik  Road  on  account  of  shortage of  resources,

 Casual  Labour  rate  in  Aligarh
 7937,  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY: Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be pleased  to  state,
 (a)  what  was  the  casual  labour  rate in  Aligarh  district  during  the  year ‘1974;

 (b)  the  date  from  which  the  Coal
 handling,  cinder  picking  and  ash  han-
 dling  contract  etc.  at  Aligarh  was
 awarded  to  ‘Railway  Parcels  and
 Goods  Porters’  Cooperative  Labour
 Contract  Society  Ltd.,  Aligarh;

 (c)  the  details  of  rates  fixed  for
 individual  items  of  the  schedule  and
 whether  the  same  were  in  conformity with  the  instructions  contained  in  cir-
 culars  issued  by  the  Railway  Board from  time  to  time;  and

 (d)  what  relevant  facts  and  factors
 were  taken  into  consideration  by  the Rate  Fixing  Committee,  while  fixing tates  for  individual  items  of  work?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  The  casual
 labour  rate  at  Aligarh  in  974  was
 Rs.  6  per  day.

 (b)  The  coal  handling,  cinder  picking and  ash  pit  cleaning  contract  of  Ali-
 garh  shed  was  awarded  from  20th
 December,  ‘1974,

 (c)  A  statement  giving  detailed
 rates  is  attached.  The  rateg  are  as
 fixed  by  the  rate  fixing  committee,  duly
 taking  into  account  the  instructions
 issued  by  the  Railway  Board.

 (d)  The  rates  were  fixed  taking  in-
 to  account  the  local  conditions,  the
 wages  prevalent  in  the  area  and  the
 volume  of  work,
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 Statement

 Rate
 per  tonne

 Rs,
 os  Coal  unloading  from  four

 wheelers  at  Aligarh  during
 5  hours  day  .  =  330

 2.  Coal  unloading  from  four
 wheelers  at  Aligarh  dwing  5
 hours  night  I-50

 3.  Coal  unloading  from  open hox  Wagons  at  Aligarh
 during  5  hoursday  a0

 4.  Coal  unloading  from  open
 box  =  wagons  at  Aligarh
 during  5  hours  night  i  80

 Se  Coal  unloading  from  covered
 box  wagons  at  Aligarh
 during  5  hours  day  as  80

 6.  Coal  unloading  from  co-
 vered  box  wagons  at  Ahgarh
 during  5  hours  night  .  3°00

 7.  Stacking  of  coal  at  Aligarh  0°25
 8,  Coal  loading  on  engine  tcn-

 der  by  head  load  at  Aligarh  so
 g.  Cinder  picking  at  Aligarh.  90

 per  50  Kg.
 i0,  Cleaning  of  open  place  and

 cleaning  ash  pits  and  leading of  ashes  to  dumping
 grounds  857*  00

 per  month
 37.  Cinder  picking  at  Etah  I-00

 per  50  Kg.
 432.  Cleaning  of  open  places  of

 shed  and  ash  pit  cleaning
 and  leading  of  ashes  to
 dumping  ground  at  tah  250*  00

 per  month

 Requicement  of  Paraffin  Wax
 7938  SIIRI  AHMED  M.  PATEL:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM.
 CHEMICALS  AND  FFRTILIZERS  he
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  total  requirement
 of  paraffin  wax  of  the  country  State-
 wise;

 (b)  the  production  of  paraffin  wax
 in  the  country;
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 (c)  the  steps  taken  by  the  Govern-
 ment  to  meet  the  demand;  and

 (d)  the  steps  taken  by  the  Govern-
 ment  to  increase  its  production  in  the
 country?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAITUGUNA):  (a)
 A  market  survey  report  prepared  on
 behalf  of  the  Indian  Oil  Corporation
 Ltd.,  in  June  976  had  established  the
 demand  for  paraffin  wax  in  the  coun-
 try  at  56,000  tonnes  during  1978-79.
 State-wise  estimates  of  demand  have
 not  been  established  in  this  survey.  In
 view  of  a  stagnant  production  level
 coupled  with  a  spurt  in  demand  for
 paraffin  wax,  the  demands  projected
 by  the  Governments  of  various  States
 Union  Territories,  from  time  to  time
 for  enhancement  of  their  paraffin  wax
 quotas  appear  to  be  unrealistic  and
 disproportionate  keeping  in  view  their
 past  quotas  and  upliftment  perfor-
 mances.  It  would  be  possible  to
 eStablish  a  genuine  and  reasonable
 level  of  demand  for  paraffin  wax  in
 the  country  only  after  the  supply
 situation  has  eased  fully.

 (b)  The  production  of  parffin  wax
 at  the  Digboi  Refinery  of  Assam  Oil
 Co.  during  the  last  two  years  has  been
 as  under:—

 6
 tonnes

 97  7  हे  है  43,000
 5977  41,780.

 (c)  As  the  demand  for  parffin  wax
 has  been  incrasing,  exports  of  parffir:
 wax  which  were  taking  place  till  976
 have  been  stopped,  with  the  objective
 of  augmenting  the  availability  of
 Paraffin  wax  for  meeting  the  domestic
 demand.  With  a  view  to  further  sup-
 pPlement  indigenous  availability,  the
 Import  Policy  has  been  amended  since
 1977-78  to  provide  for  canalised  im-
 ports  of  paraffin  wax  by  the  actual
 users  through  M/s.  Balmer  Lawrie
 and  Co.,  Ltd.,  (A  Public  Sector  Under-
 taking  of  the  Ministry).  Firm  orders
 for  the  import  of  paraffin  wax  aggre-
 gating  to  about  2,600  tonnes  were  regis-
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 tered  by  the  actual  users  with  the
 Company  during  the  year  ‘1977-78.  Out
 of  this  a  quantity  of  73.5  tonnes  was
 actually  imported  up  to  the  end  of
 March,  ‘1978.

 It  is  hoped  that  canalised  imports
 ‘of  wax  would  lead  to  elimination  of
 Shortage  and  improve  the  availability
 ‘of  paraffin  was  to  the  actual  users.

 As  a  further  measure  to  augment  the
 availability  of  paraffin  wax,  Indian  Oil
 Corporation  Ltd.,  has  been  asked  to
 make  slack  wax  supplies  to  the  extent
 of  full  geniune  requirements  of  the
 slack  wax  refining  units  (producing
 paraffin  wax).  It  may  be  mentioned
 that  the  paraffin  wax  produced  from
 slack  wax  by  the  small  scale  sector
 industries  is  suitable  only  for  use  in
 candles,  matches.  arpaulines  and
 plastics.

 (d)  A  feasibility  report  for  the
 setting  up  of  a  paraffin  wax  plant  at
 the  Madras  Refinery  for  the  manufac
 ture  of  paraffin  wax  is  currently  under
 appraisal.

 दिल्‍ली  दिवानगंज  हाल्ट

 7939.  श्री  युवराज:  क्या  रेल  मत्री
 न्यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कटिहार
 माजदाह  सेक्शन  पर  दिल्‍ली-घिगानगज  हाल्ट
 को  एक  नया  स्टेशन  में  परिवर्तित  करने  के
 लिए  निर्माण  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  तथा
 धन्य  कर्मचारियों  की  भर्ती  की  जायेंगी;
 झौर

 (ख)  यदि  नहीं,  तों  इसके  क्या  कारण
 ई?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  (क्री  शिव
 नारायण) :  (क)  ध्रौर  (ख)  पूर्वत्तर
 सीमा  रेलवे  पर  दिल्ली  देवनगज  हाल्ट  को
 फ्लैग  स्टेशन  मैं  बदलने  के  प्रस्ताध  की  जांच
 की  जा  रही  है  ।  इसलिए  इस  काम  के

 लिए  कर्मचारियों  की  भर्ती  का  प्रश्न  इस  समय
 नहीं  उठता  ।

 Production  and  Export  of  Fertillsere

 7940.  SHRI  PADMACHARAN
 SAMANTASINHERA:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleas-
 ed  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  fertilizers  were  being  exported:

 (b)  if  so,  what  is  the  quantity  ex-
 ported  during  last  three  years;

 (c)  is  there  any  proposals  for  more
 production  of  fertilizers  in  India;  and
 if  so,  full  details  thereof;

 (d)  what  is  the  location  of  new
 plants  to  be  set  up;  and

 (e)  estimated  amounts  involved  and
 the  present  investment?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PERTROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA);  (a)
 ang  (b).  The  gap  between  the  con-
 sumption  and  production  is  expected
 to  be  about  2  Jakh  tonnes  of  nitro-
 gen  and  6  lakh  tonnes  of  P,  OF  in
 1983-84.  Hence,  the  question  of  any
 export  of  fertilizers  does  not  arise.
 ‘However,  keeping  in  view  the  good
 relations  with  the  Government  of
 Bhutan,  the  following  small  quanti-
 ties  of  fertilizers  were  supplied  to
 Bhutan  during  ‘1977-78;

 tonnes
 i.  Suphala  मु  पु  492
 2,  CAN  7  96

 y.  Urea  =  24

 (०)  to  (oe),  It  is  the  constant  endea-
 vour  of  the  Government  to  maximise
 fertilizer  production  from  the  exist-
 ing  operational  units  by  improving
 their  capacity  utilisation.  In  addition,
 a  number  of  fertilizer  plants  are
 presently  under  implementation,  the
 details  of  which  are  given  in  gstate-
 ment  I  attached.  Further,  a  number
 of  fertilizer  projects  are  propored  to
 be  taken  up  for  implementation  and
 btatement  II  giving  the  location  and
 the  estimated  amount  involved  is
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 atttached.  Information  regarding  pre-
 sent  investment  in  fertilizer  industry
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 4  Ramagundam  .  Andhra  Pradesh

 is  being  collected  and  will  be  laid  on  wed
 Orisa

 the  Table  of  the  House.  :
 prac fodernisation  Bihar

 Statement  7.  Bhatinda  Punjab The  details  of  the  plants  which  are
 under  implementation  are  as  under: —  8.  Panipat  Haryana

 Haldia.  West  Bengal Name  of  the  Plant  State
 °

 nee 10.  Trombay  V  Maharashtra
 Public  Sector  Il,  Private  Sector

 wh  Nangal  Expansion  =  Punjab  it,  Broach  Gujarat
 2.  Sindri

 Rationalisation  Bihar
 पा,

 —  Sector  Uttar  Pradesh 3.  Trombay  IV  Maharashtra
 8s  P  a

 Statement  Il
 Information  in"respect  of  fertilizer  projects  which  are  proposed  to  be  taken  up  for  imple- mentation  is  as  under

 5  Name  of  project  &  State  in  Tentative  cost  Remarks No  capacity  which  to  be
 located

 |  2  3  4  5

 Fertilizer  plant  based  on  Maharashtra  Rs.  4gr  crores
 associated  as  from
 Bombay  High  structure
 Amonia—350  tpd Urea—3800  tpd

 2  Fertilizer  plant  based  on  Assam  Rs,  ॥77  crores  The  project.  is  being gas  from  fields  in  Assam  ed  for  assistance Ammonia—36v0  tpd  fom  ODM,  U.K. Urea—t000  tpd
 3  Fertilizer  plant  based  on  Gujarat  Cost  estimate  not

 gas  from  South  Bassein  available  as  feasi- wells  (It  is  intended  to  bility  andy
 by have  same  capacity  as  Mjs  _IFF  and

 proposed  for  Bombay  M/s  NFL  is  not  yet High  based  plants)  ready.  However, since  the  Bombay
 High  gas  based
 plants  would  cost
 around  497 crores  this,  plant
 may  also  be  in  the
 same  cost  range.

 4  Mis  Nagarjuna  Fertilizers  Kakinada,  Rs.  292  crores  The  company  has  been पिता:  phase  comprising  Andhra  Pra-  isued  a  letter  of with  setting  up  of  a  g00  desh
 —

 for  the  project aramonia  and  a  500 tpd  of  urea  plant
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 4  5

 Andhra  Pradesh Govt.  will  be  partici-
 pating  in  the

 equity of  this  company  whi
 has  been  sponsored
 by  M/s  Shaw  Wallace
 Co.  British  Aid  from
 ODM,  U.K.  is  likely to  be  available  for
 this  project.

 §  MyJs  Indian  Explosives  Ltd.  Kanpur,  U.P.  About  Rs.  65  crores  This  will  be  on  expan sion  scheme  of  the :
 nia—~137000  tpa.

 bead rea—~225000  company  based  on  nay
 *

 =
 tha  ter  of  intent
 has,  been  issued  to  the
 party.

 6  M/s  M.P.  Agro-Morarji  Megh  Nagar  Rs,  28  crores  Letter  of  intent  issued
 Fectliners  Ltd.

 :
 District  Jha-  to  the  party.  ‘The

 Sulphuric  acid—:,40,000
 bos,  3  ates tpa  Prad

 Bir  ail
 acid—50,000  tpa

 MAI  3,000  tpa

 project  is  to  be  based
 on  indigenous  ‘rock,
 phosphate  (Jhabua).

 7  M/s  Bihar  Caustic  and  Rehala,  Bihar  Rs,  t  crore  This  is  a  —  scheme
 Chemicals  Ltd.,  Rehala, Bihar,
 Ammonia  Chloride—
 26000  tpa

 8  M/s  Polymer  Corporation  of  Gujarat
 Gujarat  Ltd.
 Ammonia  sulphate—30,000
 tpa

 for  utilisation  of
 chlorine  from  the
 main  caustic  soda  plant also  proposed  to  be  set
 up  by  —  the  company* Letter  of  intent  issued
 to  party.

 Rs.  ar  lakhs  This  scheme  is  Pro-
 posed  as  a  project to  utilise  the  waste
 acid  effluent  from  the
 Company's  main  pro-
 ject  tor  manufacture  of
 methyl  methacrylate monomer.  Letter  of
 intent  issued  to  party,

 रेलगाड़ियों  का  पटरी  से  उतरना

 794i.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  पश्चिम  रेलवे  के  रतलाम  मडल
 में  गत  मार्च  i978  9  पटरी  से  रेलगाड़ी
 (माल  गाड़ियां  तथा  यात्री  गाड़ियां)  उतरने
 की  कितनी  घटनाएं  हुई  तथा  कितनी  दुर्घटनाए
 हुईं;

 (ख)  कितने  मामलों  में  इजिन  खराब
 हुआ;  झौर

 (ग)  इनके  क्या  कारण  है  तथा  इस
 दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  गये  है  ?

 रेल  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्रो  (धो  शिव
 नारायण)  (क)  मार्च,  i978  के  दौरान
 पश्चिम  रेलवे  के  रतलाम  मंडल  में  4  गाड़ी
 दुर्घटनाएं  हुईं  ये सभी  चारो  दुर्घटनाए  गाड़ी
 के  पटरियों  से  उतर  जाने  की  कोटियों में  थी,
 इनमें  से  एक'  सवारी  गाड़ी  की  भौर  शेष
 3  माल  गाड़ियों  की  दुर्घटनाएं  हैं
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 (ग)  पटरियों  से  उतरने  की  दो  घटनाएं
 झ्राकस्मिक  थी  और  शेष  दो  ,के  कारणों  की
 झभी  छानबीन  की  जा  रही  है  t

 हजनो  में  खराबी  के  ii  मामलों  में  से
 4  सामग्री  की  खराबी,  3  दोषपूर्ण  सामग्री  बौर

 शेष  4  कर्मचारियों  की  गलती  के  कारण

 हुई  ।

 ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  उपायो  में
 निरीक्षण  में  कडाई  करना,  ट्राइवरो  श्रौर
 शेड  कर्म  चारियों  को  शिक्षित  और  सचेत  करना,
 गाडियों  के  परीक्षण  में  तेजी  लाना  और  सवारी
 तथा  माल  डिब्बा  डिपुओो  श्रादि  में  मौके  पर
 जाच  करना  शामिल  है।  मानवीय  गलतियों
 को  प्रभावहीन  करने  के  लिए,  सरक्षा  संगठन
 कर्मचारियों  के  बीच  सरक्षा  अधिक  चेतना
 बेदा  करने  के  भ्रभियात  में  निरन्तर  लगे  हुए
 है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि
 कर्मचारी  नियमों  का  उल्लंघन  नही  करते  शोर

 असुरक्षित  प्रक्रिया  या  लाघव  तरीके  नहीं
 अपनाते  |

 अरेली  स्टेशन  पर  पानी  के  नल

 7942.  शी  सुरेन  बिक्रम :  क्‍या  रेल
 मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क)  इन्हें  जानकारी  है  कि  बरेली
 रेलवे  स्टेशन  के  प्लेटफार्म  नम्बर  4  पर  शाम
 के  5  बजे  से  रात्रि  के  0 बजे  तक  नलो  में
 पानी  बन्द  रहता  है  जिससे  यातियो  को  भारी
 परेणानी  होती  है  ,  शौर

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्‍या  शिकायत

 पुस्तक  में  इस  श्राशय  की  कई  शिकायते  दर्ज
 की  गई  है,  बशर  यदि  हा;  तो  इस  लोक  महत्व
 के  मामले  के  विषय  पर  कोई  कार्यवाही  क्‍यों

 नही  की  गई  है  और  क्या  मुरादाबाद  के  मण्डल
 अधीक्षक  (डिवीजनल  सुपरिनटेण्डेष्ट  )  ने
 इस  समस्या  की  झोर  कोई  ध्यान  नही  विया  है”
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  धो  |... उ
 नारायण)  :  (क)  झोर  (@)  उत्तर  रेलवे
 पर  बरेली  स्टेशन  के  सभी  प्लेटफार्म  पर  24
 घंटे  पानी  झाता  रहता  है  ।  लेकित  नल-
 कपों  में  से एक  निकासी  पाइप  फट  जाने  के
 कारण  31-3-78  से  2-4-78  तक  पानी
 का  दंबाच  श्रपर्याप्त  था  और  इसलिए  इन
 दिनो  में  व्यस्त  समय  में  प्लेटफार्म  न०  4  के
 नलो  में  पानी  नहीं  आया  ।  पाइप  लाइन
 की  2-4-78  को  मरम्मत  कर  दी  गयी  है
 झौर  तब  से  प्लेटफार्म  न०  4  के  नलो  में  पर्याप्त
 पानी  श्रा  रहा  है  ।

 वानी  की  श्रपयप्ति  सप्लाई  के  बारे  में
 कुल  गब्रिलाकर  4  मिकायते  प्राप्त  हुई  हें
 जिनमें  से  एक  3i-3-978  को  प्राप्त  हुई
 थी  झौर  दूसरी  (2=4-1978  को  a  शेष
 दोनो  शिकायतें  बहुत  पुरानी  तारीख-रहित
 जश्ौर  हस्ताक्षर-रहित  है  t

 Difficulty  in  getting  Indane  Gas  con~
 nection  when  transferred

 7943  SHRI  K  A  RAJAN,  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  consumers  of  Indane  gas  are  put
 to  lot  of  difficulty  and  delay  in  get-
 ting  their  Indane  gas  transferred  from
 one  to  another  area  in  the  game  city
 while  changing  their  residence,

 (b)  whether  this  35  also  a  fact  that  on
 transfer  from  One  city  to  another  city
 it  takes  months  and  sometimes  even
 a  year  to  get  the  connections  transfer-
 red;

 (९)  ॥  so,  what  are  the  rules  with
 regard  to  above  (a)  and  (b);  and

 (d)  whether  Government  will  simp-
 lify  the  rules?
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 ie
 tHE  MINISTER  OF  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)
 Indian  Oil  Corporation  has  not
 received  any  complaints  about  con-
 sumers  facing  difficulty/delay  in  -get-
 ting  their  Indane  gag  transferred  from
 One  area  to  another  in  the  same  city
 on  changing  their  residences,  If  a
 consumer  shifts  his  residence  within
 the  same  city  from  one  distributor-
 ship  area  to  another,  the  consumer  is
 provided  with  the  gas  installation
 as  soon  as  he  produces  the  relevant
 transfer  papers  to  the  new  distributor
 in  whose  area  he  has  shifted.

 (b)  Under  the  reciprocal  arrange-
 ments  currently  in  vogue  between
 the  oil  companies  the  transferee  cus-
 tomers  are  to  be  provided  gas  connec-
 tions  within  the  shortest  possible
 time  subject  to  product  availability
 after  due  verification  of  the  transfer
 voucher  and  other  formalities.

 (c)  and  (d).  The  policy  now  is  that
 oil  companies  should  endeavour  to
 accommodate  each  other’s  gas  trans-
 ferees  with  the  least  possible  delay.

 झाई०डो०पी०एल०  में  पदोन्नति  के  लिए
 भ्रकाउन्टेंटों  को  एक  ही  वरिष्ठता

 7944.  श्री मही  लाल  :  क्‍या  पेढ़्रो-
 लियम,  रलाथन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताते
 की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  भ्राई०  डी०  पी०  एल०  के
 सुख्य  कार्यालय,  मार्केटिंग,  डिवीजन,  रीजनल
 सेल  कार्यालयों  तथा  सेण्ट्रल  कार्यालय  के
 अकाउप्टेंटी  की  पदोन्नति  हेतु  वरिष्ठता  एक
 ही है ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  ब्या  सैष्ट्रल  प्राफिस
 में  कुछ  ऐसे  भ्रकाउपण्टेंटो  की  पदोन्नति  की
 गई  है  जो  अपने  समकक्षियों  से  बहुत  कनिष्ठ  थे;
 बोर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उक्त  उपक्रम  में

 भका  उप्ठटेंटों  के  संघर्ग:  में  पदोन्नति  के  मामले

 मैं  ऐसी  प्रनियमितताएं  किये  जाने  के  क्या
 कारण  है  ;

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  उबरक
 मंत्रो  धी  हेसबतो  नन्दन  बहुगुणा)  :  (क)
 जी,  नहीं  ।

 (ख)  और  (ग)  प्रश्न  नही  उठता  t

 Proposal  of  ONGC  to  shift  head-
 quarters  of  seismic  field  parties  from

 Calcutta

 7945.  SHRI  8.  R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  by
 ONGC  to  shift  the  headquarters  of  the
 seismic  flelg  parties  operating  in  the
 Eastern  region  from  Calcutta  to  an
 obscure  village  in  Assam;

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;  and

 (c)  whether  jn  doing  so  the  autho-
 rities  have  taken  into  consideration
 the  difficulties  to  be  faced  by  the  staff
 and  their  families  and  the  steps  taken
 to  remove  such  difficulties?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  to
 (०).  With  a  view  to  streamline  the
 administrative  matters  and  to  have  2
 close  co-ordination  between  the
 scientific  ang  operational  agencies
 responsible  for  preparatory  field
 work  and  exploratory  drilling  and
 greater  output  of  the  field  parties  jn
 the  survey  work  in  the  Assam  area,
 the  Oil  and  Natural  Gas  Commission
 has  decided  to  shift  the  headquarters
 of  the  five  geophysical  field  parties
 earmarkeg  for  operation  in  Assam
 from  Calcutta  to  Mezanga  in  Sibsagar
 district  of  Assam.  The  headquartess
 of  the  Assam  field  parties  will  be
 transferred  from  Calcutta  to  Assam
 after  the  residential  office  and  storage
 accommodation  for  the  field  parties
 are  ready  at  Mezanga  by  1980,
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 Alleged  illegal  Recruitment  in
 Railways

 7946,  SHRI  RAMESHWAR  PATI-
 DAR:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  S.A.
 to  previous  Railway  Minister  brought
 six  men  in  his  office,  belonging  to  his
 village  and  nearby,  some  from  Allahe-
 bad,  some  from  outside  etc.  and  used
 to  send  them  to  Allahabad  ete.  for
 getting  the  illegal  recruitment
 through  him  expedited.

 (b)  if  so,  the  number  of  trips  made
 by  the  staff  of  the  then  Railway
 Minister  to  Allahabad  and  the  parti-
 cular  work  they  used  to  go  for;  and

 (९)  whether  such  frequent  trips  to
 Allahabad  were  justified;  if  not,  whe-
 ther  Government  contemplate  to  re-
 cover  the  fare  ang  other  expenditure
 etc.  from  the  persons  concerned;  and
 if  not,  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN);  (a)  In  the
 ebsence  of  specific  details  relating  to
 the  six  men  refered  to,  it  is  not  possi-
 ble  to  verify  the  position.

 (b)  and  (c),  Do  not  arise.

 Research  Centre  for  Indian  Essential
 Oil

 *7947.  SHRI  RAJENDRA  KUMAR
 SHARMA:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM,  CHEMICALS  AND
 FERTILISERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Indian  perfum- ed  of}  research  centres,  firms  and  pro-
 jects  in  the  country  as  a  whole;

 (b)  the  value  of  the  goods  pro-
 duceg  annually  by  the  said  firm;  and

 (c)  the  value  of  the  aforesaid
 goods  exported  abroad  and  the  profit earned  thereby?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  ज्
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 &  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (a)
 There  are  42  units  borne  on  the  DGTD
 records  producing  perfumed  hair  oils.
 There  is  no  Indian  Research  Centre
 for  perfumeg  hair  oils.  Also,  there
 are  6  units  borne  on  the  list  of  the
 DGTD  for  the  manufacture  of  essen-
 tial  oils.  The  Central  Indian  Medi-
 cinal  Plants  Organization,  Lucknow,
 and  the  Regional  Research  Labora-
 tory,  Jammu  (both  CSIR  labora-
 tories)  are  pioneers  in  this  country
 on  the  research  and  development  of
 essential  oils.  In  addition,  there  are
 546  units  in  the  small  scale  sector
 manufacturing  perfumes  and  lotions,
 scent,  essential  oils  and  perfumed
 oils  including  hair  oil.

 (b)  The  total  value  of  perfumed
 hair  oils  manufactured  by  the  2
 DGTD  units  during  976  is  valued  at
 about  Rs.  5.30  crores.  The  total  pro-
 duction  of  the  6  units  producing
 essential  oils  is  mainly  for  captive  use
 and  the  value  thereof  is  not  avail-
 able.  The  value  of  the  total  produc-
 tion  of  the  small  scale  units  during
 972  was  of  the  order  of  Rs.  7.5
 erores.

 (c)  The  value  of  the  hair  oils  ex-
 ported  during  1976-77  was  about
 Rs.  94  lakhs.  The  value  of  essential
 oils,  perfumes  and  flavour  materials
 exported  during  ‘1976-77  was  around
 Rs,  400  lakhs.  The  profits  earned  for
 these  exports  will,  however,  depend
 on  the  cost  of  production  by  the  indi-
 vidual  producers  which  is  not  avail-
 able.

 Setting  up  of  Fertilizer  Factory  at
 Rewa

 7948,  SHRI  Y.  P.  SHASTRI:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 Pleased  to  state  whether  the  Inqus- trial  Development  Corporation  of
 Madhya  Pradesh  has  emphasized  the
 necessity  of  setting  up  of  a  coal  based
 fertilizer  factory  with  a  view  to  uti-
 lising  the  lime  stone  and  coal  deposits in  Rewa  District  of  Medhya  Pradesh?
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 HE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 &  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  No,
 Sir,  It  is  understood  that  the  MP.
 Audyogik  Vikas  Nigam  had  engaged
 consultatnts  to  carry  out  a  techno-
 economic  survey  of  Rewa  District  in
 Madhya  Pradesh  and  the  survey  had
 indicated  that  there  is  no  possibility
 of  setting  up  a  coal  baseg  fertilizer
 plant  based  on  the  available  coal  and
 limestone  deposits  there.

 Production  of  Low  Density  Polythene

 7949.  SHRI  KISHORE  LAL:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  many  companies  are  pro-
 ducing  low  density  polythene  in  the
 country,  their  names  and  installed
 capacity;

 (b)  during  the  last  four  years  how
 much  low  density  polythene  was  pro-
 Ne.

 duced  by  each  company  and  sold  in
 the  country  and  at  what  price;

 (c)  is  there  any  Government  con-
 trol  on  the  distribution  of  this  indus-
 trial  ruw  material;

 (d)  why  Government  are  not  con-
 sidering  other  cases  for  producing  this
 industrial  raw  material;  and

 (e)  what  action  has  been  taken
 against  those  companies  who  have  not
 produced  to  the  tune  of  their  installed
 capacity?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 &  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  and
 (b).  At  present  there  are  two  units
 namely  M/s,  Union  Carbide  India
 Limited  and  M/s.  Alkali  &  Chemical
 Corporation  of  India  Limited  produc-
 ing  low  density  polyethylene  with  the
 installeg  capacities  of  20,000  tonnes
 per  annum  and  12,500  tonnes  per
 annum  respectively  in  the  country.
 Their  production  and  sales  during
 the  last  four  years  is  88  under: —

 Unit  974  975  976  977

 M/s  Union  Carbide  India
 Limited.  Production  (MT)  17,805,  =  क्राठा  18,055  1§:337

 Sales  (MT)  1g4D  17,965,  824  15455,

 1973-74,  =  1974-75,  1975-76,  1976-77,

 *Mijs  Alkali  and  Chemical  Production  (MT)  i2,.99  'I9,060  12,825,  §  AL,512
 Corporation  of  India  Limi-
 ted  नि  Sales  (MT)  11,489,  THgIg  12,865,  *  ‘12,022,

 “(Their  financial  year  is  October/September)
 As  regards  price,  M/s.  Union  Car-

 bide  India  Limited  have  been  selling
 low  density  polyethylene  @  Rs.  14,708
 (including  excise  duty)  per  MT  since
 July,  974  and  @  Rs.  3.95  from
 March  7,  976  and  M/s.  Alkali  &
 Chemical  Corporation  of  India  Limit-
 ed  selling  price  wag  Rs.  4.508  (in-
 cluding  excise  duty)  per  MT  since
 October,  974  which  was  reduced  to
 Rs.  18,020  from  March  9,  1976,

 (c)  There  is  no  statutory  control
 over  the  distribution  of  low  density
 polyethylene.

 (a)  M/s.  Indian  Petrochemicals
 Limited  who  have  been  licensed  to
 produce  80,000  tonnes  per  year  of  low
 density  polyethylene  are  likely  to  go
 into  production  shortly  and  this  is
 likely  to  meet  the  market  require-
 ments  for  the  next  few  years.
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 (e)  Both  the  units  are  producing
 nearly  to  their  installed  capacities.

 भोलभाल  झौर  ध्ष्टाचार  के  झ्ारोप

 7950.  भरी  हुकम  देव  मारासण  यादव:
 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  उदरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  इस  विभाग
 के  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके
 विरुद्ध  बषे  i975  से  977  तक  की  अवधि
 में  गोलमाल  करने  तथा  भ्रष्टाचार  के
 आरोप  लगाये  गए  थे,  और  जो  जांच  करने  के
 बाद  दोधी  पाये  गये  थे  उनको  क्‍या  दण्ड  दिया
 गया  था,  कितने  व्यक्ति  दोषमुक्त  किये  गये
 भे  और  क्‍या  दोष  मुक्त  किये  गये  व्यक्तियों
 के  मामलों  पर  पुनविचार  करने  का  सरकार
 का  विचार  हैया  नही?

 पेट्रोेलियणम  तथा  रसायन  और  खरक
 मंत्री  (श्री  हेमवती  नन्‍्दन  बहुगुणा)  :  इस
 मंत्रालय  के  एक  अ्रधिकारी  के  विरुद्ध  तथाकथित
 फौजदारी  का  एक  मामला  अक्तूबर  977
 में  पंजीकृत  किया  गया  था  और  यह  मामला
 जांचाधीन  है  ।  किसी  प्रकार  के  दड  का
 प्रशन  केवल  कानूनी  मुकदमो  के  पूरे  होने  पर
 उत्पन्न  होगा  ।  चकि  इस  अवधि  के  लिये
 दूसरा  कोई  मामला  नही  हैं  भत  पुनरावलोकन
 का  प्रश्न  नहीं  उठता।

 भारत-रुमानिया  संयुक्त  श्रायोग

 7951.  क्री  राम  सेवक  हजारी:
 कया  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  जौर  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  भारत-रुमानिया  संयुक्त  आयोग
 की  च.र्थ  बैठक  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा
 की  गई  ,

 (ख)  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ,
 और

 (ग)  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 APRIL  25,  ‘1978  Written  Answers  &

 पेट्रोलियर्शा तथा  रखायन  शर  सरक
 मंत्री

 (जो  हेलचती  सयन  बतुगुशा)  (क)
 सहयोग  के  प्रमुख  क्षेत्र  जिन  पर  विस्तृत
 रूप  से  विचार  किया  गया  था  वे  हैं  व्यापार
 झौर  जहाजरानी  औद्योगिक  सहयोग  तथा
 विज्ञान  एवं  टेकनोलाजी  पेट्रोलियम  रसायन,
 पेट्रो-ससायन  भेषज  तेल  क्षेत्र,  संयंत्र  भौर
 कृषि  ।

 (ख)  और  (ग),  व्यापार  के  श्रादान
 प्रदान  के  सम्बन्ध  में  यह  निर्णय  किया  गया
 था  कि  व्यापार  योजना  के  कार्यान्थयन
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  संबद्ध  विदेशी
 व्यापार  संगठन  शर  ठेकों  के  लिए  तुरन्त
 आवश्यक  कदम  उठायेगें

 जहां  तक  औद्योगिक  सहयोग  का  सम्बन्ध
 है  मद्रास  में  तेयार  चमड़े  के  उत्पादन  के
 लिए  एक  सयुकत  उद्यम  की  स्थापना  की  जा
 रही  है  श्रौर  आशा  है  कि  यह  शीघ्र  उत्पादन
 करेगा  ।  45  श्रश्व  शक्ति  के  ट्रेक्टरों  का
 उत्पादन  करने  वाला  रुमानियनूस  के
 सहयोग  से  हैदराबाद  में  स्थापित  किया  गया
 ट्रेकटर  कारखाना  संतोषजनक  ढंग  से  काम
 कर  रहा  है  ny

 पेट्रोलियम के  क्षेत्र  में  रुमानिया  के  सहयोग
 से  हल्दिया  शोधनशाला  भे  स्नेहक  तेल
 समूह  पूरा  हो  चुका  है।  गगा  की  घाटी
 से  सम्बन्धित  भूबैज्ञानिक  जानकारी  के
 अध्ययन  मे  सहायता  करने  के  लिए  रुमानिया
 से  विशेषज्ञों  के  शीघ्र  शाने  ककी  आशा  है।

 मशीन  निर्माण  उद्योग  इस्पात  तथा
 धाए  विज्ञान,  पेट्रोलियम  रसायन,  पेट्रोलियम
 रसायन  उद्योगो  के  क्षेत्र  भे  सहयोग  की  नयी
 संभावनाझों  का  पता  लगाया  गया  है  और
 इनके  सम्बन्ध  में  दोनों  देशो  के  सम्बन्धित
 सगठनों  के  बीच  और  विचार  विमर्श  किया
 जाना  है  t
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 जहां  तक  तीसरे  देश  में  प्रायोजनाझों की
 स्थापना  का  सम्बन्ध  है  सहयोग  के  लिए
 विशिष्ट  प्रायोजनाओों  का  oo  यथाशीघ्र  पता
 लगाया  जायेगा।  कृषि  के  क्षेत्र  में  रुमानिया
 में  सूरजमुखी  (सनफलावर)  के  उत्पादन
 के  लिये  टेक्नोलाजी  देने  का  प्रस्ताव  किया  है।
 इन  प्रौद्योगिकियों  का  ग्रध्ययन  करने  के
 लिये  भारतीय  विशेषज्ञ  1978 के  उत्तराध॑
 में  रुमानिया  जायेगे।

 Meetings  of  Consultative  Committee

 7952.  SHRI  KACHARULAL  HEM-
 RAJ  JAIN:  Will  the  Minister  of
 LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  meetings
 of  the  Consultative  Committee  of  the
 Ministry  of  Law,  Justice  and  Com-
 pany  Affairs  held  during  ‘1977-78  and
 the  dates  on  which  held;  and

 (b)  the  names  of  places  where  each
 such  meeting  was  held?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)
 Three  meetings  of  the  Consultative
 Committee  of  the  Ministry  of  Law,
 Justice  and  Company  Affairs  have
 peen  helg  during  ‘1977-78  on  the  fol-
 lowing  dates;

 (i)  27th  and  28th  October,  1977;
 (ii)  23rd  December,  ‘1977;  and

 (ii)  5th  January,  1978.

 (b)  All  the  three  meetings  were
 held  in  New  Delhi,

 Allottment  of  Diesel  Pumps  at
 Gopalganj

 7953.  PANDIT  D.  N.  TIWARY:
 Will  tbe  Minister  of  PETROLEUM
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleased  to  state;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 years  before  advertisement  for  al-
 Jotment  of  Diesel  Pumps  at  Gopal-

 ganj,  Bihar  was  made  and  applica-
 tiong  invited;

 (b)  whether  among  the  applicants
 4  Harijans  had  applied  together  for
 allotment  of  a  pump;

 (c)  whether  he  had  assumed  that
 the  pump  would  be  settled  with  the
 Harijans  in  keeping  with  Govern-
 ment  policy;

 (d)  whether  it  has  been  settled  as
 yet;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  for  the  de-
 Jay?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 &  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  and
 (b).  Yes,  Sir.

 (ce)  to  (e).  Indian  Oil  Corporation
 has  been  directed  to  allot  the  proposed
 retail  outlet  at  Gopalganj  to  the  said
 4  Harijan  applicants.

 Arrears  of  rent  from  shopkeepers  on
 N.  E.  Railway

 १954,  SHRI  RAM  NARESH  KUSH-
 WAHA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  arrears  of  rent  of
 many  years  are  being  realised  itt
 lumpsum  from  the  petty  shopkeepers
 on  the  stations  on  the  North  Eastern
 Railway;

 (b)  whether  Government  are  aware
 that  the  authorities  have  already
 realiseq  the  rent  from  them  and  now
 the  same  is  being  realised  again,  if
 so,  the  reasons  therefor  and  if  not,
 how  the  unauthorised  possession  of
 these  shops  was  allowed  uptill  now.

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken
 in  the  matter,  if  not,  the  reasons
 therefor;  and

 (d)  whether  Government  propose
 to  exempt  these  poor  shopkeepers
 from  payment  of  rent  arrears  and
 make  arrangement  to  realise  rents
 afresh  from  them  on  a  regular  basis?
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 ANSWER

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN)  (a)  and
 (b).  Licence  fees  for  the  ra{l-
 way  land  licensed  for  shops  etc.
 ig  generally  realised  in  advance  every
 year.  Sometimes  when  arrears  of
 rent  are  not  paid  regularly  and  thus
 accumulate,  the  licencees  are  urged
 to  clear  them  expeditiously  in  a
 lumpsum.  However,  in  cases  of
 genuine  difficulty,  they  are  allowed
 to  pay  the  arrears  in  convenient
 instalments.  No  licence  fees  are  being
 realised  by  the  North  Eastern  Rail-
 way  Administration  in  cases  where
 the  same  have  already  been  paid  by
 the  licencees.

 If,  however,  any  licencee  persis-
 tently  defaults  in  payment,  action  is
 taken  to  evict  him  from  the  railway
 premises.  Wherever  encroachments
 are  noticed,  efforts  are  made  to  per-
 suade  the  encroachers  to  vacate  the
 railway  land  and  if  this  fails,  legal
 action  is  taken  against  them,

 (c)  Does  not  arise..

 (d)  There  ig  no  proposal  to  waive
 recoveries  of  arrears  of  rent  from
 licencees  from  whom  the  same  are
 due.

 जगाधरो  रेलवे  बर्कशाप

 7955.  श्री  राम  बिलास  पासवान:
 क्या  रेख  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  उत्तर  रेलवे  की  जगाधरी  रेलवे  वर्कशाप
 में  कमंचारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी
 है  भौर  उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  तथा
 अनुसूचित  जनजातियों  के  करमंचारयों
 की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भो  शिव
 नारायण)  :  उत्तर  रेलवे  के  जगाधरी  रेल
 इंजन  कारखाना  में  रेल  कमंचारियों  की
 कोटिवार  संख्या  और  उनमें  से  भ्रनुसूचित
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 जाति  झर  प्रनुसूषचित  जनजातियों  की
 कोटिवार  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 श्रेणी  7  कुल  अनुसूचित  अनुसूचित
 कर्मचारियों  जाति  जन
 की  संख्या  जाति

 श्रेणी  1  4  2
 श्रेणी  2  5  I
 श्रेणी  3  358l  487  5
 श्रेणी  4  1743  469  60

 Rumania’s  participation  in  India’s
 Power  Development  Programmes
 7956.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK,
 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Rumania  has  expres-
 sed  its  keenness  to  participate  in
 India’s  ambitious  power  development
 programmes;

 (b)  whether  any  discussion  was
 held  with  the  Rumanian  Minister  for
 Metallurgy  and  Co-Chairman  of  Indo.
 Rumanian  Joint  Commission  on  this
 subject;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  the  discus-
 sion  held  and  decision  arrived  at?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM  &
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  EH.  N,  BAHUGUNA):  (a)  and
 (b).  Yes,  Sir.

 (९)  The  Rumanian  side  offered  to
 Sell  power  generating  equipment  of
 units  upto  330  MW  to  India  for  helping the  implementation  of  the  Power  De-
 velopment  Programme  in  the  country.
 The  Indian  side  informed  the  Ruma-
 nians  that  manufacturing  capacity
 already  available  within  the  country
 was  adequate  to  meet  the  requirements
 of  power  equipment  and  in  case  there
 was  a  necessity  to  import  power  equip-
 ment,  the  offer  of  the  Rumanian  side
 would  be  taken  into  consideration.
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 It  was  also  agreed  that  the  possl-
 bility  of  cooperation  in  the  supply  and
 manufacture  of  small-sized  hydel  plants
 would  be  explored.

 Encouragement  to  foreign  drug  firms
 in  manufacture  of  formulations

 7957.  SHRI  GOVINDA  MUNDA:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  decided  that  foreign
 companies  will  be  encouraged  only
 in  the  manufacture  of  formulations
 in  which  bulk  drugs  requiring  high
 technvlogy  are  involved  and  the
 companies  bring  down  their  foreign
 equity  to  40  per  cent;

 (b)  whether  this  decision  of  Gov-
 ernment  would  cover  foreign  firms
 who  employ  less  than  50  workers
 and  ‘have  investment  of  less  than
 Rs,  0  lakhs;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  ir-
 respective  of  number  of  workers  em-
 ployed  and  plant  and  machinery  in-
 stalled  these  companies  were  re-
 quired  to  obtain  COB  licences  in
 terms  of  962  and  964  notifications,
 which  have  not  been  superseded  so
 far;  and

 (da)  if  so,  details  of  the  same?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZ-
 ERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)
 Government  have  decided  that  (a)
 Existing  foreign  companies  will  be
 given  formulation  licences  in  future
 only  if  they  are  linked  with  tne  pro-
 duction  of  high  technology  bulk  drugs
 from  the  basic  stage;  and  (b)  foreign
 companies  engaged  only  in  the  manu-
 facture  of  formulations  or  bulk  drugs
 not  involving  high  technology  or  both
 shoulg  be  directed  to  bring  down  their

 eee
 equity  forthwith  to  40  rer

 cen!

 As  regards  other  foreign  companies
 the  reduction  of  foreign  share  holding
 will  be  determined  under  FERA  as  per

 the  prevailing  Guidelines  for  the  pur-
 pose,

 (b)  Yes,  Sir.  Government's  decision
 is  that  the  Small-Scale  Sector  will  be
 a  prohibited  area  for  foreign  com-
 panies,

 (९)  No,  Sir,
 (d)  Does  not  arise.

 Appointment  of  Judges  of  High  Courts
 after  the  Fifteenth  Amendment  to

 Constitution

 7958.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased
 io  state:

 (a)  the  names  of  the  persons  who
 were  less  than  45  years  of  age  at  the
 time  of  appointment.  appointed  so  far
 as  Judges  of  the  High  Courts  after
 the  (Fifteenth)  Amendment  to  the
 Constitution  of  India;

 (b)  their  age  at  the  time  of  appoint-
 ment  and  the  High  Court  to  which
 each  of  them  had  been  appointed;  and

 (c)  whether  each  of  the  said  ap-
 pointments  was  from  the  Bar  or  the
 Judical  service?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)  to
 (९),  The  information  is  being  collect-
 ed  from  the  various  High  Courts  and
 a  statement  thereon  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House  in  due  course.

 New  Railway  Line  in  Eastern  Zone

 7959.  SHRI  PIUS  TIRKEY:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  cons-
 truct  new  railway  line  connecting
 Cooch-Bihar,  Toofanjung,  Phulvari,
 Tura,  Cherapunjee  and  Badarpur
 keeping  in  mind  the  rapid  develop-
 ment  of  this  backward  areas  in  the
 eastern  Zone;

 (b)  if  30,  how  much  time  and  money
 ig  estimated  for  the  purpose;  and
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 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  The  line  will  be  about  500  Kms.

 long  falling  partly  in  hilly  territory
 and  will  have  to  cross  Brahmaputra
 river.  The  approximate  cost  of  the
 line  will  be  about  Rs.  200  crores  and
 it  will  not  be  possible  to  consider  it
 at  present  on  account  of  shortage  of
 .esources.

 राजनीतिक  दलों  को  दिये  गये  चन्दे  के
 बारे  में  जांच

 7960.  श्री  अर्जुन  सिह  भवौरिया:
 क्या.  विधि,  न्पाप  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 (क)  क्या  व्यावारिक  फर्मो  द्वारा
 राजनीतिक  दलों  को  चन्दा  देता  भारतीय
 समवाय  प्रधिनियम  की  धारा  293  को
 श्राक्षित  करता  है  ?

 (ब)  क्‍या  इस  बारे  मे  जांच  की  जा

 रही  है  भौर  यदि  हां,  तो  उसके  कब  तक

 पूरा  होने  की  सम्भावना  है;  और

 ग)  क्‍या  उक्त  जाच  में  बिलम्ब  किया
 जा  रहा  है  और  यदि  हा  तो  इसके  क्या
 कारण  है  ?

 बिधि,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री

 प्री  शान्ति  भूषण)  :(क)  कम्पनी  अधिनियम,
 956  की  प्रासगिक  धारा  जो  भ्राकपित

 करती  है  वह  29982,  अगर  व्यापारिक
 फर्म  एुए  बम्पनी  है  t

 (ख)  नहीं,  श्रीमान  जी  ।  तथापि

 एक  राजनैतिक दल  द्वारा  कम्पनियों  से  अपनी
 स्मारिकाओों  में  विज्ञापनों  के  लिए  एकत्र  की

 गई  राशियों  के  कतिपय  पहलुभो  में  जाच
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 की जा  रही  है।  यह  कहता  सम्भव  नहीं
 हैकि  जांच कब  पूरी  होगी।

 (ग)  नहीं,  श्रीमान  जी  ।  ज॑ंसा  कि
 झन्‍्तग्रंस्त  कम्पनियों  की  संख्या  बहुत  ही  भ्रधिक
 है  श्रत.  जांच  पूरी  करने  में  कुछ  श्रधिक
 समय  लगेगा  ।

 Cooking  Gas  Facilities  in  Himachal
 Pradesh

 7961  SHRI  DURGA  CHAND.  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,  CHE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  any
 proposal  unde:  their  consideration  for
 providing  cooking  gas  facilities  in
 Himacha]  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  details  there-
 of?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  and  (b).  Indian  00  Corporation

 is  already  marketing  Liquified  Petro-
 Jeum  Gas  (cooking  gas)  in  Simla  and
 plans  are  at  hand  to  introduce  mar-
 keting  of  the  said  product  at  Dharam-
 shala  of  Himachal  Pradesh.  Exten-
 sion  of  marketing  of  cooking  gas  to
 hitherto  uncovered  areas  may  be  pos-
 sible,  after  additional  LPG  becomes
 available,  on  the  basis  of  the  follow-
 ing  considerations:—

 (i)  anticipated
 tal;

 customer  poten-

 Gi)  nearness  of  market  from  the
 source  of  supply;

 (ii)  availability  of  safe  and  con-
 venient  mode  of  transport;

 (iv)  maximum  utilisation  of  dis-
 tribution  equipment;  and

 (v)  viability  in  operation.
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 जबलपुर-गई  दिल्‍ली  गाड़ी  के  मार्भ  में  परिवर्तन

 7962.  श्री  नर्मदा  प्रसाद  राव  क्या
 रैल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 (क)  क्‍या  जबलपुर-नई  दिल्‍ली  गाड़ी
 का  मार्ग  बदल  दिया  गया  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  कौन  सा  मार्ग
 निश्चित  किया  गया  है  ;  और

 (ग)  इस  गाड़ी  के  मार्ग  में  परिवर्तन
 करने  के  क्‍या  कारण  है  तथा  तत्सम्वन्धी

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (श्री  रिव
 नायण)  :  (क)  जी  नही

 (ख)  शौर  प्रश्न  नहीं  उठता।  लेकिन
 49/i50  हजरत  निजामदहीन-आ्रागरा

 छाबनी

 (ग)  कुतुब  एक्सप्रेस को  झांसी,  मानिक-
 पुर  सतना  शौर  कटनी  के  रास्ते  जबलपुर
 तक  बढ़ाया  जा  रहा  है

 Travel  Agents

 7963,  SHRI  JANARDHANA  POO-
 JARY:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Railways  have  issued
 any  guidelines  to  ensure  that  unau-
 thoriseq  travel  agents  do  not  grab
 large  number  of  scats  in  advance:
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OP  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).
 The  following  steps  have  been  taken
 to  curb  the  corrupt  practices  indulged
 in  by  unauthorised  travel  agents  and
 other  anti-social  elements  in  cornering
 rail  accommodation:

 (i)  The  time-limit  for  advance  re-
 servation  has  been  made  six  months
 at  all  stations  by  all  trains,  to  avoid

 blocking  of  accommodation  by  anti-
 social  elements  and  providing  a  wi-
 der  choice  to  bonafide  passengers  for
 planning  rai]  journeys  well  in  ad-
 vance,

 (ii)  Reservation  procedures  and
 arrangement,  at  important  stations/
 reservation  centres,  have  been
 streamlined  by  opening  additional
 booking  windows  resgrvation  coun-
 ters  etc.  to  afford  a  better  service  to
 passengers,

 (iii)  Checks  have  been  intensified
 with  the  help  of  anti-fraud  squads.
 Vigilance  Organisation,  Government
 Railway  Police  and  Railway  Protec-
 tion  Force  to  detect  anti-social  oi-
 ments  indulging  in  malpractices  re-
 garding  reservation.  Strict  action
 is  taken  against  the  defaulters  to
 improve  matters.  C.B.I.’s  assistance
 is  also  sought  wherever  possible.

 (iv)  Efforts  are  made  to  reduce
 the  gap  between  the  demand  and
 supply  by  introducing  new  trains,
 augmenting  the  loads  of  existing
 trains,  extending  their  runs,  increas-
 ing  the  frequency  of  weekly/bi-
 weekly  trains  and  running  holiday
 specials  on  important  routes  to  clear
 the  traffic.

 (v)  Railways  have  been  alerted
 to  keep  a  constant  vigil  on  the  cor-
 rupt  and  irregular  activities  of  anti-
 social  elements  and  take  stern  ac-
 tion  and  effective  measures  to  con-
 tain  the  menace.

 Report  on  Legal  aid  to  poor

 7964.  SHRI  BAPUSAHEB  PARU-
 LEKAR:  Wil]  the  Minister  of  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  report  of  the  Com-
 mittee  on  the  problems  of  ‘Legal  aid
 to  poor’  under  the  Chairmanship  of
 Justice  P.  M,  Bhagavati  has  been  i¢e-
 ceived  by  the  Government;

 (b)  the  important  suggestions  made
 in  the  report;  and
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 (०)  what  steps  Government  propose
 to  take  to  implement  the  suggestions?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 NARSINGH  YADAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  main  recommendations
 made  by  the  Committee  are  as  fol-
 lows:—

 (a)  reduction  in  court-fee  and
 complete  exemption  in  the  case  of
 poor.

 (ii)  setting  up  of  Legal  Services
 Organisation  throughout  the  coun-
 try  eg,  setting  up  of  a  high  power
 ed  autonomous  National  Legal  Servi-
 ces  Authority  at  the  apex.  State
 Boards  of  Legal  Services  at  the
 State  level,  Regional  Boards  for  Le-
 gal  Services  within  a  State  and  Zo-
 mal  Councils  for  the  purpose  of  co-
 ordinating  the  activities  of  the  State
 Boards  functioning  in  a  particular
 Zone.  The  main  task  of  these  au-
 thorities  will  be  to  formulate
 schemes  for  delivery  of  Legal  Ser-
 vices  within  the  area  of  their  res-
 pective  Jurisdiction  and  also  to
 frame  model  schemes  for  the  guid-
 ance  of  the  other  authorities  and
 general  to  lay  down  the  policy  and
 programme  of  Legal  Aid.

 (in)  for  the  delivery  of  Legal
 Services,  it  is  recommended  that
 Legal  Services  Committees  may  be
 constituted  at  the  district  level  and
 also  at  Block  and  Tehsil  level.  It  is
 also  proposed  to  set  up  a  High  Court
 Legal  Services  Committee.  attached
 to  each  High  Court  and  the  Sup-
 reme  Court  Legal  Services  Commit-
 tee,  for  delivery  of  Legal  Services
 in  these  Courts.

 (iv)  setting  up  of  Special  Cells  for
 dealing  with  the  problems  and  diffi-
 culties  of  different  categories  of
 weaker  sections  of  community,  e.g.
 a  Women’s  Cell,  a  Labour  Cell  for
 Workers  and  their  families  and  a
 Cell  for  Scheduled  castes  and  Sche-
 duled  Tribes.

 (v)  The  new  legal  services  pro-
 grame  should  inter  alia  be  aimed
 at  spreading  an  awareness  among
 the  poor  about  their  rights,  benefits
 and  privileges  conferred  upon  them;
 treatment  of  class  problems  of  the
 poor;  socio-legal  research  into  the
 legal  and  non-legal  problems  of  the
 poor;  helping  different  groups  of
 the  poor  and  the  weak  so  as  to  en-
 able  them  to  assert  their  rights;  de-
 vising  of  new  legal  techniques  and
 methods  to  bring  to  court  the  prob-
 lems  of  the  poor,  etc.

 (vi)  The  principal  mode  of  deli-
 very  of  legal  services  should  be  as-
 signing  a  lawyer  out  of  private  prac-
 titioners  or  through  the  agency  of
 salaried  lawyers  employed  by  the
 office  of  the  Legal  Services  Commit-
 tees;  organisation  of  Lega]  aid  camps
 in  rural  areas;  setting  up  of  mobile
 units  of  lawyers  to  go  to  the  rural
 areas  for  the  purpose  of  free  legal
 assistance  and  advice;  constitution
 of  para  legal  services  involving  law
 students,  social  workers  to  give  ad-
 vice  to  the  poor;  organising  short
 training-cum-orjentation  courses  and
 socio-legal  seminars  for  education
 of  social  workers;  setting  up  of  ad-
 junct  services,  like  Nagrile  Salah
 Kendras  to  give  advice  and  assist-
 ance  in  legal  matters.

 (vii)  Setting  up  of  Nyaya  Pan-
 chayats  for  a  group  of  five  or  more
 villages  consisting  of  three  members,
 one  of  whom  with  knowledge  of  law.
 to  be  called  the  Panchayat  Judge,
 with  powers  to  deal  with  civil  cases
 upto  Rs.  000  and  to  exercise  powers
 of  a  Third  Class  Magistrate  in  cri-
 minal  cases.  One  Panchayat  Judge
 may  preside  over  all  the  Nyaya
 Panchayats  within  a  Taluka  or  a
 Block.  The  decisions  of  the  Nyaya
 Panchayat  should  be  non-appealable
 bué  should  be  subject  to  the  revisio-
 nal  jurisdiction  of  the  District  Jud-
 ges,

 (viii)  Setting  up  of  Lok  Nyayala-
 yas  as  to  bring  about  settlement  of
 disputes  by  way  of  arbitration.
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 administered  by  the  National  Au-
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 (ix)  Setting  up  of  legal  services
 clinics  in  universities  and  law
 schools.

 (x)  Payment  of  minimum  compen-
 ation  in  motor  accident  cases  irres-
 fpective  of  negligence.

 (xi)  Setting  up  of  a  conciliation
 Cell  to  be  attached  to  every  legal
 Bervices  committee  at  all  levels.

 (xii)  State  to  provide  funds  for
 lega]  aid,  as  in  the  case  of  other
 welfare  activities,  e.g.  medicare.
 Other  sources  of  funds  recommend-
 ed  are  allocation  of  a  part  of  court
 fee  for  legal  aid;  affixation  of  Legal
 aid  Stamps  on  Vakalatnamas,  levy
 of  cess  on  every  person  making  an

 The  fund  is  to  be

 thority  or  the  State  Board.

 {c)  An  Empowered  Committee  has
 been  constituted  by  this  Ministry  with
 fEpresentatives  of  the  Ministries  of
 Finance,  Home,  Labour  and  the  De-
 partments  of  Justice,  Social  Welfare
 and  Personnel  and  Administrative  Re-
 forms,  to  examine  the  recommenda-
 tions  of  the  Committee  in  depth  and
 to  work  out  a  mechanism  of  legal  aid
 keeping  in  view  the  financial  implica-
 tions  of  the  Scheme.  This  would  ne-
 fessarily  take  some  time.  However,
 in  the  meanwhile,  a  token  provision
 of  Rs.  4  lakh  has  beén  made  in  the
 current  Budget  for  the  year  1978-79
 Yor  legal  aid.

 Grimes  committed  on  Railways

 4965.  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 "the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-

 ed  to  state:

 {a)  what  is  the  total  number  of
 times  by  standard  classification  in-
 giuding  murders  committed  on  Rail-
 Ways  during  1977-78  zone-wise  and
 how  do  they  compare  with  the  crimes
 fommitted  during  1976-77;

 (b)  what  effective  sfeps/special
 Measures  have  been  taken/proposed
 to  eheck  effectively  the  incidence  of

 76  LS—4.

 crimes  on-certain  well  identified  lines;
 and

 (९)  the  results  of  the  action  taken
 in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  #£NARAIN):  (a)

 to  (c).  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 STATE  IN

 Kilometrage  allowance

 7966.  SHRI  SUBHASH  AHUDA:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  ig  there  any  difference  between
 the  Kilometrage  allowance  payable
 to  ‘C’  Grade  Guards  and  Drivers  and
 that  payable  to  staff  Grades  ‘A’  ‘PB’
 and  Selected  ‘A’;

 (b)  if  so,  what  are  the  bases  for
 such  differentiation;

 ““c)  is  it  a  fact  that  rate  of  Daily
 Allowance  paid  to  Non-running  staff
 is  related  to  rate  of  pay  and  not
 grades;  and

 (d)  whether  Government  propose
 to  adopt  uniform  principles  and  re-
 move  the  differentiation  as  between
 different  grades  of  Running  Staff
 for  similar  work  or  if  not,  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF
 THE  MINISTRY  OF
 (SHRI  SHEO
 Yes.

 STATE  IN
 RAILWAYS

 NARAIN):  (9)

 (b)  The  Running  jAllowance  n-
 cludes  compensation  for  out  of  pocket
 expenses  (i.e.  T.A.  element)  as  well
 as  pay  element  (i.e.  incentive)  for
 better  performance  of  running  duties,
 both  of  which  are  related  not  only
 to  the  scale  of  pay  of  the  staff  con-
 cerned  but  also  to  the  nature  of
 duties  and  responsibilities  devolving
 on  the  various  categories  of  Running
 Staff  manning  different  types  of
 trains,  hence  the  differentiation.
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 (c)  Rates  of  Daily  Allowance  of

 non-running  staff  have  been  fixed  on
 the  basis  of  different  pay  ranges.

 (d)  There  is  no  such  proposal.
 The  reasons  are  the  same  as  indicated
 against  part  (b)  above.

 Notifications  issued  under  article
 293()  (a)

 7967.  SHRIMATI  MRINAL  GORE:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 issued  any  notifications  under  article
 29()(a)  during  the  months  of
 January,  February  and  March,  ‘1978;

 (9)  if  so,  when  these  notifications
 were  issued;  and

 (c)  the  details
 tions?

 of  these  notifica-

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)

 No  notification  in  respect  of  a  deci-
 sion  of  the  President  under  article
 92  of  the  Constitution  on  a  question
 of  disqualification  arising  out  of  arti-
 cle  9()(a)  of  the  Constitution
 was  jssued  during  the  months  of
 January,  February  and  March,  1978,

 (9)  and  (c).  Do  not  arise.
 Meeting  between  Railway  and  Police

 Officials
 7968.  SHRI  M.  RAM  GOPAL

 REDDY:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  meeting  of  railway
 and  police  officials  was  held  in  Feb-
 ruary,  978  to  devise  ways  and  means
 to  tackle  the  menace  of  reservation
 racketeers;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)

 Yes,  in  February,  978  five  meetings
 were  held  between  officers  of  Rail-
 way  and  local  Police/C.B.I.  and  one
 meeting  with  officers  of  Railway
 Ministry  with  C.B.I.  officers.
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 (b)  These  meetings  were  held  to

 deal  with  various  aspects  of  reserva-
 tion  racketeering  and  the  strategy  te
 be  followed  in  this  regard  for  joint
 operations.  It  will  not  be  in  public
 interest  to  give  the  details  of  the
 meetings.

 रेल  बुर्घटनायें

 7969.  श्री  गंगा  भक्त  सिह:
 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्भा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  मार्च,  977  से  मार्च,  978  की  अवधि
 के  दौरान  कितनी  और  कित  किन  स्थानों
 पर  रेल  दुर्घटनायें  हुई  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भो  शिव
 नारायण)  :  मार्च,  4977°  &  मार्च,
 978  तक  की 13  महीने  की  ग्रवधि  में

 भारत  की  सरकारी  रेलों  पर  टक्कर,  पटरी
 से  उतर  जाने,  समपार  दुर्घटना  शौर  गाड़ियों
 में  आग  लगने  की  कोटियों  में  925  दुर्घटनाएं
 हुई  विभिन्न  क्षेत्रीय  रेलोंप  र  हुई  दुर्घटनाओं
 की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 रेलवे  गाड़ी  दुर्घटनाओं
 की  संख्या

 मध्य  i3

 पूर्ष॑
 '  54

 उत्तर  45

 पूर्वोत्तर  88

 पूर्वोत्तर  सीमा.  79

 दक्षिण  है  99

 दक्षिण  मघ्य...  84

 दक्षिण  पूर्व  141

 पश्चिम  82

 कुल  925
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 ‘Violations  by  Foreign  Drug  Firms

 7970.  SHRI  R.  L.  P.  VERMA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,  CHE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state;

 (a)  whether  Government  have
 ‘taken  note  of  Half-an-hour  Discus-
 sion  on  459  March,  978  regarding
 expansion  of  foreign  drug  companies
 of  violations  by  foreign  firms  and
 firm:  assurances  by  Government  for
 taking  stern  steps  against  firms;

 (b)  whether  the  Ministry  conveyed
 the  feelings  of  the  House  to  Cabinet,
 if  so,  details  of  the  same,  if  not,  why;

 (c)  which  were  the  violations,  dis-
 cussed  during  the  Half-an-hour  Dis-
 cussion,  firm-wise  and  production-
 wise  and  value-wise  effects  of  the
 same;  and

 (6)  does  Government  propose  to
 reprimand  firms  for  violations  of
 {  (D&R)  Act,  FERA,  Essential  Com-
 modities  Act,  with  specific  cases?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  to  (d),  The  decisions  contained
 in  the  Statement  Jaid  on  the  Table
 of  the  Lok  Sabha  on  the  29th  March,
 398  were  taken  by  the  Cabinet  after
 ‘a  consideration  of  all  factors.  While
 the  total  value  of  excess  production
 of  bulk  drugs  by  foreign  firms  in
 1974,  975  and  976  is  estimated  at
 Rs.  29  crores  approximately,  the  data
 on  excess  production  by  each  Com-
 pany  would  be  available  when  the
 Companies  submit  the  same  for  action
 by  Government  in  accordance  with
 various  prescriptions  of  the  new
 policy.

 The  policy  also  provides  for  penal
 action  for  violation  of  conditions  of
 the  licence  or  other  authority  or  of
 any  laws,  in  same  manner  as
 applicable  to  cotpanies  in  other  in-
 dustries.

 Foreign  drug  firms  having  registre-
 tion  certificates

 ‘7971.  SHRI  0,  AMAT:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleas-
 ed  to  refer  to  the  statement  laid  on
 the  Table  and  state:

 (a)  the  details  of  foreign  drug  firms
 who  have  Registration  Certificates;

 (b)  the  names  of  formulations,
 bulk  drugs,  capacity-quantity,  value
 etc.  applied  for  by  each  firm  under
 Form  A  &  B  of  the  application  and
 details  of  formulations  intermediate

 bulk  drugs  subsequently  manufactur-
 ed  under  Registration  Certificate,
 quantity  manufactured  during  97l,
 972  and  1978;  and

 (c)  are  the  same  items  listed  in
 Registration  Certificates  were  refused
 to  Indian  firms;  if  so,  reasons  for  the
 same;  does  Government  propose  to
 regularise  these  formulations,  bulk
 drugs  manufactured  under  Registra-
 tion  Certificates  not  applied  under
 Form  A  or  B,  if  so,  the  reasons?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  The  following  foreign  drug  firms
 have  registration  certificates:

 l.  M/s.  Beecham  (I)  Pvt.  Ltd.

 2.  M/s  Ciba-Geigy  of  India  Ltd,

 3  M/s.  Cyanamig  India  Ltd.

 4.  M/s.  Boots  Co,  (India)  Ltd.

 5.  M/s.  Glaxo  Labs.  (I)  Ltd,

 6.  M/s.  Pfizers  Ltd.
 7,  M/s.  Burroughs  Wellcome  &

 Co.  (I)  Ltd.
 8.  M/s.  Perke  Davis  (I)  Ltd.

 M/s  May  &  Baker  Ltd.

 10.  M/s:  Geoffrey  Mannery  &  Co,
 Ltd.
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 (b)  Since  the  Registration  Certi-
 ficates  were  issued  in  the  fifties,  the
 Getails  asked  for  are  not  immediately
 available.  However,  the  exercise
 that  would  be  done  at  the  time  of
 grant  of  consolidated  Industrial
 Licence  to  drug  manufecturing  units,
 as  contained  in  Para  37  of  the  state-
 ment  containing  Government's  deci-
 sion  of  the  (Hathi)  Committee  on
 Drugs  &  Pharmaceuticals,  a  copy  of
 which  has  been  laid  down  on  the
 Table  of  the  House  on  29-3-78,  would
 enable  the  Government  to  scrutinize
 the  items  taken  up  for  manufacture
 by  the  drug  manufacturing  companies
 subsequent  to  the  grant  of  Registra-
 tion  Certificates.

 (०)  The  Industries  (D  &  R)  Act,
 95  came  into  force  on  8th  May  1952.
 Under  Section  0  of  this  Act,  every
 existing  Undertaking  had  to  register
 the  Undertaking  within  a  prescribed
 time.  A  Certificate  of  registration  as
 prescribed  under  the  Rules  was  issued
 to  such  drug  firms  for  manufacture
 ef  “Drugs  &  Pharmaceuticals.”

 Since  the  names  of  individual  items
 were  not  specified  in  the  Registration
 Certificates,  it  is  not  possible  to  state
 ¥f  Indian  Companies  had  been  refused
 the  manufacture  of  any  such  item.

 No  unauthorised  production  (that
 is  production  not  authorised  by  in-
 dustrial  licences,  COB  licence,  per-
 mission  letter  or  DGTD  registration)
 shall  be  regularised.

 Three-Member  poll  panel

 ‘782.  SHRI  PRASANNBHAI
 MERTA:  Will  the  Minister  of  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have
 taken  the  decision  on  the  proposal  of
 three-member  poll  panel  which  was
 under  the  active  consideration  of  the
 Government  for  the  last  one  है...

 (७)  if  #0,  the  details  of  the  same;
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 (९)  if  not,  what  are  the  main  rea-

 sons  for  delay  in  taking  the  fina)
 decision;  and

 (d)  whether  Government  have  also
 delayed  the  action  on  the  amend-
 ments  og  the  emergency  clauses?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)

 to  (e).  The  proposal  for  the  conver-
 sion  of  the  Election  Commission  into
 a  three-Member  body  is  under  con-
 sideration  as  part  of  the  comprehen-
 sive  proposals  for  electoral  reforms.
 As  the  proposals  require  careful  con-
 sideration,  some  time  is  likely  to  be
 taken  for  erriving  at  decisions  there
 on,

 (d)  The  exact  import  of  the  ques-
 tion  is  not  clear.

 अंजालय  हारा  हिम्दो  में  मिकाले  दे
 प्रकाशन

 7973.  भी  नका  सिंह  चोहान:  क्‍या
 पेट्रोलियम,  र्लाय्न  और  उ् ंरक  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  ,  करेगे  कि  :

 (=)  विभाध/मंत्रालय द्वारा  बर्ष  977
 में  निकाले  गये  प्रकाशनों  तथा  पत्र-पत्रिका्शों
 के  नाम  क्या  हैं  ;

 (च)  उनमें  से  हिन्दी  में  भी  निकाले
 ये  प्रकाशनों,  समाचारपत्र  शौर  पत्रिकाशों
 के नाम  क्या  हैं  ध्लौर  शेष  पत्त-पत्रिका्शों
 को  हिन्दी  में  न  निकालने  के  क्या  कारण
 है;

 (ग)  जो  प्रकाशन  समायारपतत  तथा
 पल-पतलिकायें  श्भी  तक  संत्रेजी  में  ही निकासी
 जा  रही  हैं कया  उन  सभी  को  हिन्दी में
 ी  भनिफालने का  विभार  है;  भौर

 (प्‌)  बदि  हां,  तो  इस  बारे  में  श्रद  तक
 का  कदम  शठावे  ये  हैं;
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 वेहोलियम  तथा  caren  शोर  उर्धरक
 शची  दी  हेखबतो  न  आहुगुणा):  क)
 और  (ल)  .  977  %  मंत्रालय  द्वारा
 िम्तलिखित  प्रकाशन  मिकले  गये  :--

 (1)  पेद्रोलियम  मंत्रालय  भौर
 रसायन  और  खर्वरक  मंत्रालय
 की  वाषिक  रिपोर्ट  ;

 (2)  दो  मंत्रालयों के  कार्य  निष्पादन
 बजट  ;

 (3)  पाइप  लाइन  जांच  भ्रायोग

 (4)  तेल  मूल्य  समिति  की  रिपार्ट  |

 (5)  इंडियन  फ्टिलाइजर
 स्टैटिस्टिक्स,  1976-77;

 (6)  इंडियन  ड्ग्स  एण्ड  फार्मास्यू-
 टिकलस्‍स्टेटिस्टिक्ल,  976—-
 77;

 (7)  भारत  मे  रसायन  उद्योग  की

 (8)  इंडियन  पेट्रोलियम.  एण्ड
 पेट्रोकेमिकल्स  स्टेटिस्टिक्स-
 976  ;

 (9)  इंडियन  पेट्रोलियम  एण्ड
 पेट्रोकैमिकल्स'  स्टेटिस्टिक्स-
 (द्िवाधिक  फोल्डर)  t

 प्रथम  तीन  प्रकाशनों  को  हिन्दी  में  भी
 लिकाला  गयाथा।  चौथे  प्रकाशन  का  हिन्दी
 रूपान्तर  छप  रहा  है  श्रन्य  प्रकाशनों  में
 अधिकतर  सांख्यकीय  झाकड़े  ह ैभौर  उनका
 परिचालन  सीमित  है  1  ऐसे  प्रकाशनों  को
 केवल  अंग्रेजी  में  निकाला  जाता  है

 (a)  जी,  नहीं  ।

 थ)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 हिजिनकणाओई  programme  of  N.C.CB.S.

 7974,  SHRI  AMAR  ROYPRADHAN:
 Wil)  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  a  representation  from  the
 Indian  Railways  Loco  Mechanical
 Staff  Association  (Northern  Railwey)
 to  implement  the  six-point  programme
 of  NC.C.R.S.;  and

 (b)  af  so,  the  details  thereof  and
 the  action  taken  by  the  Government
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)
 Recently,  large  number  of  represen-
 tationg  signed  by  individual  emplo-
 yees  belonging  to  this  Association
 have  been  received.  One  of  the
 demands  contained  in  them  is  about
 starting  negotiations  on  the  six-point
 charter  of  demands.

 (b)  A  statement  giving  Govera-
 ment’s  reaction  to  the  6  point  charter
 of  demands  is  attached.

 Statement

 (i)  Bonus.—The  question  regarding
 payment  of  bonus  to  the  employees
 of  the  Govt.  departmental  undertak-
 ings  will  be  considered  by  the  Govt.
 after  receipt  of  the  report  of  the
 Study  Group  recently  appointed  by
 Govt.  to  evolve  a  national  policy  on
 wages,  incomes  and  prices  in  all  sec-
 tors,  after  a  comprehensive  study.

 (ii)  Dearness  Allowance.—This  ig  a
 general  issue  which  cannot  be  conai-
 dered  by  the  Ministry  of  Railways
 alone  since  it  is  a  wider  issue  on
 which  the  Government  has  to  take  a
 decision,  covering  all  Central  Gov-
 ernment  employees.  During  the  last
 few  months,  two  more  instalments  of
 Dearness  allowance  have  been  sanc-
 tioned.

 (iii)  Parity  in  wages  with  other
 Central  Govt.  undertakings—This  ts
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 intimately  linked  with  the  question
 of  wages,  incomes  and  prices  policy
 which  is  being  studiead  in  depth  by
 the  Boothalingam  Study  Group,  re-
 cently  appointed  by  Govt,

 (iv)  Decasualisation-—While  it  is
 not  possible  to  achieve  the  ideal  stage
 of  complete  decasualisation  immedi-
 ately,  steps  have  been  and  are  being
 taken  to  redress  grievances  of  casual
 labour  in  the  matter  of  their  absorp
 tion  etc.

 (v)  Supply  of  subsidised  food-
 grains.—The  issues  raised  cannot  be
 considered  by  the  Ministry  of  Rail-
 ‘ways  alone  since  Govt.  has  to  take
 a  decision  covering  all  Central  Gov-
 ernment  employees,

 (vi)  Railwaymen  as  Industrial
 workers.—Already,  Railway  emplo-
 yees  are  governed  by  the  provisions
 of  the  Industrial  Disputes  Act.  How-
 ever,  in  respect  of  the  terms  and
 conditions  of  service,  they  are  tradi-
 tionally  treated  as  Government  ser-
 vants  as  basically  Railways  are  in
 the  nature  of  a  public  service  and
 are  run  directly  by  Government  be-
 cause  of  their  social  and  strategic
 importance.

 झसिस्टेंट  सैडिकल  धाफिसर  (दंत  चिकित्सक)

 (क)  रेलबे  में  भरसिस्टेंट  मैडिकल
 झाफिर  (दंत  चिकित्सक)  के  पदोच्ति
 के  नियम क्या  हैं  प्रौर  इस  समय  कुल  दंत
 चिकित्सकों की  संसया  कितनी  है  पौर  उनमें
 से  कितनें को  श्रेणी एक  के  पदों पर  पदोन्नति

 किया  गया  ;

 (=)  गया  वर्ष  39578  976  तक
 सहायक  दंत  जिकित्सकों भौर  धन्य  मैडिकल
 झाफिसरों  के  लिये  संयुक्त  वरिष्ठता  थी  भौर
 बे  i976a  दंत  चिकित्सक  वरिष्ठता को
 समाप्त  करने ंके  क्या  कारण  थे;  भौर
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 (7)  क्‍यों  शर्मा  आयोग  से  शिफारिश
 की  है  कि  असिस्‍टेंट  मैडिकल  भार्फित्तर
 (वंत  चिकित्सक)  को  700-1600  के
 वेतन  मान  में  श्रेणी  एक  पर  पदोन्नति  किया
 जाना  चाहिये  और  क्या  उबत  सिफारिश
 को  इस  बीच  क्रियान्वित  किया  गया  है  ?

 रल  शंल्रालय  में  राज्य  मंत्री  (शी  शिव
 मारायण)  :  (क)  तीसरे  वेतन  झायोग
 ने  सहायक  चिकित्सा  प्रधिकारी  दन्त
 चिकित्सक)  के  लिए  सहायक  मण्डल  चिकित्सा
 अ्रधिकारी  श्रेणी 1  संशोधन  वेतन  मान  की
 सिफारिश  नहीं  की  है  वे  झागे  मंडल
 चिकित्सा  प्रधिकारियों  के  रूप  में  पदोन्नति
 के पात्र  भी  नहीं  है।  सहायक  चिकित्सा
 अधिकारियों  (दन्त  चिक्त्सा)  की  कुल
 संख्या  22  है  ।

 (ख)  जी  नही

 (ग)  शर्मा  झायोग  ने  i-8-7966
 से  पूर्व  नियुकत  दन्त  शल्य  चिकित्सकों  के
 लिए  700-1600  रु०  के  ग्रेड  की  सिफारिश
 की  थी,  किन्तु  इस  सिफारिश  को  स्वीकार
 नहीं  किया  गया  है।

 Complaints  against  drilling  pro-
 gramme  in  West  Bengal

 7976.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will.
 the  Minister  of  PETROLEUM,  CHE-
 MICALS  &  FERTILIZERS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  com-
 plaints  have  been  made  against  the
 drilling  programme  in  West  Bengal
 both  regarding  on-shore  and  off-shore
 prospecting  of  Oil  and  Gas;

 (b)  if  8०  facts  about  the  depth  of
 drilling  made  so  far  in  Diamond
 Harbour,  Golsy  and  other  areas;  and

 (c)  whether  it  has  been  ascertain-
 ed  that  if  drillings  to  greater  depths
 could  be  made  Oj]  or  Gas  would
 have  been  struck?
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 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  Yes,  Sir,

 (b)  The  drilling  of  the  well  at
 Diamond  Harbour  is  currently  in
 progress  and  as  on  ‘15-4-78  depth  of
 3524  metres  has  been  reached  against
 the  projected  depth  of  5500  metres.
 In  Gals:  area,  two  locations  have
 been  recently  completed  upto  the
 depths  of  238  and  2483  metres.  Be-
 sides,  two  wells  at  Bodra  and  Bakul-
 tala  were  drilled  by  the  ONGC  dur-
 ing  966—-68  and  ‘1975-76  upto  depths
 of  4i97,5  metres  and  3700  metres
 respectively.

 (९)  It  js  not  possible  to  ascertain
 before  hand  whether  o2]  or  gas  would
 be  struck  at  greater  depths  without
 actually  drilling  and  testing  to  such
 depths.

 काली  नदो,  उत्तर  प्रदेश  के  किनारे  पर  तेल

 7977.  Sto  सहादोपक  सिह  शाक्य :
 क्या  पेट्रोलियस  तथा  रसायन  झौर  उर्वरक
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि;

 (क)  क्‍या  महू  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  में  काली  नदी  के  किनारे  पर  तेल
 मिलने  की  संभावना  है  ;  भौर

 (ख)  यदि  हा,  तो  सरकार  द्वारा
 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गये  है  ?

 पेट्रोलिमम  तथा  रसायन भौर  उर्वरक
 संत्री  (  थी  देंलबती पवन  बहुगुणा)  :  (क)
 झौर  (ख)  .  उत्तर  प्रदेश  में  काली  नदी
 जो  शारदा  ी  के  नाम  से  भी  जानी  जाती
 है,  के  तट  पर  तेल  मिलने का  कोई  प्रत्यक्ष
 संकेत  नहीं  मिला  है।  परन्तु इस  क्षेत्र
 में  किये  गये  भू-वैज्ञानिक  प्रध्ययत  के
 झाबार पर  तेल  भर  प्राकृतिक गैस  झायोग
 में  दो  स्थल  यानि  प्रनपुर  भौर  फरेंवा,
 खुदाई के  लिये  खोले  है।  पूरनपुर म इस म  इस
 समय  खुदाई  हो  रही  है।  परेवा में  प्रायोग
 द्वारा  i980  के  झारम्भ  में  खुदाई  प्रारम्भ

 किये  जाने  की  संभावना  है।
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 Manhandiling  of  Officials  at  Sealdah
 Station

 7978,  SHRI  PRADYUMNA  BAL:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleaseq  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 violent  mob  had  manhandled  the
 senior  railway  officials  at  Sealdah
 railway  station  on  the  23rd  March,
 1978;

 (b)  if  so,  the  loss  suffered  by  rail-
 way  due  to  this  Incident;

 (c)  the  main  reasons  of  this  inci-
 dent;  and

 (d)  the  action  taken  by  Govern-
 ment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN);  (a)
 Yes.

 (b)  Rs.  3800/-  due  to
 caused  to  glass-panes,
 stationery,  teleph  instr
 telephone  wires  etc.

 (c)  Due  to  late  arriva)  of  Habra-
 Sealdah  train  at  Sealdah  about  300
 passengers  became  agitated,  forcibly
 entered  the  office  of  Commercial
 Supervisor,  Sealdah  station  and  are
 reported  to  have  assaulted  him.  The
 Commercial  Supervisor  had  to  be
 admitted  in  B.  R,  Singh  Hospital  due
 to  this  incident.  Station  Master,
 Sealdah  had  elso  sustained  injuries.

 (d)  Government  Railway  Police,
 Sealdah  registered  case  No.  22  of
 28-38-1978  u/s.  47/48/825/427-IPC  &
 arrested  6  persons  who  were  released
 later  on.  The  case  is  still  under  in-
 vestigation.

 damage
 furniture,

 ts  and

 Cases  pending  fn  Stpreme  Court  and
 High  Courts

 7980.  CHAUDHRY  BALBIR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  how  many  cases  of  75  to  25
 years  old  are  pending  in  the  Supreme
 Court; ‘°
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 (b)  how  many  cases  of  0  to  20
 year,  Old  are  pending  in  Delhi,  High
 Court  (beginning  year  to  be  counted
 from  the  start  in  lower  court);

 (९)  how  many  cases  of  8  to  0  years
 old  are  pending  in  District  Court  of
 Delhi  and  in  how  many  cases  even
 preliminary  has  not  been  passed;

 (d)  what  are  the  reasons  for  such
 delays:

 (e)  what  steps  Government  propose
 to  take  to  settle  these  old  cases  as
 early  ag  possible;

 (f)  how  many  cases  a  sub-judge  at
 Delhi  District  Court  is  supposed  to
 decide  in  a  month;  and

 (g)  whether  Government  are  pro-
 posing  to  recruit  more  judges  at  Delhi
 High  Court  and  District  Court  of  Delhi
 to  dispose  of  long  pending  cases?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANT!  BHUSHAN):  (a)
 None,  according  to  the  information
 supplied  by  the  Supreme  Court.

 (b)  According  to  the  information
 furnished  by  the  Delhi  High  Court,
 the  number  of  cases  more  than  0
 years  old  from  the  date  of  their  re-
 gistration  in  the  High  Court  on
 81.12.1977  is  429.  The  High  Court
 has  also  stated  that  tg  ascertain  the
 number  of  cases  0  to  20  years  old
 pending  in  the  High  Court  from  the
 year  of  its  institution  in  the  lower
 court  will  require  a  great  deal  of
 time  and  manpower  ag  each  file  of  all
 the  pending  cases  will  have  to  be  gone
 through.  The  time,  labour  and  ex-
 penditure  involved  in  collecting  the
 information  would  not  be  commen-
 surate  with  the  result  sought  to  be
 achieved.

 (c)  The  number  of  cases  pending
 for  8  to  l0  years  in  District  Courts
 of  Delhi  is  652.  It  requires  a  lot  of
 time  to  go  through  each  and  every
 file  to  see  whether  preliminaries  have
 been  taken  in  them  or  not.  The  time,
 labour  and  expense  involved  in  col-
 lecting  the  information  may  not  be
 commensurate  with  the  result  sought to  be  achieved.
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 (a)  According  to  the  High  Court
 the  reasons  are:

 (i)  Inadequate  Judge  strength
 (ii)  Lengthy  proceedings
 (ui)  Stay  orders  granted  by  high-

 er  courts.
 (e)  and  (g).  All  possible  steps

 are  being  taken  to  settle  the  old  cases
 as  early  as  possible.  A  proposal  to
 increase  the  Judge  strength  of  the
 Delhi  High  Court  and  the  strength
 of  the  lower  judiciary  is  under  the
 consideration  of  the  Government.

 (ft)  According  to  the  norms  ovres-
 cribed  by  the  High  Court,  an  average
 sub-judge  is  expected  to  decide  5  te
 4  cases  in  a  month.

 Wagon  Building  Capacity  in  Public
 and  private  sectors

 798l.  SHRI  छू.  RAMAMURTHY:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  total  Rail  Wagon  building
 capacity  both  in  the  public  and  m
 private  sectors;

 (b)  the  percentage  utilisation  of
 such  capacity;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  a  ma-
 jor  portion  of  the  wagon  building
 capacity  in  the  public  sector  jg  re-
 maining  unutilised;  and

 (d)  the  steps  proposed  to  be  taken
 to  fully  utilise  the  existing  wagon
 building  capacity  in  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  The  total  in-
 stalled  Rai)  Wagon  building  capacity
 in  the  industry  is  2276l  wagons  in
 terms  of  four  wheelers,  of  which
 14161  is  in  the  public  sector  and  8600
 in  the  private  sector.  In  addition,
 about  500  wagons  in  terms  of  four
 wheeler  units  are  being  manufactu-
 red  in  the  Railway  Workshops  every
 year.

 (b)  The  utilisation  of  capacity  of
 the  wagon  industry  ag  a  whole  dur-
 ing  ‘1977-78  was  47.6  per  cent—35.2
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 ‘per  cent  in  the  public  sector  and
 68.2  per  cent  in  the  private  sector.

 (c)  Yes.  Procurement  of  wagons
 by  Ministry  of  Railways  is  restricted
 to  requirements  and  availability  of
 funds.

 (d)  Almost  all  the  units  which  are
 mow  engaged  in  the  production  of
 Railway  wagons,  are  manufacturing
 items  of  allied  nature,  such  as  Struc-
 tural  fabrication,  Cranes,  Transmis-
 aion,  Towers,  Coal  Tubs,  Buckets,
 domestic  gas  cylinders,  Road  Rollers,
 Trailers  etc.  Efforts  are  being  made
 dy  the  Wagon  Building  Units  to  take
 up  more  items  under  the  divecrsifica-
 tion  programme.

 Olavakott-Trivandrum  Line

 7982.  SHRI  GEORGE  MATHEW:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  attitude  of  the  Cen-
 tral  Government  regarding  the  cost
 tof  power  to  be  supplied  by  the  State
 ‘Governments,  for  electrification  of
 the  railway  lines  inside  the  States;

 (b)  what  is  the  present  position  re-
 garding  electrification  of  Olavakott-
 ‘Travandrum  line;  and

 (c)  does  the  Central  Government
 ‘want  the  States  to  supply  power  at
 @  loss  for  the  electrification  of  their
 linea?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Electrification
 ‘of  railway  lines  is  financially  justified
 on  account  of  saving  in  working  ex-
 penses  as  compared  to  diesel  and
 steam  tractions.  Power  supply  at
 cheap  rates  and  high  traffic  densities,
 therefore,  make  electrification  pro-
 jects  financially  justified  ag  cost  of
 power  supply  constitutes  qa  large  por-
 tion  of  working  expenses  for  electric
 traction.

 (b)  Project  report  for  electrifica-
 tion  of  Olavakott-Trivandrum  sec-
 tion  is  being  finalised  by  the  South-
 ern  Railway  Administration.

 (c)  No,

 Electrification  of  Howrah-Madzas
 Line

 7988.  SHRI  BAIRAG]  JENA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  fact  that
 there  is  no  paucity  of  power  (electri-
 city)  in  Orissa;

 (b)  whether  Government  propose
 to  consider  the  electrification  of  rail-
 way  tracts  between  Howrah  and
 Madras  (or  a  part  thereof)  keeping
 in  view  of  the  traffic  requirements  of
 goods  and  passengers;  and

 (c)  if  so,  what  is  the  target  date?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARIAN):  (a)  to  (c).  From
 the  Howrah  end,  Howrah-Kharagpur
 section  is  already  electrified.  From
 the  Madras  end,  electrification  of
 Madras-Vijayawada  sections  is  al-
 ready  in  progress  and  the  scheme  is
 expected  to  be  completed  during
 1979-80  depending  on  availability  of
 funds.  At  present,  there  is  no  propo-
 sal  to  electrify  the  remaining  portion
 between  Kharagpur  and  Vijayawada.

 Productloy  of  Fertilizers

 7984.  SHRI  KANWAR  LAL  GUP-
 TA:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM,  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (ay  what  are  the  kinds  and  brand
 names  of  the  yarious  fertilisers  pro-
 duced  by  factories  run  by  the  Central
 Government  and  factories  run  by  the
 State  Governments  respectively  ag  om
 ist  December,  ‘1977;

 (b)  what  is  the  quantum  of  each
 variety  of  fertiliser  produced  by  the
 companies  controlled  by  the  Central
 Government  and  the  State  Govern-
 ments  and  by  the  private  sector,
 State-wise  per  annum  during  the  last
 three  years,  year-wise;  and
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 (c)  what  is  the  total  investment  in
 the  entire  fertiliser  industry  up-to-
 date  and  what  was  the  total  invest-
 ment  in  the  year  1989-70?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 (a)  to  (c).  Attention  is  invited  to

 the  reply  given  in  the  Lok  Sabha  to
 Unstarred  Question  No.  4573  on  the
 28th  March,  1978.

 Leprotic  Patients

 7985.  SHRI  K,  T.  KOSALRAM:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,  CIIE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 ate  about  4.5  million  leprotic  patients
 in  India  of  which  one-third  are  in
 Tamil  Nadu;  and

 (७)  whether  it  is  a  fact  that  M/s.
 Burrough  Weelcome  &  Co.  and  Bengal
 Immunity  Co.  are  supplying  80  per
 cent  of  the  drug  DDS  (Diamina-Di-
 phenyle-Sulphora)  to  the  Leprosy
 Control  Units  and  20  per  cent  in  the
 open  market?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  According  to  the  estimates  of  the
 Ministry  of  Health  and  Family  Wel-
 fare,  there  are  about  32  lakh  cases
 of  leprosy  in  India  of  which  about
 6.5  lakh  active  cases  are  reported  to
 be  in  Tami)  Nadu.

 (b)  It  was  decided  in  February
 3976  that  M/s.  Burroughs  Weelcome
 &  Co,  and  M/s.  Bengal  Chemical  and
 Pharmaceutical  Works  Ltd.  will  sup-
 ply  80  per  cent  of  their  production
 for  departmental/institutional  —re-
 quirements  and  the  rest  20  per  cent
 for  trade  sales.  Information  about
 the  supplies  made  during  the  years
 976  and  977  by  the  two  undertak-
 ings  for  institutional  requirements
 and  trade  sales  is  being  ascertained
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Houze.
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 Shifting  of  Western  Railway
 Head  Office

 7986,  SHRI  HITENDRA  DESAI:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceiveg  representation  for  shifting  the
 headquarters  of  Western  Railway
 from  Bombay;  and

 (b)  if  so,  have  Government  taken
 any  decision  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  The  shifting  of  Western  Rail-
 way  Headquarters  from  Bombay  is
 not  considered  desirable  on  adminis-
 trative,  operational  and  economic
 grounds,

 Regularisation  of  Excesg  Formulations.
 7987.  SHRI  R.  K.  AMIN:  Will  the

 Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  under  para  35  of  the
 Statement  of  the  Report  of  the  Hathi
 Committee,  laid  on  the  Table  of  the
 House  on  29th  March,  1978,  it  ia  indi-
 cated  that  excess  capacities  of  formu-
 Yationg  could  be  regularised  if  the
 company  concerned  agree  to  export such  excess  capacity  for  a  period  of
 five  years;

 (b)  what  are  the  ७४४७  of  laying down  this  period  of  five  years  and what  would  happen  after  the  expiry of  five  years,  when  such  companies
 again  start  selling  their  excess  produc- tion  in  the  country;

 (c)  what  is  the  justification  of  such
 a  recommendation  when  the  policy laid  down  by  the  Ministry  of  Industry
 already  provide  that  whatever  pro- duction  is  required  for  export  can  be
 got  endorsed  on  the  industrial  licences; is  not  this  act  meening  helping  in-
 directly  the  foreign  companies;  and
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 (a)  assets  of  foreign  companies’
 worth,  how  many  crores  would  be
 regularised  thi,  act;  how  far  this
 =  m1  AeA ion  is  an  improvement
 over  the  Hathi  Committee  recommen-
 dation;  details  of  the  same?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  and  (b).  Yes,  Sir.  Even  accord-
 ing  to  the  ITC  Policy,  the  export  ob-
 ligations  by  firms  are  ordinarily  for
 five  years.

 (c)  The  policy  of  Ministry  of  In-
 dustry  deals  with  exports  while  con-
 sidering  grant  of  Industrial  appro-
 vals,  for  manufacture  of  new  articles
 or  for  substantial  expansion,  whereas
 para  35  of  the  statement  is  in  respect
 of  regularisation  of  excess  produc-
 tion  already  effected.  The  two  ere,
 therefore,  not  related.

 (d)  There  is  no  question  of  regu-
 larisation  of  assets  but  regularisation
 of  excess  production.  The  Hathi
 Committee’s  recommendation  dealt
 only  with  regularisation  of  excess
 Production  subject  to  certain  condi-
 tions.  Recently  announced  policy  of
 Government  will  help  in  earning  more
 foreign  exchange  as  well.

 Memorandum  from  Himachal  Social
 Bodies  Federation

 7988,  SHRI  BALAK  RAM:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  memorandum  dated
 the  i8th  March,  978  has  been  receiv-
 ed  from  Himachal  Social  Bodies  Fede-
 ration,  New  Delhi;  and

 (b)  if  so,  whag  action  hag  been
 taken  or  proposed  to  be  taken  to  meet
 the  demands  of  the  Federation  as
 enunciated  in  the  saiq  memo?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Yes,

 (b)  A  Statement  is  attached.

 Statement
 The  position  in  respect  of  various.

 points  raised  in  the  memorandum
 dated  13.3.78  received  from  Himachal
 Social  Bodies  Federation,  New  Delhi,
 is  as  given  below:—

 l.  Terminating/originating  Srinagar
 Express  or  Kashmir  Mail  from
 Pathankot  and  running  a  connect-
 ing  shuttle  train  between  Pathan-
 kot  and  Jammu  Tawi.

 At  present  one  II  Class  3-tier  slee-
 per  coach  and  one  II  Class  coach  by
 60  Dn.  Srinagar  Express  and  one  II
 Clasg  coach  by  84  Dn.  Jammu  Tawi-~
 Delhi  Mail  are  available  for  travel-
 ling  from  Pathankot  to  Delhi/New
 Delhi.  As  the  bulk  of  the  traffic  is
 meant  for  and  from  Jammu  Tawi,  ori-
 gimating/terminating  of  59/60  Sri-
 nagar  Express  or  33/34  Jammu  Mail
 from  and  to  Pathankot  will  invite
 severe  criticism  from  the  existing
 users  of  these  trains.  Introduction
 of  a  shuttle  train  between  Pathankot
 and  Jammu  Tawi  is  not  justified  on
 traffic  considerations.
 2.  Introduction  of  an  additional  train

 between  Delhi  and  Pathankot.

 Introduction  of  an  additional  train
 between  Pathankot  and  Delhj  is  not
 operationally  feasible  due  to  lack  of
 line  capacity  on  sections  enroute  and
 Jack  of  termina]  facilities  at  Delhi/
 New  Delhi/Hazrat  Nizammuddin.

 Provision  of  through  reservation
 facilities  from  important  Kangra
 Valley  Railway  Stations  to  va-
 tious  parts  of  the  country.

 The  position  regarding  availability
 of  accommodation  by  various  trains
 originating  from  Jammu  Tawi  is  very
 tight.  Any  curtailment  in  the  exist.
 ing  accommodation  for  providing  se-
 parate  quotas  to  stations  over  Path-
 ankot-Joginder  Nagar  Section  would
 be  at  the  cost  of  through  traffic  from
 Jammu  Tawi  as  well  as  from  Sri-
 nagar.
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 The  following  quotas  are  available
 at  present  at  Pathankot  Station  end
 the  passengers  from  Kangra  Valley
 Stations  can  avail  of  these  quotas

 along  with  other  passengers  originat-
 ing  from  Pathankot,  besides  approe-
 ching  the  originating  point  ie.  Jammu
 through  messages: —

 ACG  Ist  II  Class  II  Class
 Clas  berths  seats

 i  g¢Dn  KeshmicMail  >
 (for  Delhi)  °  =  .  3  5  १5  7०

 (for  Bombay)  नि  13  30
 2  60Dn  SrinagarExp  .  हे  8  87  go

 399  Up  Jammu  Tawi— 8
 Bornbsy  Central  Express  डे  नि  4  36

 8  U;  ta  E:  for 4  78  Up  Janta  Express  3  Hr
 2  for

 Hydera-

 hale
 Dn  Jammu  Tawi- 5  on  Express

 (for  Sealdah)  .  2  34  0

 (for  Lucknow)  *  3  79  oe

 4.  Construction  of  new  Railway  line
 between  Nangal  to  Amb  Talwara

 Traffic  Survey  for  the  Project  was
 carried  out  in  1978.  The  Final  Loca-
 tion  (Engineering)  Survey  has  also
 since  been  completed  and  according
 to  it,  the  line  is  estimated  to  cost  Rs.
 ‘22.47  crores.  The  question  of  taking
 up  the  construction  of  Nangal-Amb-
 Talwara  rail  link  would  depend  upon
 the  availability  of  resources.

 5.  Conversion  of  Railway  line  from
 Narrow  gauge  to  broad  gauge
 between  Pathankot  and  Joginder
 Nagar  and  between  Kalka  and
 Simla.

 No  detailed  survey  for  the  conver-
 sion  of  these  sections  has  been  car-
 ried  out.  These  lines  are  located  in
 hilly  areas  and  have  got  very  sharp
 curves  and  steep  gradients  and  their
 straight  conversion  to  broad  gauge  is
 not  possible.  The  cost  of  construction
 of  new  broad  gauge  lines  in  replace-

 ment  of  these  lines  will  be  prohibi-
 tive.  There  is  no  line  capacity  prob-
 lems  on  hese  sections  and  the  traffic
 would  also  not  be  adequate  to  justify
 their  conversion  to  broad  gauge.  Due
 to  severe  constraint  of  resources  and
 heavy  commitments  already  made,
 it  is  not  possible  to  undertake  the
 conversion  of  these  sections  at  pre-
 sent.  These  proposals  will,  therefore,
 have  to  await  better  times  for  con-
 sideration.

 6.  Restoration  of  Hill  Concession  Rail-
 way  Tickets  upto  Simla  and
 Joginder  Nagar.

 From  1.4,1978,  as  announced  by
 the  Minister  for  Railways  in  the  Par-
 liament  while  presenting  the  Rail-
 way  Budget  for  ‘1978-79,  hill  conces-
 sion  return  tickets  including  Pathan-
 kot,  Joginder  Nagar,  Baij  Nath  Pap-
 rola,  Palampur,  Jawala  Mukhi  Road,
 Nagrota  are  issued  from  all  stations
 from  which  hte  chargeable  distance
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 Baij  Nath  Paprola,  Palampur,  Jawala
 Mukhi  Road  and  Nagrota.

 a  Adding  3  or  4  more  bogies  with  each
 of  the  trains  viz.  Srinagar  Express
 &  Kashmir  Mail  from  Pathankot
 to  meet  the  rush  at  Pathankot
 Railway  Station.

 To  meet  extra  rush  of  traffic,  the
 loads  of  33  Up/34  Dn.  and  59  Up/60
 Dn.  are  augmented  to  the  extent  pos-
 sible  and  special  trains  are  also  arran-
 ged  during  summer  and  Durga  Puja
 rush  between  Jammu  Tawi  and  Delhi/
 Sealdah  touching  Chakki  Bank  which
 is  very  close  to  Pathankot,

 8.  Change  in  the  times  of  Srinagar
 Express  from  4.05  p.m.  to  7.30
 pm.  or  9.00  p.m  from  New
 Delhi  and  that  of  Himachal  Ex-
 press  from  Delhi  and  Nangal.

 Later  departure  of  59  Up  Srinagar
 Express  from  New  Delhi  will  result
 in  its  late  arrival  at  Jammu  Tawi
 which  will  not  be  liked  by  the  tour-
 ists  who  would  like  to  catch  buses
 for  Srinagar  and  to  reach  there,  the
 same  day  to  avoid  night  halt  enroute.

 Change  in  timings  of  Himachal  Ex-
 Press  is  not  operationally  feasible
 due  to  passage  difficulties  on  Delhi
 Sirhind  Section.  Moreover,  earlier
 departure  of  these  trains  from  ex-
 Delhi  and  Nangal  Dam  may  also  not
 be  liked  by  the  through  passengers
 entraining  from  these  stations,

 eqrearet  ever  के  रास  ह.  लाइन  पर  पूल

 7989.  थी  fenwe  swe  -
 wat  रेल  मंती  यह  बताने  की  ह .. थ  करेंगे

 (क)  क्या  सरकार  नें  पू्थोत्तर  श्लेबे

 के  समस्तीपुर  डिबीजन  में  गढ़गरभारी,
 स्टेशन  के  समीप  रेल  लाइन  पर  पुल  अमान
 की  योजना  का  भ्रनुमोदत कर  दिया है
 जिससे  उक्त  रेल  साइन  कोसी  परियोज्ना

 की  छोटी  नहर  को  पार  कर  सके  ;

 य)  बया  रेल  विभाग  ने  कई  वर्ष
 पूर्व  उक्त  कार्य  के  लिये  कोसो  परियोजना  से
 आवश्यक  धनराशि  निर्धारित  कर  लीथी  ;

 (ग)  क्‍या  रेल  विभाग  ने  उक्त  पुल
 का  निर्माण  कार्य  भ्रम  तक  भारम्भ  नहीं
 किया  है  ;  भौर

 (घ)  यदि  उपमुंक्त भाग भाग  (क)  भौर  भाग
 (ग)  उत्तर  का  स्वीकरात्मक है,  तो  ब्या  सरकार

 का  विचार  प्रविलम्ब  उगत  पुल  बनानें
 तथा  कोसी  परियोजना  की  उस  राशि  पर
 जिसे  पुल  के  निर्माण  के  लिये  निर्धारित
 किया  गया  था  तथा  उस  लिपि  से  जब
 से  उसे  उसके  लिये  निर्धार्ति  किया  गया  था
 ौर  रेल  विभाग  के  पास  रखा  गया  था,
 ब्याज  का  भुगतान  करनें  के  बारे  में  प्रादेश
 जारी  करनें  का  है  तथा  क्या  सरकार  पानी
 के  बिना  किसानों  को  हुये  नुकसान  को  पूरा
 करेबी  ?

 रेल  अ्ंजालय  में  राज्य  मंत्री  (शी  शिव
 गारावण ) *  (१)  ी  हां।

 (क्)  थी  गहीं  ।  रेलवे  को  केधल
 इस  काम की  बोभना  झौर  sree  हबार
 करने के  प्रभार  जप्त हुए हैं हुए  हैं।

 (भ)  ली  नहीं  ।  लेकिन  बोना:
 झौर  wreewe  dere  wet  का  काम
 बषति बर पर  है।

 (घ)  ह... छ  नहीं  कक्य
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 Allegations  of  Rigging  in  Karnal  Bye-
 Election

 7990.  SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  allega-
 tion  has  been  made  that  there  was
 large  scale  rigging  in  the  Karnal  bye-

 .election  in  April,  1978,

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 some  people  were  not  allowed  to  vote
 because  of  threats  by  the  anti-social
 elements;

 (९)  whether  the  Election  Commis-
 sion  was  asked  to  look  into  the  alle-
 gations:

 (a)  if  so,  the  reaction  of  the  Elec-
 tion  Commission.  and

 (e)  whether  the  police  force  did  not
 help  in  maintaining  the  law  and
 protection  to  the  people  to  exercise
 their  vote  according  to  their  choice?

 THE  MINISTER  CF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHR]  SHANTI  BHUSHAN):  (a)
 The  Election  Commission  has  re-
 ceived  three  compiaints  in  regard  to
 the  Karnal  bye-election.

 (b)  to  (d).  Complaints  made  in
 this  behalf  on  the  spot  were  looked
 into  and  found  to  be  incorrect.  The
 complaints  referred  to  in  the  answer
 to  part  (a)  of  the  question  were
 forwarded  by  the  Commission  to
 the  Chief  Electoral  Officer  for  enquiry and  reports  are  awaited.  However, out  of  these  three  complaints,  2  have been  found  to  be  baseless  from  the
 reports  received  from  the  Observers
 appointed  by  the  Flection  Ccmmission.

 (e)  There  is  no  basis  for  this  alle
 gation.
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 Miass  Leave  by  Officers  of  2.0.C.

 799l.  SHRI  SHANKAR  SINHJI
 VAGHEIA:  Will  the  Minister  of  PET.
 ROLEUM,  CHEMICALS  AND  FER-
 TILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  more
 than  three  thousand  officers  of  the
 four  oil  refineries  of  Indian  Of]
 Corporation  situated  at  Koyali,
 Barauni,  Haldia  and  Gauhati  were
 on  mass  leave  on  the  22nd  March,
 978  seriously  affecting  the  working

 of  the  refineries;  and

 (b)  if  so,  their  demands  and  the
 steps  taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  and  (b).  It  is  a  fact  that  2069
 officers  of  the  Indian  Oil  Corporation,
 including  3029  from  the  IOC  refine-
 ries,  were  absent  from  duty  on
 22,3.1978  in  support  of  certain  demands
 raised  by  the  Officers  Association  of
 the  Indian  Onl  Corporation.

 While  hte  Refinery  at  Koyalj  ran
 at  full  crude  capacity,  in  Barauni,
 Haldia  and  Gauhati  Refineries  pro-
 duction  could  not  be  maintained  on
 that  day,  and  only  essential  services
 such  as  Power,  Water  and  other
 utilities  as  well  as  Fire  and  Safety
 Services  were  maintained.  Though
 the  loss  of  crude  throughput  which
 was  of  the  order  of  30,000  tonnes
 would  be  made  up  in  the  course  of
 the  year,  the  Government  view  such
 action  by  the  Officers  as  most  un-
 warranted  and  inconsistent  with  the
 status  they  hold.

 2  Orders  of  Government  on  the  re-
 vised  pay  and  allowances  of  IOC  offi-
 cers  were  issued  in  February  ‘1990pto take  effect  from  Ist  August,  l974
 What  is  now  being  sought  isa  modifi-
 catioi  of  thele  Siders!  This  would
 have  to  be  considered  not  only  in  the
 light  of  the  representations  made  by the  IOC  officers,  but  in  the  context
 of  the  standards  of  pay  and  allowan-
 ces  obtaining  generally  in  the  Public

 Seotor.
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 Nagda  Station
 १992,  SHRI  A.  K.  SAHA:  Will  the

 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  during
 the  inauguration  of  Birla  Mandir  near
 Nagda  Station  in  Madhya  Pradesh
 colnuring,  repairing  and  repainting  of
 the  Nagda  Station  were  done;

 (b)  If  50,  the  facts  thereof;

 (c)  the  reasons  thereof;  and

 (d)  whether  they  were  done  at  the
 cost  of  Birla  Groups  in  the  month  of
 February,  1978?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 Annual  white  and  colour  washing,  re-
 pairing  and  patch-painting  of  Nagda
 Railway  station  was  done  in  January/
 February,  978  along  with  the  build-
 ings  at  other  stations.  This  has  no
 connection  with  the  inauguration  of
 Birla  Mandir  as  stated  by  Hon'ble
 Member.

 (d)  No.

 Yncrease  in  Prices  of  Drugs  due  to  rise
 in  Excise  Duty

 7993.  SHRI  S.  8.  SOMANI:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 assessed  the  extent  of  increase  in
 drug  prices  due  to  rise  in  Central
 excise  duty,  raw  materials  and
 packaging  items;

 (b)  whether  Government  will  con-
 sider  the  proposal  of  keeping  medi-

 -dines  tax-free  as  ig  done  in  almost  all
 ‘countri¢s  of  the  world;  and
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 (c)  what  steps  Government  pre-
 pose  to  take  to  make  available  cheap
 drugs  to  all  sections  of  society?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  प्र.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  No,  Sir,

 However,  so  far  as  excise  duty  alone
 is  concerned,  Government  levied  with
 effect  from  the  Ist  of  March,  978  spe-
 cial  excise  duty  at  the  rate  of  5  per
 cent  of  the  basic  excise  duties  as  a
 result  of  which  the  total  excise  duty
 increased  from  2.5  per  cent  to  2.625
 per  cent  in  the  case  of  certain  life
 saving  patent  or  proprietary  medicines
 and  from  2.5  per  cent  to  3.25  per
 cent  in  the  case  of  other  patent  or
 proprietary  medicines  falling  under
 item  No.  4-E  of  the  Central  Excise
 Tariff.

 (b)  In  view  of  the  financial  impli-
 cations,  the  question  of  a  general  e@x-
 emption  is  not  under  consideration  of
 Government.

 (c)  (i)  Government  have  decided
 with  effect  from  18.1978  to  remove
 the  excise  duty  of  2  per  cent  on  drugs
 and  Medicines  covered  under  Tariff
 item  68  (i.e.  drugs  and  Medicines  sold
 under  generic  names).

 Gi)  The  new  drug  policy  of  Gov-
 ernment  provides  for  freezing  the  pri-
 ces  of  formulations  in  categories  I.  I
 and  III.  The  prices  of  formulations
 for  Categories  ~  ang  II  would  be  froz-
 en  at  the  leader  price  level,  Where-
 ver  certain  prices  are  higher  than  the
 leader  prices,  they  woulg  be  brought
 down  to  the  leader  level;  wherever
 they  are  lower,  they  will  stay  frozen
 at  such  lower  level.  The  prices  of
 about  00  bulk  drugs  costed  so  far

 by  the  Bureau  of  Industrial  Costs  and
 Prices  wil]  also  stay  frozen.  These
 freezes  wi]l  be  operative  for  an  initial
 period  of  one  year,  during  which  the
 pricing  of  all  drugs  and  formulations
 would  be  studied  keeping  in  view  the
 parameters  of  mark-ups/profitability
 outlined  in  the  policy.
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 Seviaien  of  Prices  of  Imported  Drugs

 7004,  SHRIMATI  PARVATHI
 KRISHNAN:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM,  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  a
 proposal  under  consideration  to  revise
 the  prices  of  the  imported  drugs  and
 pharmaceuticals;  and

 (b)  if  so,  the  details  and  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  प्र,  N.  BAHUGUNA):
 (a)  and  (b).  The  prices  of  bulk  drugs
 and  formulations  including  imported
 one’s  are  statutorily  controlled  under
 the  provisions  of  Drugs  (Prices  Con-
 trol)  Order,  1970,  There  is  no  gene-
 ral  proposal  to  revise  the  existing  pri-
 ees  of  imported  bulk  drugs  and  for-
 mulations.

 However,  some  proposals  for  fixa-
 tion  of  prices  of  bulk  drugs  imported
 against  REP  licences  as  well  as  for
 revision/fixation  of  prices  of  certain
 finished  formulations  as  a  result  of
 e@hange  in  the  cif.  prices  are  under
 eonsideration  of  the  Government,

 Geed  Materials  Returned  to  Parent
 Stores  Depot  Nomenciatured  as

 Second  Hand

 71995.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  new  and  good  mate-
 riala  returned  to  parent  stores  depot
 from  the  consumer  depots/units  on
 the  Railways  are  nomenclatured  as
 gecond  hand  or  unserviceable  and
 valued  as  such;

 by  whether  based  on  this  valua-
 tion,  materialg  are  auctioned  or  les
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 (c)  why  such  materials  are  not
 offered  to  the  State  ~Qlevernment
 departments  of  the  area  for  consump=
 tion  by  their  units  or
 materials  that  could  be  consumed  by:
 the  public  undertaking  steel  mill  are
 not  sent  to  then  to  avoid  loss  of  pub- lic  money?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 Materials  are  returned  by  the  consu-~
 mers  to  the  stores  Depot  when  they are  no  longer  required  for  use  (main-
 ly  due  to  change  of  design)  or  when
 they  have  lived  their  useful  life  and
 have  been  replaced.  No  new  mate-
 rial  which  is  required  by  the  consu~
 mer  ig  returned  to  the  Stores  Depot. The  valuation  of  the  returned  mate.
 Tials  is  done  by  the  Stores  Depot  de-
 pending  upon  the  extent  to  which
 those  items  can  be  made  use  of  by the  Railway.  Detailed  guidelines  are:
 prescribed  for  the  same  in  the  Indian
 Railway  Code  for  the  Stores  Depart- ment.  If  the  item  ig  new  and  can  be
 re-used  ag  such  and  there  is  a  reed, full  credit  is  given.  If  the  item  has
 been  only  partly  used  and  still  can: be  re-used,  credits  are  afforded  gene-
 rally  at  half-price  as  second-hand
 except  for  items  e.g.  Rails  etc.  where
 specific  valuation  guidelinea  based  on
 life  etc,  have  been  prescribed.  Simi-
 larly,  for  repairable  items,  surplus
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 after  inspection—

 (i)  What  stores  held  in  the  Depots
 should  be  treated  as  Dead  Surplus
 Stores  or  as  scrap;

 (ii)  What  stores  should  be  classi-
 fied  and  rated  second-hand;

 (iii)  At  what  rates  and  value  such
 stocks  should  be  held  in  the  ac-
 counts  books;  and

 (iv)  How  such  stores  should  be
 disposed  of,  ie.  by  sale  or  by  issue
 to  particular  users  of  particular  De-
 partments,  and  c.

 3.  The  recommendations  of  the  Com-
 mittee  are  examined  and  accepted  by
 the  competent  authority  and  further
 necessary  action  taken.  Before  ar-
 ranging  disposal—

 (a)  efforts  are  made  to  utilise  such
 stores  as  much  as  possible  by  Rail-
 ways  themselves  in  their  own  work-
 shops  or  after  suitable  modification  or
 conversion  in  Railway  workshops  or
 by  outside  parties;  and

 (b)  requirements  of  other  Govern-
 ment  Departments/Undertakings,  Ord-
 nance  Factories  are  met  with,  to  the
 extent  specifically  asked  for.  The
 only  stores  which  are  recommended
 for  disposal  and  which  cannot  be  used
 or  disposed  of,  as  indicated  in  (i)  and
 (ii)  above  are  disposed  of  by  sale  or
 auction.  Detailed  guidelines  have
 been  prescribed  for  obtaining  the  best
 bids  in  the  tenders/auctions.  There-
 fore,  there  is  no  loss  of  public  money
 in  these  transactions.

 Charging  for  Sefvices  by  L.P.G.
 Dealers

 7996.  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  LPG  dealers  are
 charging  for  several  services  like
 cleaning  of  stores  which  they  used  to
 do  free  of  cost  earlier;

 (b)  if  so,  whether  any  step  will  be
 taken  to  list  the  services  the  dealers
 must  render  free  to  customers;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that
 customers  obtaining  LPG  from  one  of
 the  oil  companies  find  it  impossible
 to  get  refills  in  exchange  from
 another  company  if  they  are  trans-
 ferred  to  a  place  where  the  former
 company  does  not  have  LPG  distribu-
 tion;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  will
 order  the  oil  companies  to  facilitate
 such  exchange?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZ-
 ERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)
 and  (b).  Presently  LPG  distribu-
 tors  are  charging  for  all  services  ex-
 cept  in  respect  of  cylinders  and  pres-
 sure  regulators.

 (ec)  and  (d).  Under  the  reciprocal
 arrangements  currently  in  vogue  bet-
 ween  the  oil  companies  the  transferee
 customers  are  to  be  provided  gas  con-
 nections  within  the  shortest  possible
 time  subject  to  product  availability
 after  due  verification  of  the  transfer
 voucher  and  other  formalities.  These
 instructions  have  been  reiterated  to
 the  oll,  companies.

 Indian  Railway  Expertise  for  Middie
 East  Countrics

 7997.  SHRI  NARENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  some  of  Middle  East
 countries  have  approached  the  Gov-
 ernment  for  Indian  expertise  for
 modernisation  of  the  railways  in  their
 countries;

 (b)  if  80,  the  names  of  the  coun-
 tries;  and

 (c)  his  reaction  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
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 Indian  Railways  have  offered  to  share
 their  technical  know-how  in  the  rail-
 way  sector  with  other  developing
 countries  who  are  planning  to  deve-
 lop  their  respective  railway  systems.
 Rail  India  Technical  and  Hconomic
 Services  Ltd.  (RITES)  and  the  Indian
 Railway  Construction  Company  Ltd.
 (IRCON),  two  public  sector  undertak-
 ings,  have  been  set  up  under  the
 Ministry  of  Railways.  the  former
 to  provide  consultancy  services
 in  various  spheres  of  railway
 technology  and  management  and  the
 latter  to  undertake  the  construction  of
 Major  railway  projects  abroad.  Among
 the  Middle  East  countries,  Iran,  Sy-
 ria  and  Iraq  have,  so  far  made  use
 of  these  services  and  offers  made  to
 some  other  countries  are  pending  con-
 sideration  of  the  respective  Govern-
 ments.

 Modernisation  of  Loco  Workshops

 7998.  SHRI  SURYA  NARAYAN
 INGH:

 SHRI  D.  AMAT:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  world
 bank  has  agreed  to  provide  loan  for
 the  modernisation  programme  for  all
 the  Loco  Workshops  of  the  Indian
 Railways;  and

 (b)  if  so,  total  loan  for  which  Bank
 has  agreed  to  provide  loan  and  terms
 and  conditions  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).
 The  Workshop  Modernisation  Project
 of  Indian  Railways  has  been  identified
 88  a  project  for  possible  World  Bank/ IDA.  financing.  Negotiations  with
 the  World  Bank  are  due  to  take  place in  May-June,  978  when  the  matter  is
 likely  to  be  finalised.
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 धनकलाड़ा और  जमाली  रेलये  स्टशनों  के  बीच
 रेल  फाटक  संध्या  53  जौर  54  के  बीच

 नया  रेल  झाटक

 7999.  श्री  मोतीभाई  arto  चोधरी  :
 क्या रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पश्चिम  रेलवे  की  पालमपुर-
 गांधीधाम  रेलवे  लाइन  पर  धनकवाड़ा  भौर
 जमाली  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  वर्तमान  रेल
 फाटक  संख्या  53  भौर  54  के  बीच  एक  नया
 रेल  फाटक  बनाने  के  लिये  भोधा,  तरोटा  श्रौर
 राइया  की  जनता  की  मांग  कब से  प्रनिर्णीत  है  ;

 (ख)  क्‍या  इन  ग्रामों  के  लोगों  को  वहां
 रेल  फाटक  न  होने  के  कारण  काफी  परेशानी
 होती  है  क्योंकि  उन्हें  एक  या  दो  किलोमीटर
 पैदल  चलना  पडता  है  ;  और

 (ग)  यदि  हा,  तो  क्या  उनकी  मांग  को
 शीघ्र  पूरा  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (भी  शिव
 नारायण  )  (क)  वर्तमान  समपार  सं०
 53  और  54  जौर  जसाला  और  धनकवाड़ा
 (पालमपुर  गांधी  धाम  खंड  पर )  स्टेशनों  के  बीच

 एक  नये  समपार  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 झोधा  ग्राम  निवासियों  का  एक  श्रावेदन  प्रगस्त
 977  में  प्राप्त  हुआ  था  |

 (ख)  ग्राम  निवासी  वर्तमान  समपारों
 को  दोनों  झोर  से  सुविधापूर्वक  इस्तेमाल  कर
 सकते  हैं  जो  केवल  एक  किलोमीटर  दूर  हैं  1

 (ग)  भारतीय  रेल  प्रधिनियम  के
 झनुसार  नये  समपार  की  समुची  लागत
 राज्य  सरकार/स्थानीय  प्राधिकरण  द्वारा
 बहन  की  जायेगी,  रेलवे  नये  समपार  के
 निर्माण  करने  पर  विचार  कर  सकती  है
 यदि  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  /  स्थानीय  प्राधि-
 करण  द्वारा  प्रायोजित  किया  जाय  साथ  ही
 उसकी  लागत  वहन  करने  का  बचन  भी  दिया
 गया  हो।  शोधा  गांव  के  सरपंच को  तदनुसार
 सूचित  कर  दिया  गया  है।
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 जड़ोदा  रेलें  स्वॉशन  को  जंकशन  का  दर्जा
 दिया  जाना

 8000.  थनी  अमर  सिह  बो०  राठ्वा:
 क्‍या :  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  बडोदा  रेलवे  स्टेशन  का  दर्जा
 बढ़ा  कर  उसे  जंक्शन  बनाया  जायेगा  और  क्या
 इस  स्टेशन  के  क्षेत्रफल  का  विस्तार  करके  इसका
 विकास  करने  की  संभावना  हैं  ;  भौर  यदि  हां,
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (@)  क्या  प्रहमदाबाद  से  बडौदा  के  लिये
 बरास्ता  डबोई  भौर  भ्ली  राजपुर  से  इन्दौर  के
 लिये  बरास्ता  छोटा  उदयपुर  बडी  लाइनो  का
 निर्माण  करने  की  कोई  योजना  है  ,  और

 (ग)  क्‍या  बडौदा  में  नियुक्त  रेल  कर्मचा-
 रियों  को  भ्रावासान  सुविधाएं  उपलब्ध  की  गई  हैं
 और  क्या  नई  सुविधाएं  दी  जानी  है  तथा  इनमे
 रेलवे  मजदूरों  के  लिये  सुविधाएं  भी  सम्मिलित
 हैं?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (शो  शिव
 शारशायण  ):  (क)  बदोदरा  पहले  से  ही
 एक  जंकशन  स्टेशन  हैं  जहा  3  प्रलग-अलग
 दिशाओं  अर्थात्‌  सुरत-बदोदरा,  बदोदरा-
 अहमदाबाद  शौर  बदोदरा-गोंध रा  से  यातायात
 होता  है।  इस  समय  इस  स्टेशन  का  शौर
 विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्तवा  नही  है

 (ख)  इस  तरह  की  कोई  योजना  इस
 समय  वियाराधीन  नहीं  है  |

 (ग)  इस  समय  इस  स्टेशन  पर  लगभग
 40  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  रेलवे  भ्रावास  की

 व्यवस्था  है।  रेल  कर्मचारियों  की  वर्तमान
 सुविधाभों  में  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया
 हैं  भौर  ऐसे  कामों  की  जदरत  के  भ्रनसार  शौर
 धन  की  उपलब्धता  होने  पर  रेलवे  कार्यक्रम
 में  शामिल  किया  जाता  है।

 सहायक  हिस्दों  प्रध्िकारी

 8002.  भरी  रास  किशन  :  न्या  रेल
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भापात  स्थिति
 का  दुरुपयोग  करते हुए  बहुत  से  ऐसे  व्यक्तियों
 का  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  निर्धारित
 नियमों  का  उल्लंघन  करके  सहायक  हिन्दी
 झधिकारियों  के  रुप  म ेचयन  कर  लिया  गया  था
 जो  इस  बारे  में  भ्रपनाये  जाने  वाले  मानदंड
 के  भ्नुसार,  योग्य  नही  थे  तथा  योग्य  व्यक्तियों
 को  साक्षात्कार  के  समय  भ्रस्वीकृत  कर  दिया
 गया  था  जबकि  उन्होने  लिखित  परीक्षा  पास
 कर  ली  थी  ;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  चुने  गये

 बहुत  से  व्यक्तियों  की  शैक्षणिक  योग्यताएं
 निम्न  ग्रेड  के  हिन्दी  प्रनुवादक  के  लिये  निर्धारित
 योग्यताओों  जितनी  भी  नही  थी  ,

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  यद्धपि  रेलवे
 बोर्ड  के  चेयरमैन  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  शोर
 दिलाया  गया  था  तथापि  उक्त  व्यक्तियों  को
 पेनल  में  शामिल  कर  लिया  गया  था  ;  भ्रौर

 (ध)  यदि  हु,  तो  इस  भ्रनियमित  भौर
 पक्षपातपूर्ण  कार्यवाही  को  समाप्त  करने  के
 लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है,  और
 इस  कार्य  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के
 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
 है?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (भो  शिव
 मारायण  )  :  (क)  से  (ग)  जी  नही

 (घ)  नामसूची  की  घोषणा  होने  के  पश्चात्‌
 कुछ  कर्मचारियों  से  चयन  के  समय  प्रक्रिया
 सम्बन्धी  बरती  गयी  कुछ  भनियमितताझों  के
 बारे  में  प्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  ये  ।  इन  भ्भ्या-
 बेदनों  पर  भव  विचार  किया  जा  रहा  है।
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 Additional  Solicitor-General  of  India
 to  appear  for  Detian  Topacc®

 Company

 8003.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Central  Government  is  permitting
 Shri  Soli  Shorabji,  the  Additional
 Solicitor  General  of  India  to  appear
 for  the  Indian  Tobacco  Company  in
 severa]  writ  petitions  filed  against  the
 Union  Government  demanding  lower
 assessment  of  Excise  Duty  under  the
 Central  Excise  Law;

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof;  and

 (c)  whether  it  is  permissible  to
 allow  Solicitor-General  to  accept  briefs
 against  the  Government?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  Shri  Soli
 Sorabjee,  Additional  Solicitor  General
 of  India  wag  granted  permission  to
 appear  for  the  Indian  Tobacco  Com-
 pany  in  their  Excise  appeals  in  the
 Supreme  Court.  He  has,  however, decided  not  to  avail  of  the  permis-
 sion  granted  to  him.

 (9)  As  Shri  Soli  Sorabjee  had  ip-
 peared  in  the  case  for  the  Company
 right  from  the  beginning  and  had  also
 Given  an  undertaking  to  the  Company
 to  appear  for  them  in  the  Supreme
 Court  also,  before  his  appointment  as
 Additional  Solicitor  General  of  India,
 permission  was  granted  to  him.

 (c)  Yes,  Sir,  but  only  witn  the
 permission  of  Government.

 मेसस  ए०  एच०  छ्लोलर  को  पब्लिक  लिसिटेड
 कल्पली  सें  लदना

 8004.  श्यो  'रामागल्द  तिथारी:  क्यो
 विधि,  स्थाय  प्रौद  कम्पतों  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (क)  क्या  मैससे  ए०  एच०  ब्हीलर  के
 मालिको  ने  बढ़ते  हुए  सार्वजनिक  रोष  को  देखते
 हुए  इस  कम्पनी  के  ढांचे  में  कोई  मूल  परिवतेन
 किये  वगैर,  ही  उसे  प्राइवेट  लिमिटेड  से  पब्लिक
 लिमिटेड  कम्पनी  में  बदल  दिया  है  ;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का
 विचार  हस  मामले  की  कोई  जांच  कराने
 का  है  श्रौर यदि  हां,  तो कब  तक  भौर  उस  पर
 सरकार  की  क्याप्रतित्रिया  है  ?

 विधि,  न्याय  झौर  कम्पतों  कार्य  मंत्री
 (श्री  शान्ति  भूषण):  (क)  सरकार  के  पास
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कम्पनी  भ्रभी  तक
 प्राइवेट  लिमिटेड  से  पब्लिक  लिमि८ड  में  नहीं
 बदली  है  t

 (ख)  उत्पन्न  नहीं  होता  ny

 Absorbtion  of  Apprentices  by
 Engineers  India  Limited

 8005,  SHRI  SHIV  NARAIN
 SARSONIA;  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM,  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Diploma  holders  in
 Mechanical  Engineering  were  taken  as
 Apprentices  by  Engineers  India  Limi-
 ted  last  year;

 (b)  if  so,  whether  they  were  given
 undertaking  that  pending  on  the  per-
 formance  during  their  apprenticeship
 training,  they  would  be  absorbed  in
 the  Headquarters  or  in  field  offices  in
 the  scale  of  Rs,  425—800;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  during
 the  apprenticeship  period  none  of  them
 Wag  given  any  slightest  hint  or  indi-
 cation  that  they  will  be  turned  out
 of  the  Company  after  the  term  of
 apprenticeship  is  over;

 (da)  whether  the  contract  of  appren-
 ticeship  of  many  persons  expired  on
 6th  February,  978  but  they  were  con.
 tinued  beyond  that  date  with  the
 understanding  that  they  will  be
 absorbed  in  the  Company;
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 (e)  whether  Graduate  Engineers  ate

 being  absorbed  in  the  Company
 (Engineers  India  Ltd.).

 aw  what  are  the  reasong  for  termi-
 nating  the  apprenticeship  of  Diploma
 Holders  Engineers  on  8rd  March,  978
 without  giving  prior  notice;  and

 (g)  what  stepg  are  being  taken  to
 absorb  them  in  the  Company  itself
 (Engineers  India  Ltd.)?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  Yes,  Sir.

 (9)  ang  (c).  No  such  undertaking
 was  given  to  any  of  the  apprentices.
 On  the  other  hand  it  is  made  clear
 in  the  letter  of  engagement  issued  to
 the  apprentices  that  “the  contract  of
 apprenticeship  shall  terminate  on  the
 expiry  of  the  period  of  apprentice
 training  of  one  year  from  the  date
 of  joining.”

 (d)  Out  of  20  apprentices  of
 diploma  holders  engaged  during  ‘1977,
 5  apprentices  left  on  their  own  be-
 fore  the  completion  of  the  training.
 Out  of  the  remaining  15,  the  con-
 tract  of  8  apprentices  expired  on  6th
 February,  1978,  However  in  some
 cases  at  the  request  of  apprentices
 it  was  agreed  by  Engineers  India
 Ltd.  to  give  further  training  on  ad-
 hoc  basis  outside  the  scope  of
 Apprentices  Act,  1961  upto  4
 April,  978  with  a  clear  understand.
 ing  that  the  ad-hoc  training  shall
 automotically  terminate  on  14th
 April,  ‘1978,

 (e)  It  is  not  obligatory  on  the  part
 of  Engineers  India  Ltd.  to  absorb  all
 the  apprentices.  However  on  the
 basis  of  the  requirement  the
 Company  has  absorbed  64  Graduate
 Engineers  so  far.  i

 (ft)  As  it  has  been  clearly  indicated
 in  the  letter  of  engagement  itself
 that  the  apprenticeship  would  stand
 terminated  on  the  last  date  of  train-
 ing  period,  no  separate  notice  is

 considered  necessary  for  termination
 of  apprenticeship,

 (g)  As  Engineers  India  Limited  has
 no  requirement  for  the  services  of
 these  apprentices  at  the  moment,  the
 question  of  absorption  of  these  people
 in  the  Company  60९8  not  arise.

 Double  Line  between  Subsimandi  and
 Panipat

 8006.  SHRI  SURAJ  BHAN:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 density  of  traffic  between  Ambala  and
 New  Delhi  has  reached  the  saturation
 point;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 during  all  the  Army  Operations,  the
 civil  traffic  had  to  be  reduced  to  the
 minimum  on  this  railway  line  and
 even  then  it  was  not  possible  to  cope
 with  the  Army  traffic  on  this  single
 line  working;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  project  of  double  line  between
 Subzimandj  and  Panipat  hag  already
 been  taken  in  hand;  and

 (d)  if  so,  the  progress  of  the  double
 line  between  Subzimandi  and  Panipat
 along  with  the  position  ag  to  when  the
 project  of  the  doubling  between  Pani-
 pat  and  Ambala  will  be  taken  up  in
 view  of  the  pressing  circumstances
 viz  density  of  traffic  and  strategic
 position  of  this  line?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Line
 capacity  utilisation  on  Delhi-Panipat
 section  is  85  to  95  per  cent  and  between
 Panipat  and  Ambala  about  80  per
 cent.

 (b)  During  the  last  Military
 movement  in  December  “1071  and
 January  ‘1972,  a  few  passenger  trains
 were  cancelled  to  cope  with  the
 requirements  of  military  traffic,  which
 was  clearer  without  any  hinderance.
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 fc)  Yes,

 (d)  Subzimandi-Badli  section
 (10.76  km)  has  already  been  doubled
 and  opened  to  traffic.  The  work  is
 in  advanced  stage  of  construction
 between  Badli  and  Narela  (12.39,  km).
 The  work  is  also  in  progress  in
 Narela  Rathdhana-Sonepat,  Sandal
 Kalan-Ganaur  and  Diwana-Panipat
 sections.  There  is  no  immediate
 need  for  doubling  between  Panipat
 and  Ambala  because  of  lesser  density
 of  traffic  on  this  section.  However,
 to  augment  the  available  capacity,  2
 crossing  stations  are  being  provided
 on  this  section.  The  work  is  in
 progress  and  is  expected  to  be  com-
 pleted  in  the  current  financial  year.

 तीसरी  श्रेणो  के  कर्म  चारियों  को  निःशुल्क  पास,
 पी०्टी०भो०  शौर  दे  तन  बद्ध  की  सुविधा

 8007.  श्री  श्रार०  एन०  राकेश  :  क्‍या
 रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  जोनल  रेलवे  में  तदर्थ  आधार
 पर  नियुक्त  किये  गये  तीसरी  श्रेणी  के  कमंचा-
 रियों  को  नि.शुल्क  पास  प्री०  टी०  जोग,  वाधिक
 बेतन  वृद्धि  श्रादि  की  सुविधायें  दी  जाती  है  ;

 (ख)  क्‍या  वर्ष  964,  965,1970
 और  973  में  रेलवे  बोई  में  तदर्थ  आधार  पर

 नियुक्त  किये  गये  तीसरी  श्रेणी  के  कर्मचारियों
 (क्लकं/स्टोनोग्राफर)  को  नियमित  कर  दिया

 गया  है  भौर  उन्हे  नि.शुल्क  पास,  पी  ०  टी०  झो  ०५
 वार्षिक  वेतन  वृद्धि  भादि  की  सुविधायें  दी  जा
 रही  है  ;  श्र

 (ग)  यदि  हा,  तो  क्या  मंत्रालय  वर्ष
 1975-769  रेलवे  बोड़े  में  तदर्थ  प्राधार

 पर  नियुक्त  किये  गये  हिन्दी  टाइपिस्ट/स्टोनों-
 म्ाफरकों  नियमित  करने  झोर  जिन  कर्मचारियों
 को  सामान्य  भविष्य  निधि  की  भी  कटोती  की
 जा  रही  है,  उन्हे  नि:शुल्क  पास,  पी०  डी०  झो०
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 वाषिक  वेतन  वृद्धि  भादि  की  सुविधायें  देने  के
 प्रश्त  पर  विचार  कर  रहा  है  भौर  ह... ड  हां,  तो
 कब  तंक  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  (भी  शिये

 नारायण ) :  (क)  जीहां।

 (ख)  1964,  965  झौर  970  में
 रोजगार  दफ्तरों  के  माध्यम  से  भर्ती  किये  गये
 क्लर्कों  की  सेवाओं  को  नियमित  कर  दिया  गया
 है  और  वे  सुविधा  पास,  सुविधा  टिकट  भ्रादेश,
 वेतन  वृद्धि,  भ्रादि  सभी  सहूलियतों  का  लाभ
 उठा  रहें  है।  i973  मे  भर्ती  किये  गये

 क्लको/पम्रशुलिपिकों  को  अभी  नियमित  नहीं
 किया  गया  है।

 (ग)  लोक  सभा  में  1=6-77  को  रेल

 मंत्री  द्वारा  घोषित  नीति  के  भ्रनुसार,  श्रेणी-3

 के  तदर्थ  कर्मचारियों  को  तभी  नियमित  किया

 जायेगा,  जब  उनका  प्रवरण  सक्षम  प्राधिकारी
 द्वारा  कर  लिया  गया  हो  A

 तदर्थ  कर्मचारी  होने  के  बावजूद  उनको

 पास,  सुविधा  टिकट  आदेश  और  वाषिक  वेतन

 बुद्धि  प्रादि  देने  क ेलिए  विचार  किया  जाता  &  |

 Kurmadanga  Halt

 8008,  SHRI  GADADHAR  SAHA:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  he
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  was  a  proposal
 for  conversion  of  Kurmadanga  Halt
 on  Katwa-Ahmedpur  narrow  gauge  to
 full  station  from  the  point  of  view  of
 more  earnings  of  revenues  and  provid-
 ing  booking  and  other  facilities  to
 the  passengers;

 (b)  whether  the  Minister  is  aware
 of  the  report  of  the  preliminary
 inspection  conducted  during  the  last
 Congress  Government;  and

 (c)  what  action  is  being  taken  to
 expedite  the  implementation?



 गब!...  Written.  Answers  VAISAKHA  5,  3290  (SAKA)  Written  Answers  142.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 The  proposal  for  conversion  of
 Kurmadanga  Halt  into  a  flag  station
 ‘was  examined  in  the  year  974  but
 the  same  was  not  found  justified  on
 account  of  heavy  recurring  financial
 loss  to  the  Railways.

 Increase  in  Price  of  Gas  to  Gas  using
 Industry  in  Gujarat

 8009.  SHRI  VINODBHAI  8  SHETH:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  the  O.N.G.C.  has
 enhanced  the  price  of  gas  supplied  to
 gas-using  industries  in  Gujarat;

 (b)  what  was  the  original  price  and
 what  is  the  increased  price;

 (c)  whether  this  unilateral  action
 of  the  ONGC  will  be  detrimental]  to
 the  growth  of  industry;  and

 (d)  has  the  Federation  of  Gujarat
 Mills  &  Industry  made  any  represen-
 tation  in  this  behalf,  if  so  the  reac-
 tion  thereon?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS:
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  Yes
 Sir.  The  price  of  gas  has  been  in-
 creased  for  private  industries:  in
 Gujarat  w.ef,  ‘1-4-1978,

 (b)  The  price  being  charged  w.e.f.
 1-44-78  is  Rs.  504.00  per  000  M8  from
 these  industries  as  against  a  price  of
 Rs.  3825  per  4000  Mz  prior  to
 i-4-78.  For  the  remote  areas,  e
 rebate  on  sliding  scale  is  admissible
 on  the  price  effective  from  l-4-978,

 (c)  and  (d).  The  Federation  had
 made  a  representation  against  the
 Proposeg  increase  in  the  price  of  gas.
 Negotiations  were  held  by  ONGC  with
 the  industries  concerned  and  agree-
 ments  have  been  signed  by  both
 parties  after  negotiations.

 ae  हुए  माल-हिल्यों  की  बुक्तिग

 80i0.  wt  भीठालाल  फ्टेल  :  क्‍या
 रोल  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  पश्चिम  रेलवे  के  कोटा  डिवीजस
 में  गंगापुर  सिटी  भ्रादि  स्टेशनों  से  विहार,
 पश्चिम  बंगाल  प्रादि  राज्यों  के  लिए  ढक  हुए
 माल  डिब्बों  की  बुकिंग  बंद  कर  दी  गयी  है  ;

 (ख)  क्या  क्षेत्र  के  बाजारों  में  खाद्याप्नों  का
 भारी  स्टाक  एकत्र  हो  गया  है  जिसके  परिणाम-
 स्वरूप  बाजर  बंद  हो  रहे  है  तथा  'उपभोष्ताधों
 झौर  किसानों  को  भारी  कठिनाई  हुई  है  ;  भौर

 (ग)  मदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 इस  बारे  में  लगाये  गये  प्रतिबंद  को  तत्काल
 हटाने  का  है  भ्रौर  यदि  नही,  तो  इसके  क्या  का  रण
 हैं?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (भो  शिव
 साशयण  )  (क)  जी  नही

 (ख)  शौर  (ग).  प्रश्न  नहीं  उठता  t

 Expenditure  on  Meetings  of  Consulta-
 tive  Committee

 80ll.  SHRI  KACHARULAL  HEM-
 RAJ  JAIN:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  meetings
 of  the  Consultative  Committee  of  the
 Ministry  of  Railways  held  during
 ‘1977-78  and  the  dates  on  which  held;

 (b)  the  names  of  places  where
 each  such  meeting  was  held;  and

 (c)  the  total  amount  spent  by
 Government  on  the  meetings  of  the
 Consultative  Committee  during  the
 year  including  T.A.  and  D.A.  of
 Members  of  the  Committee  and  the
 officers  of  Ministry?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN;:  (a)  and  (b).
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 Three  meetings  were  held  during
 ‘1977-78  ag  given  below:

 NEW  DELHI;  16.8.77  and  4.11978
 respectively.

 BANGALORE,  7,10,1977,,
 (e)  The  information  is  being  col-

 lected  ang  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House  in  due  course.

 Consultative  Committee  of  Ministry  of
 Petroleum,  Chemicals  and  Fertilizers

 8012.  SHRI  KACHARULAL  HEM-
 RAJ  JAIN:  Wil]  the  Minister  of
 PETROLEUM,  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  meetings
 of  the  Consultative  Committee  of
 Ministry  of  Petroleum  ang  Chemicals
 held  during  1977-78  and  the  dates  on
 which  held;  ang

 (b)  the  names  of  places  where  each
 such  meeting  was  held?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  Five,  The  dates  on  which  the
 meeting  were  held  are  25.10.1977,
 26.10.1977,  6.11.1977,  23.12.77  and
 18.1.1978.

 (b)  The  meeting  on  8.1.1978  was
 held  at  Bombay.  The  remaining  four
 meetings  were  held  at  New  Delhi.

 RDSO  an  iadependent  Rallway  Estab-
 lishment

 80i8.  SHRI  SHYAMA  PRASANNA
 BHATTACHARYYA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  if  fhe  RDSO  is  not  an  indepen-
 dent  Railway  Esteblishment,  why
 should  a  post  of  the  rank  of  Gene.
 ral  Manager  be  maintained?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  Research
 Designs  and  Standards  Organisation
 is  an  attached  office  of  the  Ministry
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 of  Railways.  In  keeping  with  the  im-
 portance  of  the  work  being  perform-
 ed  by  fis  organisation,  if  is  headed
 by  a  Director  General,  who  is  of  the
 rank  of  a  General  Manager  of  a
 Zonal  Railway.

 राजकोट-पोरबन्दर  बेराबल  मोटर  लाइन  को
 बड़ो  लाइन  में  अदलना

 8014.  भरी  घमं  सिह  भाई  पटेल:  क्‍या
 रेल  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में
 राजकोट-जेतलसर-पोरबन्दर  और  जेतलसर-
 जूनागढ़-वेरावल  मीटर  गेज  रेल  लाइन  को
 ब्राडगेज  लाइन  में  बदलने  के  बारे  मे  कोई  कार्य-
 क्रम  तैयार  किया  गया  है  श्रौर  यदि  नही,  तो
 इसके  क्‍या  कारण  है  ;

 (ख)  ऐसा  कार्यक्रम  कब  तेयार  क्या
 जायेगा  ;

 (ग)  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण
 किया  गया  है  शौर  यदि  नही,  तो  इस  कार्यत्रम
 को  कब  भझ्ारम्भ  किया  जायेगा  ;  श्रौर

 (घ)  क्‍या  बोरमगराम-राजकोट-जाम-
 नगर-झोखा-पोरबन्दर  ब्राडगेज  लाइन  का
 निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  शौर  यदि  हा,  तो
 राजकोट-जेतलसर,  धोराजी,  उपलटा-भागा-
 बदर-जामजोधपुर,  राणावाव  तथा  जेतलसर-
 वोरजूनागढ  केशोद  मालीया  हाटीना-
 वोख।डवेट  रावल  लाइन  तक  का  भाग  ब्राड
 गेज  में  कब  तक  बदला  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  भी  शिव

 नारायण):  (क)  से  (घ).  राजकोट-जेतलसर-
 कटकोला  झौर  जेतलसर--जूनागढ़--वे रावल
 मीटर  लाइन  का  बढ़ी  लाइन  में  प्रमान  परि-
 बर्तत  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  नही  कराया  गया
 है  भौर  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  यह  १६-
 योजना  विषषाराधीन  भहीं  है  1  वीरमगांव-
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 राजकोट-जामनगर-भोखा  कस्तालूस  काटकोला-
 पोरबन्दर  मीटर  लाइन  खंड  का  बढ़ी  लाइन
 में  प्रामान  परिवर्तेत  का  काम  प्रगति  पर  है  जौर
 आशा  हैं  कि  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  होने  पर  यहू
 काम  लगभग  4  वर्षों  में  पुरा  हो  जायेगा  ।
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 (थ)  इन  जिलों  में  रेलबे  स्टेशनों  पर
 यात्रियों  के  लिए  तये  शैड  बसाने  का  कार्यक्रम
 कब  बनाया  जायगा  भौर  यह  कार्य  किस  प्रकार
 किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  10 |  शिव
 आुकरात  में  यात्रियों  के  लिये  रेलवे  स्टेशनों  पर  नारायण):  (क)  से  (घ).  सूचना  इकट्ठी  की

 नवे  ६. &  जा  रही  है  भोर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी।

 8015.  भी  धर्मोसह भाई  पटेल:  क्‍या
 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  Drilling  Equipments  from  U.S.A.

 (क)  गुजरात  में  सौराष्ट्र  प्रदेश  के

 जूनागढ़,  जामनगर  श्रौर  राजकोट  जिलों  में  उन
 रेलवे  स्टेशनों  के  नाम  कया  हैं  जहां  वर्ष  976-

 77  के  दौरान  यात्रियों  के  लिये  नये  शैड  बनाये
 गये  हैं  या  बनाये  जा  रहे  है  भोर  प्रत्येक  शड  पर
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  या  किये  जाने
 की  सम्भावना  है  ;

 (ख)  क्‍या  बर्ष  978-79  में  इन
 जिलों  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  नये  शैड  बनाने  का
 कोई  प्रस्ताव  है  श्रौर  यदि  हा,  तो  उन  रेलवे
 स्टेशनों  के  नाम  जिलायार  क्या  हैं  जहां  ये  शैड
 बनायें  जायेंगे  ;

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण
 है;  भौर

 8016,  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM,  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  drilling  equipments
 have  been  imported  from  United
 States  of  America  because  of  failure
 of  supphes  by  U.S.S.R.;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof,  and
 on  how  many  wells  the  drilling  ope-
 rations  have  been  started  and  expect-
 ed  results  thereof?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  &  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA);  (a)  No,

 Sir.  (
 (b)  The  status  of  wells  drilled

 (drilling  of  which  was  completed
 during  1977-78)  is  as  under:—

 Total  wells  Oil  Gas  Dry  —  Under  test
 drilled  bearing  _  bearing  yet  to  be

 tested

 ONSHORE  :

 ONGC  द  .  #&#  &  87  32  5  4  36
 2  OIL  नि  .  .  79  74  t  t  3
 OFFSHORE  :

 «  ONGC,  .  7.  ©  ७  «6  3st  8  @  0  £

 a.  OIL.  .  .  os  os  oe  oe
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 Railway  Line  from  Orai  te  Jalaun

 8017,  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 to  Unstarred  Question  No.  3936  dated
 197.1977,  and  _  state:

 (a)  the  details  of  the  Traffic  Survey
 carried  out  in  1957-58  for  construc-
 tion  of  a  railway  line  from  Orai  to
 Jalaun;

 (b)  whether  the  survey  carried  out
 has  stressed  the  need  for  opening  this
 line  for  improvement  of  this  neglect-
 ed  and  backward  area  of  Jalaun  dist-
 rict;

 (c)  if  so,  steps  that  have  been  taken
 or  proposed  to  be  taken  to  provide
 funds  for  construction  of  this  line;
 and

 (d)  time  by  which  these  are  likely
 to  be  provided?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Details
 of  traffic  survey  carried  out  in  1957-58
 for  construction  of  a  broad  gauge  line
 from  Orai  to  Jalaun  are  as  follows:

 Length  22  93Kms.
 Cost  of  construcat  on
 estimated  at  the  time
 of  survey  in  957-58  Rs,  58.31  lakhs

 Anticipated  financial  6th  ith
 year  year

 a)  If  actual  distance
 isto  he  charged  —2:07%  —0-  48%

 (n)  With  wea]a  times
 inflation  of
 chargeable  dis-
 tance  —oO  2%  40°55%

 (b)  to  (d).  The  area  proposed  to
 be  served  by  this  line  is  already
 served  by  a  motorable  road  and  hence
 the  survey  team  did  not  recommend
 the  construction  of  this  line.
 Halt  of  Two  Trains  of  Kota-Bina  Lines

 80i8.  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  he  is  aware  that  two.
 trains  of  Kota-Bina  lines  have  to  halt.
 at  Bina  Station  for  more  than  ten
 hours  before  their  departure  back  to.
 Kota;  and

 (b)  if  so,  whether  it  is  proposed  to
 utilize  this  halt-time  by  extending
 these  two  trains  upto  Bhopal  to  meet.
 the  heavy  traffic  on  these  lines?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS.
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)
 and  (b).  Two  pairs  of  Passenger
 trains  running  to  their  present  tim-
 ings  between  Kota  and  Bina  provide
 convenient  morning  and  evening
 services  on  this  section  and  they  have
 a  lie  over  of  0  hours  35  minutes.
 and  8  hours  20  minutes  at  Bina.
 Keeping  the  present  schedule  on
 Kota-Bina  section,  their  extension  to
 and  from  Bhopal  is  not  feasible.  This
 apart  terminal  facilities  are  also  not
 available  at  Bhopal  for  dealing  any
 additional]  train.

 राज्य  विधान  सभाझों  के  चुनाव  पर  खर्च  की  गई
 धनराशि

 8019.  श्ी  कम  धन्व  कछवाय:  क्‍या
 विधि,  स्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  मध्यावधि
 चुनावों  पर  खर्च  की  गई  धनराशि  के  बारे  में
 21  फरवरी,  978  के  शप्मताराकित  प्रश्न

 संख्या  174  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  फरवरी  i978  में  हुए  राज्य
 विधान  सभाओं  के  चुनावों  पर  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  खर्च  की  गई  धनराशि  का  राज्य-वार  ब्यौरा
 क्‍या  है  ;

 (@)  इस  बारे  में  कर्नाटक,  श्ान्घ्र  प्रदेश
 महाराष्ट्र  भ्रसम,  मेचालय  धौर  प्ररुणाचल  प्रदेश
 की  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने
 पुृथक-पृथक  कितनी  धनराशि  खच  की  शौर,

 148,
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 क्या  भविष्य  सें  इस  चे  में  कमी  करने  के  लिए
 कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  भौर  यदि

 हां,  तो  तत्सम्प्रधी  अ्यौराक्‍्याहै,  भौर

 (ग)  उन  उम्मीदवारों  की  कुल  सख्या
 कितनी  है  जिन्होंने  उपर्युक्त  भाग  (ख)  में
 उल्लिखित  प्रत्येक  राज्य  में  चुनावों  से  हिस्सा
 लिया  भौर  कितने  उम्मीदवारों  की  जमानते

 जब्त  हो  गई  भौर  इससे  सरकार  को  कितनी  श्राय

 हुई  झौर  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ
 उम्मीदवारों  ने  निर्धारित  सीमा  से  भ्रधिक
 घनराशि  खर्चें  की  श्र  यदि  हा,  तो  पार्टियों
 और  उम्मीदवारो  ने  निर्धारित  सीमा  से  भ्रधिक
 क्तिनी  मात्रा  मे  धनराशि  खर्च  की  ?

 विधि,  न्याय  जौर  कम्पनी  कार्म  मंत्री
 (श्री  शान्ति  भूषण)  (क)  फरवरी  978

 में  हुए  राज्य  विधान  सभा  निर्वाचनों  पर  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  कोई  व्यय  नहीं  किया  गया  है।
 ऐसे  निर्वाचनों  पर  होने  वाला  व्यय  स्रधित
 राज्य  सरकार  द्वारा  क्या  जाता  है  t

 (ख)  श्रपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  की  जा
 रही  है  शर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 निर्वावनों  पर  सरकारी  व्यय  का  कम  करने  का
 कोई  विनिदिष्ट  प्रस्ताव  विचाराधीन  नही  है।
 किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  भौर  राज्य  सरकार
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  निर्वाचनों  पर
 केवल  भावश्यक  न्यूनतम  सीमा  तक  व्यय  किया
 जाए,  उपयुक्त  नियत्रण  रखती  है।

 (ग)  प्रश्न  के  भाग  (ख)  से  उल्लिखित
 पाच  राज्य।  म  से  प्रस्येक  राज्य  मे  भौर  सच
 राज्यक्षत्र  भदणाचल  प्रदेश  म ेफरवरी,  978
 में  जित  भ्रर्यथियों  ने  निर्वाचल  लड़ा  उनकी
 कुल  सब्या  शौर  उत  भ्रभ्यथियो  की  सख्या
 जिनकी  जमानते  जब्त  हो  गईं,  इस  प्रकार  है  —

 राज्य/तंथव॒उन  भप्रभ्यषियों  उत  अम्पणियों
 राज्य  क्षेत्र  को  सब्या  को  सख्या

 का  नाम  जिन्‍्होने  जिनकी
 निर्वाचन  लडा  जमानते  जध्त

 हुई

 1 झान्ध्
 प्रदेश  1,538  80l

 2  झासाम  938  65
 3  कर्ताटडक  1,165  669
 4  महाराष्ट्र  «89  1,155
 5  मेघालय  262  90
 6  अरुणाचल

 प्रदेश  86  6

 जमानते  जब्त  बरके  सरकार  ने  कितनी
 राशि  बयूल  की  इसकी  जानकारी  भभी  उपलब्ध
 नही  है  श्रौर  इस  बारे  म  एक  विवरण  सदन  के
 पटल  पर  यथासमय  रख  दिया  जाएगा  ।

 सरकार  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी
 नही  है  कि  क्‍या  कुछ  प्रभ्यथिया  ने  विहित
 सीमा  से  अधिक  व्यय  उपगत  किया।
 निर्वाचतो  म॑  दला  द्वारा  उपगत  व्यय  के  बारे  मं
 भी  सरकार  को  कोई  जानकारी  नही  है।
 Stay  in  ‘Holiday  Home’  by  Trekking

 Parties
 8020  SHRI  K  PRADHANI  Will

 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state

 (a)  whether  Government  have  made
 any  concessions  to  the  parties  going
 to  hill  stations,  particularly  on
 trekking/Expeditions,

 (b)  whether  Government  have  also
 allowed  these  parties  to  stay  in  the
 Holiday  homes  maintained  by  the
 railway  authorities,  and

 (ec)  uf  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS.
 (SHRI  SHEO  NARAIN)  (a)
 Yes,  Apart  from  the  normal  hill
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 concession  retury,  tickets  at  11/2
 single  journey  fares  to  certain  speci-
 fied  hill  stations,  normal  concession
 of  48  per  cent  in  first  class  and  50
 per  cent  in  second  class  is  allowed
 to  mountaineering  expeditions  ap-
 proved  by  the  Indian  Mountaineering
 Foundation,  New  Delhi.

 (b)  No.

 (c)  Does  not  arise.

 Total  production  and  Value  of  Medi-
 cines

 8021.  “SHRI  PADMACHARAN
 SAMANTASINHERA:  Wil]  the  Min-
 ister  of  PETROLEUM,  CHEMICALS
 AND  FERTILIZERS  be  pleased  to
 state:

 (a)  what  is  the  total  value  of  medi-
 cines  produced  during  last  three  years
 and  out  of  this  what  is  the  value  pro-
 q@uceg  by  public  sectors  and  private
 sectors;

 (b)  is  there  any  proposal  to  enhan-
 ve  the  public  sector  production  of
 medicines;  if  so,  when  and  what  is

 ‘the  progress  in  1978-79;
 (९)  what  is  the  value’  of  medicines

 exported  and  imported  by  private
 and  public  sectors;  and

 (da)  accordingly  what  amounts  are
 given  to  subsidise  public  sector?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H,  N.  BAHUGUNA):  (a)  (i)
 Bulk  drugs:

 (Value  in  Rs.  crores)

 Public  Private  Foreign  Total
 Year  Scctor  Sector  firms

 ३974-75  33  23  34  go
 1975-76  43  35  52  79०
 1976-77  48  39  63  750
 {ii)  Formulations
 1974-75,  25  aya  203,  400
 7975-70  35  «225  «=  300  560
 1976-77  47  361  999  7००
 a  |

 (b)  Government  have  approved
 during  1975—1977  expansion  schemes
 in  the  Public  Sector  viz,  IDPL  and
 HAL  involving  an  out-lay  of  Rs.  64.89
 crores  and  the  implementation  is  in
 progress.  The  total  turnover  js  ex-
 pected  to  be  of  the  order  of  Rs,  04
 crores  quring  1978-79.

 (९)  Total  values  of  imports  and
 exports  had  been  as  under:—

 (Value  in  crores)

 Year  Imports  Exports

 1974-75,  45°60  43"  ia

 1975-76  39°  36  42°  79
 1976-77  we  47°93  «52°  I9*

 *Inclusive  of  23  crores  worth  of
 medicinal  castor  oil,

 Imports  of  certain  bulk  drugs  and
 drug  intermediates  is  canalised
 through  the  State  Chemicals  and
 Pharmaceuticals  Corporation  of  India
 Ltd.  (CPC).  Value  of  imports  of
 such  drugs  by  C.P.C.  during  the  last
 three  years  is  given  below: —

 (Rs.  crores)
 1974-75  9.56

 1975-76,  4.05

 1976-77,  22.29

 Information  about  values  of  medi-
 cines  exported  and  imported  by  Pub-
 lie  sector  units,  viz,  IDPL  and  HAL
 ig  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 (ad)  Pooled  prices  based  on  weight-
 ed  average  of  quantity  imported  at
 the  import  price  and  quantity  pro-
 duceg  indigenously  at  indigenous
 price  have  been  fixed  in  respect  of
 certain  canalised  drugs.  Indigenous
 manufacturers  including  public  sector
 units  are  subsidised/asked  to  subsid-
 ise  to  the  extent  of  the  difference
 between  the  indigenous  price  ang  the
 pooled  price.
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 संचून  में  प्राग  लग  जाता

 8022.  डा०  लकसी  नारायण  पांडेय  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  माच,  978  के  प्रन्तिम
 सतताह  में  पश्चिम  रेलवे  के  रतलाम  डिवीजन
 में  एक  सेलून  मे  भ्राग  लग  जाने  के  कारण
 भारी  क्षति  हुई  थी  ;

 ि)  क्या  तेल  के  टैंक  के  निकट  झाग
 सगी  थी;  और

 (ग)  यदि  हा,  तो  उसके  क्या  कारण  थे
 भौर  कितनी  क्षति  हुई  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  शिव
 नारायण)  :  (क)  से  (ग):  29-3-78
 को  मोटर  रैम्प  साइडिंग  रतलाम  में  खड़ें  एक
 माल  डिब्बे  मे  झाग  लग  गयी,  जिसमें  उच्च
 गति  डीजल  फ्यूलिग  चल  संयंत्र  था  शौर  एक
 निरीक्षण  यान,  जो  इस  डिब्बे  क ेनिकट  खड़ा  था,
 पर  भी  झोग  का  प्रभाव  पड़ा।
 निरीक्षण  यान  को  लगभग  O00  रुपयें  की  क्षति
 होने  का  भ्रनूमान  है।  रेल  सम्पत्ति  को लगभग
 4,  060  रुपये  की  क्षति  हुई  है।  पाग  लगने  के
 कारण  की  जांच  की  जा  रही  है।

 Setting  up  of  Fertiliser  Planis  in
 states

 8028,  SHRI  RAJKESHAR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  number  of  fertilizer  plants  in
 the  country  in  private  and  public  sec-
 4078  and  whether  Government  propose
 to  set  up  plants  in  the  States  where
 there  are  no  such  plants.  at  present;
 and

 (b)  if  so,  names  of  the  States  and
 places  where  these  plants  are  proposed
 to  be  cet  up  in  the  near  future?

 THE  MINISTER  OF  sTATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR
 MISHRA):  (a)  and  (b).  There  are
 23  fertilizer  plants  in  the  public  sec-
 tor,  35  in  the  private  sector  and  one’
 plant  jin  the  Co-operative  sector.

 In  addition  to  the  fertilizer  plants
 which  are  glready  in  production,  the
 following  fertilizer  plants  are  under
 construction  in  the  States  indicated
 below:

 Public  Sector  Private  Sector  Cooperative  Sect  or
 Name  of  the  unit  States  Name  of  the  State  Name  of  the  State

 unit  unit

 t  Nangal  Expansion  Punjab  Broach  Gujarat  Phulpur  Uttar
 a  Sindri  Rationalisation  Bihar  Pradesh}
 3  Tromba  IV  Maharashtra
 4  Ramagundam  Andhra

 Pradesh
 5  Talchar  Orisa
 6  Sindri  Modernisation  Bihar
 7  Bhatinda  नि  Punjab
 8  Panipat.  Haryana
 9  Haldia  :  मा  .  West  Bengal

 to  Trombay  Maharashtra
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 The  location  of  a  fertilizer  plant  is
 baseg  on  techno-economic  considera-

 ‘tions  which,  inter-alia,  include  factors
 such  as  availability  of  feedstock,  in-
 frastructure  facilities  proximity  to
 tthe  market  anq  demand  of  fertilizer
 in  the  economic  marketing  zone  of

 ‘the  project.  If  the  States  which  do
 not  have  &  fertilizer  factory  are  found

 ‘to  satisfy  the  above  conditions,  Gov-
 ernment  will  no  doubt  consider  estab-
 lishing  fertilizer  factories  in  such
 ‘States  while  planning  for  additional
 wapacity.

 सिट्टी  के  तेल  की  मांग

 8024,  श्री  सुरेन्द्रआ  सुमन:
 'पेट्रोलियम,  रसायन  और  उर्वरक

 यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि  —

 क्या

 मंत्री

 (क)  देंश  में  गत  तीन  वर्षों  की  मांग की
 तुलना  में  इस  वर्ष  मिट्टी  के  तेल  की  मांग

 कितनी  है  और  उसकी  सप्लाई  कितनी कम  है  ;

 (@)  वर्ष  1973-77  तथा  97  q-

 78  में  मिट॒टी  के  तेल  का  अलग  अलग,  राज्य

 “वार,  कितना  नियतन  किया  गया  ;  और

 (ग)  इस  नियतन  में  किन  मानदण्डों  का

 अनुसरण  किया  गया,  क्या  अधिक  गांवों  वाले

 राज्यों  के  लिए  उक्त  नियतन  करते  समय

 विवरण
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 वहां  के  गांवों  की  अधिक  संख्या  को  ध्यान  में

 रखा  गया  था  श्रथवा  कंवल  जनसंख्या  क्रो  ही
 ध्यान  में  रख  कर  उक्त  नियतन  किया  गया  था  !

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्री  (श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा):  (क)  ६: ड

 1978-79  में  मिट्टी  के  तेल  की  मात्रा  का

 अनुमान  3.  83  मिलियन  मी०  टन  है।  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  मिट॒टी  के  तेल  की  बिक्री

 इस  प्रकार  हुई।

 (मि०  मी०  टन)

 1975-76  3.0

 1976-77  3.  32

 1977-78  3.62  (अस्थाई)

 (@)  वर्ष  976-77  और  9776

 78  में-मिट॒टी  के  तेल  का  अलग  अलग  राज्य
 वार  आवंटन  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  है।

 (ग)  राज्यों  और  संघ  शासित  राज्यों
 को  मिट्टी  के  तेल  का  आवंटन  पैट्रोलियमो]
 रसायन  और  उर्वरक  मंज्नालय  द्वारा  मासिक

 आधार  पर  बहुत  सी  बातों  को,  जिससे  पिछली

 खपत  मौसमी  विभिन्नताञों  और  विशेष  बातें
 शामिल  हैं,  को  ध्यान  में

 रख  कर  किया  जाता

 है  t

 नब्बे  976-77-  और  i977-78  a  मिद्दी  के  तेल  के  राज्यवार  आवंटन  का  ब्यौरा

 (आंकड़े  000  मी०  टन  में)
 SSS |

 राज्य  976—77  1977-78
 ee  |

 ]  2  3
 en  a

 ग्रान्भ्रप्रदेश  246.7  267.4

 असम
 ह

 2.7  34.6

 "बिहार  92.9  20.6

 गुजरात  30.8  37.4

 हरियाणा  54.8
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 auras  प्रदेश

 जम्मू  झौर  काश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 अध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 अनीपुर)
 मेघालय

 जागालेण्ड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजत्यान

 सिविकम

 समिलनाड्‌

 'ब्िपुरा
 'उतर  प्रदेश

 पश्चिव  बंगाल

 संघझासित  कोंब्र

 अंडेमान  बौर  निकोबार  द्वीप  समृह

 .

 अरुणाचल  प्रदेश

 अण्डीगढ

 दादरा  भर  नागर  हंवेली

 गोना,  दमन  धौर  दिव

 दिल्‍ली

 .

 ,7

 84.4

 2.6

 5.7

 343.6

 86.9

 3.0

 5.2

 3639.  6
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 समस्तीपुर  ौर  रोसारा  के  जीच  रेलगाड़ियां

 8025.  भी  सुरेखा  झा  सुमन:  क्या
 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  जनता  की  शोर  से  इस  आशय
 का  एक  प्रश्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  या  तो
 समस्तीपुर  शौर  रोसारा  के  बीच  चलने
 वाली  गाड़ियों  की  संख्या  बढाई  जाये  अथवा
 उनकी  समय-सारिणी  मे  परिवरतेन
 किया  जाय  ,  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बार  भे  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धी  शिव
 मारामण):  (क)  जीहा।

 (@)  i-i-978  से  समस्तीपुर
 ओर  रमेडा  धाट/खगरिया  के  बीच  एक  जोडी
 झतिरिक्त  गाड़ियां  चलायी  गयी  है  भौर  यात्री
 जनता  के  लिए  बहतर  सेवा  की  व्यवस्था  के
 लिए  इस  खण्ड  की  गाड़ियों  के  समय  मे  भी
 परिवतंन  किया  गया  है  1

 s.  A.  to  previous  Railway  Minister

 8026  SHRI  RAMESHWAR  PATI-
 DAR:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 brother  of  S.A.  to  previous  Railway
 Minister  used  to  issue  slips  from  Alla-
 habad  on  some  “consideration”  and
 lakhs  of  people  were  recruited  on  the
 basis  of  such  slips;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 the  same  “brother”  used  to  sit  in  the
 divisional  office  of  Northern  Railway
 in  Allahabad  ang  useg  to  issue  orders
 to  officers  for  posting  the  men  recruit-
 ed  on  the  basis  of  his  slip;  and

 (c)  if  so,  the  action  contemplate?
 against  the  “brother”  of  S.A.  to  pre-
 vious  Railway  Minister?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)
 The  “brother  of  S.  A.  to  previous
 Railway  Ministgr”  referred  to  does
 not  seem  to  be  a  Railway  employee.

 ‘There  is  no  information  about  any
 such  person  with  the  Railway  Minis-
 try.  The  number  of  ad-hoc  appoint-
 ments  made  on  the  recommendations
 of  the  former  Ministers  and  their
 personal  staff,  is  a  little  over  1000'
 and  does  not  run  into  lakhs.  Such
 appointees  have  been  warned  that
 they  should  apply  to  the  Railway
 Service  Commissions  if  they  wish  to
 continue  in  Railway  service.

 (b)  and  (०).  Do  not  arise.

 8.  A,  to  Previous  Railway  Ménister
 tried  for  Congress  Ticket

 8027.  SHRI  RAMESHWAR  PATI-
 DAR:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  S.A.  to
 previous  Railway  Minister  applied  and
 trieqd  for  a  Congress  ticket  to  fight
 Parliamentary  election  during  ‘1977;

 (b)  if  so,  whether  it  is  permissible
 to  retain  lien  in  Government  office
 und  at  the  same  time  involve  in  poli.
 tics;  and

 (c)  action  taken  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS.
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)
 The  Ministry  of  Railways  have  no
 information,

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.



 बूनियनों  से,बातचोत

 8028.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :
 था  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (कं)  क्‍या  कमंचारियों  की  कठिनाइयों

 को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  मान्यता

 झ्राप्ति  वरकर्स  ग्रथवा  रेलवे  कर्मचारी  संगठनों

 वार्ता  करने  के  अतिरिक्त  पंजीकृत  यूनियनों
 ह...  कामिक  संघों  से  वार्ता  करने  के  आदेश

 जारी  किये  हैं,  यद्यपि  गैर  मान्यता  प्राप्त

 पंजीकृत  यूनियनों  से  कोई  समझौता  नहीं

 किया  जाता  है;

 (ख)  क्‍या  उक्त  आदेशों  से  एक  दूसरे
 समझेने  का  उचित  वातावरण  उत्पन्न

 है;

 (ग)  क्‍या  कुछ  स्थानों  जैसे  पश्चिम

 में  रतलांस  डिवीर्जन  में  उक्त  आदेश्लों

 अनुसार  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जबकि

 कुछ  स्थानों  पर  उनका  अनुकरण  नहीं  किया

 रहा  है  ;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  इनकी  सब  स्थानों

 क्रियान्विति  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  शिव

 ):(क)  से  (घ).  कोई  सामान्य
 1  जारी  नहीं  किये  गये  हैं,  लेकिन  रेन्

 I  को  परामर्श  दिया  यया  है  कि  गैर-

 प्राप्त  येनियनों  के  प्रतिनिश्चियों  से

 अनोपचारिक  बठक  की  व्यवस्था  कर

 लिय  करें।  तो  भी  मै  र-मान्यता  प्राप्त  यूनियनों
 के  साथ  आपचारिक  पंत्राचार  और  श्रौपचारिक

 रे  नहीं  किये  जा  सकते  ।  यदि  वें  पहले

 नहीं  कर  रहे  हैं  तो  सभी  सम्बन्धित

 को  तदनूसार  कारंवाई  करने  के  लिए
 दी  जायेगी  |  ।

 796  [S—6.
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 Privilege  Passes  for  Railway  Officers

 8029.  SHRI  SHYAMAPRASANNA
 BHATTACHARYYA:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  reasons  for  enjoying  Six
 sets  of  privilege  passes  instead  of  three
 sets  by  the  serving  Class  I  &  II  rail-
 way  officers;

 (b)  whether  Government  are  consi~
 dering  to  reduce  the  pass  facilities
 for  the  Class  I  &  II  or  to  increase
 the  facilities  for  the  Class  III  &  IV
 to  bring  them  at  par;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 From  the  inception  of  the  Railways,
 in  the  matter  of  grant  of  free  travel
 facilities  to  Class  I  and  II  Railway
 officers  on  the  one  hand  and  Class  III
 ang  IV  employees  on  the  other  hand
 in  India  as  also  in  some  _  foreign
 countries,  a  differential  has  always
 existed  between  their  entitlements
 for  passes.  In  fact,  in  respect  of
 Class  I  and  II  officers  the  number
 which  was  unlimited  was  at  one
 stage  reduced  to  l2  sets  of  privilege
 passes  in  a  year  and  subsequently  to
 6  sets.  Similarly,  in  respect  of  Class
 HI  ang  IV  staff,  where  the  entitle-
 ments  were  relatable  to  the  yearg  of
 service  put  in,  it  has  been  raised  to
 l  set  of  privilege  pass  for  staff  with
 service  upto  5  years  and  3  sets  there-
 after.

 As  these  free  travel  facilities  have
 been  determined  taking  into  consi-
 deration  the  conditions  of  service,  in-
 eluding  the  incidence  of  All-India
 postings  in  respect  of  officers  these
 assume  the  character  of  being  part
 of  service  conditions  and  the  Gov-
 ernment  do  not  propose  to  make  any
 change  in  the  existing  scale  of  passes.
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 Increase  in  Expenses  in  LB.P.  Balmer
 Lawrie  Group  of  Companies

 8030.  DR.  BIJOY  MONDOL:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  of  the
 fact  that  ever  since  974  when  the
 present  (hairman  and  Managing
 Director  was  appointed  regular  de-
 cline  in  the  profits  and  increase  in

 A.  Indo-Burma  Petroleum  Company  Limited

 978  Written  Answers,  64
 _

 expenses  has  taken  place  in  LBP
 Balmer  Lawrie  group  of  Companies;

 (b)  if  so,  why;  and

 (c)  what  remedial  action  his
 nistry  are  taking?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEU  ५4
 AND  CHEMICALS  20707  FERTIL
 LIZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA);
 (a)  to  (c).  The  position  of  profitabl-
 lity  of  the  IBP-Balmer  Lawrie  Group
 of  Companies  is  given  below:

 (Rs./Lakhs)

 I973  1976/77  1977/78  Main  reasons  for  ia

 (Actual)  (Actual)  (Estimated)  tion

 &(i)  Profit  as  per  Published  Accounts  120°  58  75°58  70:00  These  profits  regise
 tered  substantial  im

 (ii)  (Add)  Adjustments  crease  despite
 gestation  eriod

 (a)  Effect  of  OPC  interim  re-  हि,  75°00  88-00  expenses  of  Chemi-
 port  cals  Division  of

 Rs  34°48  lakhs  and
 (b)  Effect  ofagreem2nt  with  IOG  20°33  33°00  Rs  23°5  lakhs  in”

 1976-77  and  1977 TS,
 Total  of  (ii)  95°33  I2t-00  respectively.

 =

 (iii)  Adjusted  Profit  ‘120°  58  ‘170°Q1  IgI*00

 B.  Balmer  Lawrie  &  Company  Limited

 Profit  as  per  Published  Accounts  64°  42

 C,  BRIDGE  &  ROOF  COMPANY  (INDIA)  LIMITED,

 66°  r2  The  performance  in
 i976/77  was  adve
 sely  affected  due  to
 liquidation  of  high
 priced  imported  stee
 in  the  face  of  glut
 in
 Steel  market.

 125°  34

 (Rs.  lakhs)

 I973.  1976-77  S  1977-78  |  Main  reasons  for  |
 (Actual)  (Actual)  (Estimated)  variation

 i  2  3  4  5

 (i)  .  Profit  as  per  Published  Accounts  I-72  इ* 5  0°45  During  the  peri
 from  _I-I-73
 31-3-775  the  ०
 pany  incurred  h  vy
 losses  on  3  or
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 ४)  eon
 Adjustments,  for  sales,  clauns,

 stocks  and  unbilled  work
 to  the  year  but  brought out  in  3975  «  .  द  न  740  23

 (मरा)  Adjusted  Profit/(Loss)  .  74  5  3  52  0  45

 Re  /lakhs
 (t)  **Construction  of  blast  fur-

 nace  for  Bokaro  Steel  Plant  90  00

 (ss)  Manufacture  of  Wagons  for
 Indian  Ratlways  259  00

 (an)  Construction  work  at  Haldia
 ery  59  90

 508  00

 The  company  hag  turned  the  cor
 ner  in  1976-77  by  making  a_  small
 profit  of  Rs  4542  lakhs  This  was
 possible  due  to  discontinuance  of  the
 non-remunerative  Wagon  manufac-
 ‘ture,  conclusion  of  the  losing  con-

 tracts  at  Haldia  and  Bokaro  and  due
 to  profit  on  overseas  activities  Once
 its  capital  reconstruction  proposals
 afe  approved,  it  १38  expected  to  start
 showing  handsome  profits

 D  BIECCO  LAWRIE  LIMITED

 (Re  /lakhs)

 1976-77,  1977-78  |  Main  reasons  for
 (Actuals)  (Actuals)  (Estimated)  variation

 Profit  /(Loss)  as  per  Published  Ac-
 counts  (2t  59)  (37  89)  (47  25)  *

 **Biecco  Lawrie  has  been  a  sick  which  did  not  have  ISI  certification
 company  The  previous  owners  paid
 no  attention  whatsoever  to  replace-
 ment  of  machines,  updating  of
 designs,  productivity,  value  Engineer-
 ing  and  costing  Very  detailed  studies
 were  therefore  made  to  rectify  the
 malaise  which  affected  the  company
 Smee  then,  substantial  work  has
 been  done  to  update  designs,  reduce
 costs  by  reducing  material  content,
 intensifying  R&D  efforts  expand  the
 Temunerative  activities,  ete  It  needs
 4o  be  mentioned  that  a  company

 for  any  of  its  products  has  todap
 international  KEMA  certification  for
 itg  major  line  of  activity,  viz  Switch-
 gear  Panels  During  the  year  39777
 78,  there  was  go-slow  on  the  part  of
 labour  A  solution  has  since  been
 reached  with  Workers  Union,  and  the
 Position  is  now  expected  to  register
 improvement

 It  woulg  be  seen  from  the  above,
 that  with  the  exception  of  Biecos
 Lawrie,  there  has  been  no  erosion  of
 profits.
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 सौराणु  गा  में  इप्छेत  सत के  सिसेण्दरों  को
 सब्लाई

 031. ft भी  धर्मातह  भाई  फ्टेल:
 क्या.  पेट्रोलियम तथा  साथा  बौर  उ्धरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि
 गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  म ेपारबन्दर  मगरौल,
 कुटियाना,  राणावाच,  भानवदीर  वाथली,
 घोराजी,  उपलेटा,  जाम  कण्डीरना,  जाम
 जोधपुर,  लालपुर  झादि  मे  इण्डेन  गैस  के  नये
 सिलेन्डर  सप्लाई  नहीं  किये  जा  रहे  है  भौर
 यदि  हा,  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ,

 (ख)  उपरोक्त  प्रत्येक  नगर  में  इस
 समय  कितने  गैस  सिलेन्डर  सप्लाई  किये  जा
 कहे हैं ;

 (ग)  उन  नगरों  भ्रथवा  कस्वो  मे
 जैस  सिलेन्टर  कब  सप्लाई  किये  जायेगे  प्लौर
 उनमे  प्रत्येक  नगर  मे  कितने  सिलेन्डर  सप्लाई
 करने  का  विचार  है  ,

 (घ)  क्‍या  इष्डेन  मेंस  उपलब्ध  नहीं
 है  भौर  यदि  हा,  तो  इसे  शीघ्र  ही  उपलब्ध
 कराने  के  लिये  ह द  क्‍या  प्रयास  किये  जा  रहे
 हैं,

 (३)  उपरोक्त  प्रत्येक  नयर  झयवा
 कस्बे  मे  नई  एजेंसियों  खोलने  के लिए  सरकार
 का  विचार  क्या  उपाय  करने  का  है  ताकि
 ज््भे  उपभोक्ताभों  को  इण्डेम  मेंस  के  सिजेन्डर
 कप्लाई  खि  जा  ae  ,  श्लौर

 (जब)  oF  व्यक्तियों,  सबठनो  तथा
 कम्पनियों  के  क्या  नाथ  है  जिन्होंने  इण्डेन बस
 के  सिलेणप्हरों  के  द्रितरण  के  लिए  एजेंसियों

 की  बाँच  की  है  तंथा  कर  से  ?

 वेद्रोलियलण  तथा  रसायन  जौर  ह... ह
 थी  (जी  कहत्तरी  बहुगूका)  :(6)  से
 (थ).  इण्टिवम  अवस  कारपोरेशन  बृजसत
 राज्य  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  म ेलगभग  66,500
 छपलोक्‍ताञों  की  श्रावश्यकताझो  की  पूर्ति  करते

 हुए  इस  समय  5  कस्वों  में  इंडेस  का  विपणन
 कर  रहा  है  पोरबन्दर  इसमे  से  एक  है,
 जिसके  लगन  $200  इढेंन  के  ग्राहक  5
 जुनागढ़  स्थित  इंडेस  विक्रेता  द्वारा,  जिसके
 पास  लगभग  9200  ग्राहक  हैं,  ओराजी  झझौर
 उपलोटा  में  इडेंन  की  सप्लाई  की  जाती  है
 ma  के  भाग  (क)  में  उल्लिखित  सौराष्ट्र
 के  ग्रन्य  शहरों  मे  इस  समय  इडेन  की  सप्लाई
 की  कोई  व्यवस्था  नही  है।  इस  समय  जितनी
 इडेन  उपलब्ध  है,  वह  पूर्ण  रूपेण  वचनबद्ध  है
 और  इसलिए  इस  उत्पाद  की  भतिरिक्‍्त
 मात्रा  उपलब्ध  हो  जाने  के  पश्चात  ही
 सौराष्ट्र  के  न्य  शहरो  मे  इडेन  के  वितरण
 को  आरम्भ  करने  पर  विचार  किया  जा  सकता
 है  गले  2-3  वर्ष  की  भ्रवधि  मे,  जब  परि-
 योजना  से  बम्बई  हाई  सम्बद्ध  गैस  से  खाना
 पकाने  की  गैस  के  पृथ्यीकरण  के  लिए  एल०पी  ०
 जी०  उपलब्ध  होगी,  नई  शोघनशालाभो
 के  कार्य  प्रारम्भ  करने  से  तथा  बतान
 शोधनशालाझो  मे  खाना  पकाने  की  मैस
 उत्पादन  की  भ्रतिरिक्त  सुविधाओ्रो  की  स्थापना
 से  यह  गैस  उपलब्ध  हा  जायेगी,  तब  इसकी
 उपलब्धि  मे  सुधार  हाने  को  सम्भावना  है  t
 निम्नलिखित  विचारधाराधो  पर  आधारित
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  भ्नुसार
 सौराष्ट्र  मे  शौर  प्रधिक  शहरो  मे  उस  समय
 इण्डेन  के  विपचन  का  विस्तार  करना  सम्भव.
 हो सकेया

 (i)  प्रर्कानुमानित  उपभोक्ता  कामला  ,

 (ii)  पूति  साधम  से  बाजार  की
 सफ्रीपता

 (ii)  शुरक्षित  हया  सुशिन्राजब्रक
 परिचहन  के  साधन  की  डच
 ल्सता  ,

 (iv)  वितरभ  उपकाओं  का  पधिकतन
 उपयोग  ,  धौर

 (९)  कार्य  संचालन  में  व्यकहायंता  +
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 इक्डेन  कस  के  वितरुण  हेतु  नई  एजेंसिनों
 के  खोलने  का  जब  कभी  भीः  लिर्णेय  लिया
 जायेगा,  तभी  विज्ञापन  प्रकाशित  किये  जायेंगे
 और  उनके  प्रत्युत्तर  में  प्राप्त  आवेदन  पके

 थर  वतंमान  नीति  सम्बन्धी  मार्यदर्शी  रूप

 रेखाओं  के  ढांचे  के  ग्रन्तगंत  उन  पर  प्रिचार
 किया  जायेगा  ।

 बरेलवे  स्टेशनों  पर  पुस्तकों  आदि  के  स्तर  सें

 गिरावट

 8032.  डा०  रामजों  सिंह:  क्‍या  रेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ।

 (क)  क्‍या  सरकार  को  रेलवे  स्टेशनों
 के  बुक  स्टालों  पर  पुस्तकों  और  पत्र  पत्रिकाओं
 के  दिन  प्रति  दिन  गिरते  हुए  स्तर  से  होने  वाली

 राष्ट्रीय  क्षति  का  पता  है  ;

 (ख)  क्‍या  यौन,  हिनसा,  सनसनीखेज
 और  अश्लील  जासूसी  साहित्य  के  प्रच्चार  पर
 सरकार  का  कोई  तियंत्रण  है  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न

 होने  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  क्‍या  सरकार
 उसकी  जांच  करेगी  ;  और

 (घ)  क्‍या  सरकार  का  विचार  है  कि

 ह बुस्तकों,  पत्न  पत्रिकाओं  के  चयन  के  लिए  कोई

 .  कसौटी  होनी  चाहिए  तथा  इस  पर  नियंत्रण

 .  रखने  के  लिए  एक  समिति  होनी  चाहिए
 .  और  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  ऐसी  समिति

 हससिंयुक्त  करेगी  और  कब  तक  ?

 3  रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव

 हजारायण)  :  (क)  रेलवे  स्टेशनों  के  बुक  स्टालों

 हर  बेची  जा  रही  पुस्तकों,  पत्रिकाओं  आदि

 के  स्तर  में  कोई  गिरावट  नहीं  शाई  है  ।

 (खि)  से  (घ).  रेलों  और  बुकस्टालों
 हडिकेदारों  के  बीच  हुए  करार  की  शर्तों  के

 अनुसार  रेलवे  स्टेशनों  पर  अश्लील  या

 हिनिकृष्ट  साहित्य  की  बिक्री  बिल्कुल  निश्चित

 है  ।  बर्लील  या  निकृष्ट  किस्म  के  किसी
 प्रकाशन  या  किसी  ऐसे  प्रकाशत  जिसके
 विचद्ध  प्रयोप्त  प्रचुर  और  उचित  पस्‍्रापत्ति
 अभिष्यक्त  की  गयी  हो--उसकी  बिकी
 अथवा  प्रदर्शन  पर  रोक  लगाने  का  स्ख

 प्रशासन  को  पूरा  अधिकार  है।  बुकस्टांल
 ठेकेदारों  के  लिए  रेल  प्रशासत  का  सिणण
 अन्तिम  है  और  बे  इसके  लिए  बाध्य  होते  हैँ  ।

 इन  नियमों  का  उलंधन  करने  पर,  रेलवे

 जुर्माना  क़र  सकती  है  त्र  इस  प्रकार  के
 श्रंपराधों  की  पुतरावृत्ति  होने  पर  करार  को
 समाप्त  किया  जा  सकता  है  t  इस  ध्येय  को
 प्राप्त  करने  के  लिए  रेलवे  अ्रधिकारी  रेलबें
 स्टेशनों  पर  बुकस्टालों  की  नियमित  जांच
 पड़ताल  और  निरीक्षण  करते  हैं  ।  राष्ट्रीय
 रेल  उपयोगकर्ता  परामर्श  समिति  तथा
 क्षेत्रीय  रेल  उपयोगकर्ता  परामर्श  समिति  के
 सदस्य  भी  रेलवे  स्टेशनों  पर  बूंकस्टालों  का
 बहुधा  निरीक्षण  करते  हैं  ।  शत:  किसी
 प्रकार  की  जांच  करने  अथवा  किसी  समिद्ि
 गठन  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 Selection  Posts  for  Class  TI  and  rif

 8033.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  te

 -Unstarred  Question  No,  3800  on  2I¢4
 Mareh,  4978  -  regarding
 Ministry’s  orders  and  _  state:

 Railway

 (a)  reasons  for  non-compliance  of
 the  orders  issued  by  him  in
 November.and  December,  977  on  the
 North  East  and  Northern  Railway;

 (b)  whether  the  rules  framed.  by
 the  Ministry  regarding  selection  posts
 for  Class  III  and  II  staff  as  per  esta-
 blishment  mannual,  paras  and  other
 circular  letters  issued  by  the  Ministry
 such  as  4-x,  6-x  formula,  de-reser-
 vation  circulars  and  non  carry  for-
 ward  of  vacancies  have  been  obser~
 ved;

 (c)  if  the  answer  to  the  question
 in  (b)  be  affirmative  why  the  S.C./
 S.T.  vacancies  in  the  Class  II  AEN’s



 Rr  ‘Written  Answers

 selections  held  in  975  and  976  were
 mot  de-reserved;

 (d)  whether  qualified  general  can-
 didates  in  975  selection  are  not  be-

 ing  promoted  on  permanent  basis;
 and

 fe)  the  action  proposed  to  ensure
 that  the  Ministry’s  orders  ang  direc-
 tives  are  followed  strictly?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  No

 comments  are  possible  in  the  absence
 of  indication  as  to  which  orders  are
 meant.

 (9)  Ag  indicateg  in  the  reply  to
 Unstarred  Question  No.  3800  on  2ist
 March,  1978,  rules  and  orders  are
 being  complied  with.

 (c)  A  proposal  has  been  received
 from  the  General  Manager,  North
 Eastern  Railway  to  de-reserve  vacan-
 cies  reserved  for  SCs/STs  in  Class  IL
 AEN’s  selection  held  in  975  and  the
 same  is  under  examination.

 (d)  A  panel  of  6  general  candi-
 dates  wag  formed  for  promotion  to
 Class  II  posts  of  Assistant  Engineers
 on  North  Eastern  Railway  and  all  of
 them  have  since  been  promoted  as
 such,

 (e)  The  orders  are  being  followed.

 Allotment  of  Rest  House  Suites  and

 Inspection  Coaches  to  Staff

 8034.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No,  2857  on  4th

 March,  978  regarding  vacation  of

 Government  accommodation  by
 transferred  officers  and  state:

 ‘(a)  whether  temporary  allotment
 of  Rest  House  suites  or  inspection
 coaches  exist  for  other  staff  also;  and

 (b)  whether  such  allotment  of  ac-
 commodation  temporarily  constitutes

 holding  double  accommodation  which
 is  against  the  policy  adopted  against
 staff  in  the  Railways?
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 “THE  MINISTER  OF
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS  —

 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  The
 —

 position  differs  from  Railway  to

 Railway.  Generally  non-gazetted  —
 staff  are  eligible  for  allotment  of
 Subordinate  rest  houses  wherever
 available  on  payment  of  rent.

 (b)  No.

 fafa  श्रायोग  के  पुनरगंठन  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 8035.  श्री  सुखेन्द्र  सिह:  क्या  विधि,  I

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  विधि  आयोग  के  पुनर्गठन
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरों!

 क्‍या  है  ?

 विधि,  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  (श्री  नरसिह  यादव)  :  (क)
 और  (ख).  विधि  आयोग  का  पुनगंठन  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  वर्तमान  घिधिंत

 श्रायोग  का  पुनर्गठन  i  सितम्बर,  977  से

 तीन  वर्ष  की  भ्रवधि  श्र्थात्‌  3  अगस्त,  980

 तक  के  लिए  किया  गया  है  |

 .  Drug  Companies  Black-listed

 8036.  SHRI  MANORANJAN  BHA-

 TA:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM,  CHEMICALS  AND  FERTILE
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that
 number  of  companies  for  indulging
 in  irregularities  like  over-productio
 of  medicines  and  drugs  have  been
 black-listed  for  over/under  invoicing
 of  the  drugs  produced  and  import  @

 raw  materials  in  unauthorised  9

 ner;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ant
 what  further  action  is  being  taken  by
 Gnvernment  against  those  companies
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 AND  CHEMICALS  AND  FERTI
 LIZERS  (SHRI  प्र.  N.  BAHUGUNA)
 fa)  and  (b).  Information  is  being

 -  eollected  and  will  be  laid  on  the
 “fable  of  the  Lok  Sabha.  Me
 ;

 :

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM

 4

 Exploration  in  Andamans  and  Nicobar
 Islands

 MANORANJAN
 BHAKTA:  Will  the  Minister  of
 ‘PETROLEUM,  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  present  progress
 with  regard  to  oil  and  gas  explora-
 tion  in  the  Union  Territory  of  Anda-
 Mans  ang  Nicobar  Islands;

 8037,  SHRI

 (b)  whether  any  promising  indica-
 tions  have  been  found  for  the  poten-
 Vial  oil  and  gas  reserves  in  this  is-

 land;  and

 (c)  what  efforts  are  being  made  to
 intensify  oil  exploration  there?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  _  FERTI
 LIZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA)
 (a)  to  (c).  Geological  surveys  have
 been  carried  out  by  the  ONGC  in
 onlang  areas  of  Andaman  Islands,
 and  are  in  progress  in  car  Nicobar

 Ts  Besides  the  entire  con-
 finental  shelf  around  Andaman  &
 Nicobar  Islands  has  been  covered  by
 Geophysical  surveys.

 _  Seismic  survey  in  the  Andaman  off-
 Shore  has  indicated  3  structures.
 Drilling  of  an  off-shore  well  in  one
 Of  the  structures  in  the  Andaman
 gea  will  be  taken  up  by  the  ONGC

 fer  the  ensuing  Monsoon  period.

 Jabalpur  City  Booking  Office

 (e038,  SHRI  NIRMAL  CHANDRA
 JAIN:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 VAYS  be  pleased  to  state  whether  in
 lew  of  fact  that  many  people  arrive

 a  Jabalpur  by  bus  between  5  P.M.
 id  0  p.m.  for  onward  journey  by

 tain,  Government  propose  to  keep
 en  the  City  Booking  Office  upto  0

 “cured  py  them  since  1973;

 \

 P.M.  instead  of  0  A.m.  to  5  P.M.‘as  at
 present?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  No,  It:  is
 not  proposed  to  keep  Jabalpur  City
 Booking  Office  open  upto  i0  P.M.
 Passengers  arriving  Jabalpur  by  road
 after  5  p.m.  can  purchase  rail  journey
 tickets  at  the  station.

 Drug  Firms  in  Non-Organised  Sector

 8039.  SHRI  NATVERLAL  B.
 PARMAR;  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM,  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleaseg  to  refer  to
 Half-an-Hour  Discussion  on  l5th
 March,  978  regarding  expansion  of
 foreign  drug  companies  and  state:

 (a)  the  details  of  non-organised
 sector  firms  with  names,  productions,
 imported/canalised  raw  materials  pro-

 whether
 they  made  any  application  under
 FERA  for  trading;  action  taken  against
 them  for  violation  of  sections  28  and
 29  of  FERA;

 (b)  whether  ICI  subsidiary  is  manu-
 facturing  under  loan  licence;  is  it  a
 valid  industria]  licence  and  whether
 all  formulations  manufactured  by
 ICI  (Alkali  and  Chemicals  Corpora-
 tion)  they  have  got  the  industrial
 licence;  if  so,  names  of  items,  formu-
 lations,  imported  and  canaliseq  raw
 materials  receiveq  for  each  item  and
 under  what  authority  and  provision  of
 Act;  and

 (९)  doeg  company  intend  to  change
 its  name  and  regularise  Rs,  30  crore
 assets;  details  of  the  same?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  प्र  N.  BAHUGUNA):
 (a)  The  requisite  details  to  the  ex-
 tent  available,  relating  to  the  non-
 organised  sector  of  foreign  drug
 industry  is  indicateg  in  the  attached
 Statement  I.
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 All  these  companies  have  applied
 under  FERA  to  the  Reserve  Bank  of
 India  for  the  approval  of  Government.
 for  carrying  on  their  existing  Busi-
 ness  in  the  country.  All  these  ap-
 plications  which  were  hitherto  kept  in

 abeyance  for  want  of  policy  decision
 on  the  recommendations  of  (Hati)
 Committee  on  Drugs  &  Pharmaceufi-
 cals  Industry  will  now  be  processed

 (b)  M/s.  Alkali  &  Chemicals  Cor-
 poration  of  India  Ltd.  hold  56  per
 cent  of  foreign  equity,  of  which  5l
 per  cent  in  held  directly  by  M/s.  ICI,
 U.K.

 This  company  holds  two  Industrial
 Licences  for  the  manufacture  of

 APRIL  25,  978  Written:  Answers:

 drugs  items,  details  of  which
 indicated  in  the  attached  Stelter
 tT.

 In  addition,  they  are  product
 certain  formulations  based  on
 licence  arrangements.

 Details  as  to  the  authority
 und

 which  this  company  are  produeif
 formulations,  names  of  items  and  al

 procurement  of  imported  and  ९३४०४
 ed  raw  materials  by  them  are  bein
 collected  and  will  be  laid  on
 Table  of  the  House.

 (c)  Information  is  being  collect
 ang  will  be  laid  on  the  Table  of
 House

 |

 Statement-I  ig
 (in  Rs.  lakhs}

 Serial  Name  of  the  Company  Foreign  Year  Sales  Cif  valu
 No.  holding  turnover  of  total

 (%)  import

 r  ८४  3  4  5

 7  M/s.  Nicholas  of  India  Ltd.  z  .  Branch  1973-74  ढ

 1974-75

 1975-76

 2  Mjs.  GE.  Fulford  x  j  I00  70973  156°  38

 I974  182-04

 3975  gt"  53

 $  M/s.  G.W.  Garnrick  Co.  (Asia)  Ltd.  .  Branch  I973  I2°99

 I974  2°07

 7975  5°65

 4  MyJs.  Gooper  Labs.  5  ‘  हर  I00  I973  26°27

 7974  26°39

 7975  37°93

 5  M/s.  John  Wyeth  &  Bros.  :  Branch  I973

 7974

 7975
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 t  2  $  4  5  a

 €  ate  Grove  Pradacty  Ltd.  .  +  -  Sranch  973  MA
 197%  0  NLA.  Na
 3975  soe  00

 7  M/s  May  &  Baker  (I)  Ltd...  .  360  1973.  997०  at  ह 2 मी
 7974  7०49  99  68  ७
 0975  40  gt  है

 ह है 2
 3  Mis  Wveth  fu)  Ltd  .  :  300  973  NLA

 974  NA.
 7975  N

 A  ONAL
 Statement-H

 a,  filtstral  L  ceace  No  ant  Date  Nin  of  the  {tem  Licensed  Capacity

 :  Ljaa/2g8/64-Ch  III,  4६  ar-0-62,

 2  aL  SNo  972(78)s.  dt  4-t2-I9%4
 Phenothuaerae

 —_

 Primidone  4500  kgs.

 Propranolol  t000  धड

 Clofibrate  to000  kgs
 Halothane  toooo  kgs

 Tetramusole  t0000  kgs.

 Cetrimide  gc00o  kgs
 Chlorchexadine  $500  kgs.

 Hexachlorocthanc  9500  kgs.

 Tetmosol  §00  kgs.

 Annexure  indicating  the  names  of
 formulations  2  ached  with  the  above
 Industrial  Licence

 Name  of  formulations:
 Liquids

 Cetavion  Concentrate

 2  Cetavlon  Tincture

 3  Savion  Liguig  Anticeptic

 4  Savion  Hospital  Concentrate  and
 Veterinary  concentrate

 5  Tetiroso]  solution
 6  Fluothane

 Powders
 7  Nalverm  Granules
 8  Cetavion  powder

 Creams,  Paste  Suspensiong

 9  Cetaviex  cream
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 i@.  Savlon  cream

 a
 Hibitane  obstetric  cream

 32  Lorexane  cream

 Tablets,  Lozenges,  Pessaries

 13,  Savlon  Lozenges
 +  Mm  Hibitane  Pessaries
 145,  Inderal  Tablets

 *  16,  Mysoline  tablets

 Soft  Gelatine  Capsules

 VW.  Atromid  Capsules

 Issue  of  Licences  to  Foreign  Drug
 Companies

 8040.  SHRI  NATAVIRLAL  8.
 PARMAR:  Will  the  Minister  of
 PETROLEUM.  CHEMICALS  AND
 FERTILIZERS  be  pleased  to  refer  to
 the  statement  laid  by  him  on  the
 Table  of  Lok  Sabha  on  29th  March,
 ३3978  containing  Government  decisions
 ©n  the  Hathi  Committee  on  drugs  and
 pharmaceuticals  Industry  and  state:

 (a)  the  implications  of  para  22
 which  states  “existing  foreign  compa-
 nies  will  be  given  formulation  licen-
 ces  in  future  only  if  they  are  linked
 with  the  production  of  high-techno-
 logy  bulk  drug,  from  basic  stages”;

 (b)  would  Government  specify
 clearly  whether  manufacture  of  new
 formulations  by  the  foreign  compa-
 nies  would  follow  the  manufacture  of
 the  bulk  drugs  ang  if  the  manufacture
 of  formulations  will  be  based  only
 on  their  own  production  of  bulk  drugs
 and  not  on  import,  or  procurement  of
 bulk  qrugs  from  any  other  sourceg  in
 the  country;  and

 (c)  whether  the  trading  activity  in
 the  field  of  drugs  by  foreign  compa-
 nies  ig  proposed  to  be  stopped;  and  if
 80,  decision  that  would  be  taken  on
 the  existing  loan  licensing  activity?
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 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  प्र,  N.  BAHUGUNA):

 *(a)  The  implications  are  that  there
 woulg  be  inflow  of  high  technology
 for  the  manufacture  of  bulk  drugs
 and  less  drain  of  foreign  exchange
 since  the  foreign  companies  would
 have  to  manufacture  the  buik  drugs
 from  the  basic  stages,  instead  of
 being  allowed  the  import  of  bulk
 drug  for  formulation  purposes.

 (b)  Yes,  Sir,  generally,  except
 where  the  manufacture  of  the  bulk
 drug  is  grossly  uneconomic  having.
 regard  to  the  country’s  requirement.

 (c)  Trading  activity  by  foreign  drug
 companies  would  be  regulated  under
 the  relevant  provisions  of  Foreign
 Exchange  Regulation  Act.  It  has
 clearly  been  stated  in  para  24  of  the
 statement  that  no  foreign  companies
 will  be  given  loan  licence  for  operat-
 ing  in  the  drugs  field.  The  turn-
 over  of  the  foreign  companies  based
 on  the  existing  loan  licences  wilt
 not  be  treated  as  Appendix  I  activity,
 but  purely  as  trading  activity.

 स्थानों  के  नाम  जहां  तेल  का  खोजकाय
 शुरू  किया  गया

 804i.  थी  लालजी  भाई:  क्या  पेढ्रो-
 लियम,  रसायत  झोर  जर्बरक  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वे  स्थान  कौन-कौन  से  है  जहां
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तेल  का  खोज-कार्य
 शुरू  किया  गया  था  ;

 (ख)  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने
 उपरोक्त  कार्य  में  सहयोग  दिया  है  श्रौर  किस
 प्रकार  का  सहयोग  दिया  है  ;  भौर

 (ग)  इन  खोज  कार्यों  पर  कुल  कितना
 खर्च  किया  गया  शौर  इस  बारे  में  पूरा  व्यौरा
 क्‍या  है?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  खरबंक
 मंत्री  (ओ  हेमबती  नन्क  बहुगुणा)  :  (क)  से
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 पु),  हूंचना  एकल  की  त  रही  है  भोर  सभा
 श्ढ्ल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  |

 उच्च  व्यायालयों  में  हामि्णोत्त  पड़े  मामले

 8042,  भी  लालजी  भाई:
 डा०  महादीपक  सिंह  शाक्य:

 ओ  जाऊं  नैथ्य्‌  :
 शो  सुरेना  झा  सुमन  :

 क्या  विधि,  न्याय  और  कम्पनों  कार्य
 मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  उच्चतम  न्यायालय  शौर  विभिन्न
 राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  में  इस  समय  क्तिने
 मामले  प्रनिर्णीत  पडे  है  ,  और

 (ख)  उनका  शीघ्र  ।नपटाने  के  लिए
 सरकार  रद्वारा  कया  कायधाही की  जा  रही है  ?

 विधि,  न्याय  झोर  कम्पनी  काय  मंत्री
 (भी  शान्ति  भूषण)  :  ()  भ्रपेक्षित  जानकारी
 देने  धाला  विधरण  सलग्न  है  ।

 (ख)  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के
 लिए  निम्नलिखित  कायधाही  की  गई  है,

 अरयात  :-«

 (i)  उच्चतम  न्यायालय  (न्याया-
 घीश  सख्या)  भ्रधिनियम,
 956  का  सशोधन  कर  के
 31  दिसम्बर,  i9797  से
 उच्चतम  न्यायालय  के
 न्यायाधीशों  की  सख्या  3  से
 बढ़ा कर  7  कर दी  गई है।
 उच्चतम  न्यायालय  में
 3i-22-977  के  पहले  जो

 स्थान  रिक्त  थे  उन्हें  भर  दिया
 गया है  यौर  (30-12-1977
 को  उस  न्यायालय  के  न्याया-
 धीशो  की  सख्या  पूरी  थी  t
 तारीख  i-2-978  को
 न्यायमूर्ति  गोस्वामी  के  सेवा
 निवृत्त  हीने  से  जो  स्थान

 (४)

 रिक्त  हुआ  था  उसे  a  भर
 दिया  गया  है

 उच्च  व्यायालयों  में  काफी
 रिक्त  स्थानों को  भर  दिया  गया
 है  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 राज्य  प्राधिकारियो/मुख्य
 न्यायाधिपतियो  से  प्रस्ताव  मागने
 के लिए  पहल  की  गई  है  t

 ]  wt  i977  से  20
 अप्रेल,  .979  तक  की  भ्रषधि
 में  56  नई  नियुक्तिया  की
 गई  है

 (in)  उन  उच्च  न्यायालयों  में  जिनके
 सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 थे  तारीख  i-4-977.  &
 न्यायाधीशों  की  सख्या  बढ़ा
 दी  गई  है  यह  वृद्धि  निम्न-
 लिखित  उच्च  न्यायालयों  में
 उन  तारीखो  से  की  गई  है
 जिन  तारीखो  को  वे  पद  भरे
 जायेगे

 उच्च  न्यायालय  वद्धि
 का  नाम

 स्थायी  प्रपर

 इलाहाबाद  6

 मब्य  प्रदेश  6

 कर्नाटक  ॥।  है

 हिमाचल  प्रदेश  ॥।

 पटना  3

 कुल  ]  ॥7

 (av)  विलम्ब  को  कम  करने  का  भ्राम
 प्रश्न  भारत  के  मुख्यन्याया-
 बिपति  को  कुछ  उपाय/प्रस्ताष
 तैयार  करने  के  लिए  भेज
 दिया  गया  है  ।
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 (९)  ह... इ  द््म्यों  की  विधिज्ञ
 बवरी  शौर  बार  एतोसिए-
 जशनों  को  पक्ष  भेजे  गए  हैं
 जिनमें  उनसे  वह  भनुरोध
 कियां  यया  &  कि  वे  मामलों
 की  शीघ्र  निपटाने  के  कार्य
 मेंभ्पना  सहयोग  दें  शौर  उसके
 लिए  भ्रपने  सुझाव  भी  दें  ft

 (Vi)  विधि  भ्रायोग  से  भी  बकाया
 मामलों  को  ाम  समस्या  को
 सुलझाने  के  लिए  उांचत  उपाय
 का  सुझाव  देने  का  अगुरोध
 फिया.  मझा  है।  आपोग  इस
 विषय  पर  विचार  कर  रहा
 है  1

 (vii)  उच्चतम  न्यायालय  ने  राष्ट्र-
 पति  का  प्रतुमोदन  प्राप्त
 करके  ,  हाल  हो  में  उच्चतम
 न्यायालय  नियमों  में  सशोधन
 किया  है  जिससे  कि  उच्चतम
 न्यायालय  में  मामले  शीघ्र
 निपटाय  जा  सके  |

 जिवरण

 रक  ग्यायालवथों  में  लबित  मामलें

 दिह्ड्ी  ”  «  $6,697

 बोहाटी  é  40a

 गुजरात  ,  .  «:44,738

 हिमाचल  प्रदेश  ‘  5,019

 जम्मू-कश्मीर,  ‘  4,742

 कर्नाटक  .  .  36,449

 केरल  .  (42,759

 मध्य  प्रदेश  है  द  46,618

 मद्रास  ‘452,768

 उड़ीसा  मं  हे  6,042

 पटता  न  29,438

 पंजाब  और  हरियाणा  46,068

 राजस्थान  20,  5858

 सिक्किल  1

 न्यायालयों  क ेनाम  3  4-12-77  का  लम्बित
 मामनों  की  सख्य

 भारत  का  उच्चतम  न्यायालय  718,215

 “उच्च  न्याबालय

 इलाहाबाद  1,32,749

 आध  प्रदेश  ‘  हे  15,887

 मुम्बई  नि  52,592

 कलकता  72,448

 रेलवे  स्टेशनों  पर  झस्वच्छता  को  स्थिति

 8043.  शी  लालजी  शाई :  कया  रेल
 मत्री  यह  बतानें  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  विशभित्स
 रेल  स्टेशनों  पर  सार्वजनिक  शोचालय  की
 स्थिति  बहुत  ही  भ्रस्वच्छ  है  जिससे  लोगो  को

 बहुत  असुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  है  ;
 शौर

 (ख)  याद  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (धनो  शिव
 सारायण)  :  (क)  और  (जल).  जी  हां,  कुछ
 स्टेशनों  पर  सफाई  व्यवस्था  सन्‍्तोषजनक  नहीं
 है।  केबल  दी  तरीकों  से  समस्या  का  समाधान
 किया  जा  सकता  है  :--

 (i)  जनता को  शिक्षित  करके  ;  और
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 ay  gow  ६, .,...ह  को  eee:
 is  होंगे  बोसि  शौचोर्णयों मे
 बदज  कर  |

 एक  निर्धारित  कार्यक्रम  के  |प्रनुसार
 इस  समस्या  से  मिपटने  के  लिए  प्रयत्व  किये
 जा  रहे  हैं।

 Hathi  Committee  Report  in  regard  to
 foreign  Manufacturers

 8044.  SHRI  GOVINDA  MUNDA:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 we  pleased  to  state:

 (a)  how  does  the  decision  of  the
 Government  on  the  recommendations
 of  the  Hathi  Committee  in  regard  to
 foreign  manufacturers  producing  bulk
 drugs/formulations  and  those  not  en-
 gaged  in  production  of  bulk  drugs
 differ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  dilu-
 tion  of  foreign  equity  below  40  per
 cent  would  not  be  proposed  and  only
 high-technology  bulk  drugs  would  be
 taken  into  account  while  ordering
 @ilution  of  equity;

 (c)  whe,  Government  are  aware
 ef  the  number  and  quantum  of  bulk
 drug,  produced  by  pach  foreign  com-
 pany,  why  the  questian  of  high  tech-
 nojogy  was  linked  and  reasons  for  tak.
 ing  vague  decision  of  the  Report  of
 the  Hathi  Comimittee;  and

 (d)  details  of  bulk  drugs  which
 Government  considers  involvimg  high
 technology  with  reasong  for  the  game?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  and  ).  Foreign  cempanies
 engaged  in  the  manufacture  of  for-
 ulations  or  bulk  drugs  not  involv-
 ing  high  technology  or  both  will  be
 directed  to  bring  down  their  foreign
 equity  forthwith  to  40  per  cent.  As
 regards  other  foreign  drug  companies,
 the  extent  of  reduction  jn  foreign

 equity  in  Sheir  ह... ड  will  he  deter-
 mineq  under  the  FERA  guidelines
 and  dilution  formula  es  applicebie
 to  all  other  industries.

 (c)  Yes,  Sir.  To  implement  the
 decision  to  reduce  the  foreign  equity
 forthwith  in  respect  of  foreign  firms
 engaged  in  the  production  of  bulk
 drugs  not  involving  high  technology
 or  formulations  or  both,  it  is  essen-
 tial  to  identify  high  technology  areas
 specifically,

 (ad)  For  the  purpose  of  identifying
 bulk  drugs  involving  high  technology,
 a  High  Level  Committee  consisting
 of  Secretaries  to  the  Government  of
 India  and  experts  hag  been  constitut-
 ed  recently.

 Conversion  of  Sonepur  to  Okapra  Line

 8045.  PANDIT  9.  N.  TIWARY:
 Wil]  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleaseg  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  895  on  2ist
 March,  978  regarding  conversion  of
 Samastipur-Lucknow  Metre  Gauge
 line  into  Broad  Gauge  line  and  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  conversion  work  from
 Sonepu;  to  Chaprg  has  been  corm-
 pleted;

 (b)  if  80,  when  train  service  on
 broad  gauge  wil]  be  introduced  bet-
 ween  Sonepur  and  Chapra;

 (९)  if  not,  what  percentage  of  work
 yemains  to  be  done;  and

 (d)  when  that  work  will  be  com-
 pleted?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (a).

 55  per  cent  of  total  conversion  work
 from  Berabanki  to  Sameastipur  bas
 been  completed  ang  the  entire  re-
 maining  project  ig  planned  to  be
 completed  and  commissioned  by  108,
 as  the  commissioning  of  the  त्ककिएई,
 in  phases  will  result  in  serious  Sis-
 location  of  through  traffic.
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 Passenger  Amenities  on  Pathankot-
 Jogindey  Nagar  Line

 8046.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  details  of  passen-
 ger  amenities  proposed  to  be  provid-
 ed  on  the  Pathankot-Joginder  Nagar
 Railway  line  during  1978-79;  and

 (b)  what  is  the  amount  proposed  to
 be  spent  under  each  head  for  provid-

 sing  these  amenities  on  this  line?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  and
 (b).  The  following  passenger  amenity
 works  have  been  included  in_  the
 Railways  Works  Programme  for
 1978-79  on  Pathankot-Joginder  Nagar
 section  of  Northern  Railway'—

 (i)  Provision  of  piped  water
 supply  at  Talara  and  provision  of
 Filteration  Plant  at  Ahju.  Esti-
 mated  cost  of  both  these  works  is
 Rs.  0.25  lakhs.

 (ii)  Sanitization  of  platform
 latrines  at  Palampur  at  an  estimated
 cos  of  Rs.  05  Jakhs,

 Saloons  for  Commercial  Purposes

 8047.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  saloons  proposed
 to  be  given  for  commercial  purposes
 to  tourists;

 (b)  details  of  the  commercial  use
 to  which  each  of  these  saloons  would
 be  put;

 (c)  when  the  saloons  would  be  given
 for  commercial  use;  and

 (ay  the  expected  additional  revenue
 therefrom?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (d).
 The  inspection  carriages,  which  are
 generally  referred  to  ag  saloons,  are
 used  by  Railway  Officials  while  on
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 duty  for  functional  purposes  on  the
 Railways.  Most  of  these  are  wooden
 bodies  4/6  wheeler  carriages  and  can
 be  attached  only  to  slow  moving
 Passenger  trains.  In  addition,  there
 are  tourist  cars  which  are  allotted
 to  public  on  demand  and  charged  at
 Tariff  rates,  Separate  figures  of
 earnings  are  not  maintained.

 Contract  for  Laying  sub-Sea  Pipeline
 for  Oil  and  Gag

 8048.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,

 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  date  on  which  the  contract
 for  laying  sub-sea  pipeline  for  trans-
 portation  of  oi]  and  gas  from  Bombay
 High  was  awarded;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  firm,  and
 the  terms  on  which  the  contract  was
 given;  and

 (c)  whether  any  criteria  was  adopt-
 ed  and  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  to  (c).  An  order  for  US  $68.44
 million  (excluding  contingencies)
 for  laying  sub-sea  pipelines  for  trans-
 portation  of  oi]  and  gas  from  Bombay
 High  to  Uran,  with  the  approval  of
 Government  was  placed  by  the  ONGC
 with  M/s,  Brown  &  Root,  USA  on
 September  18,  ‘1977.  Of  the  techni-
 cally  acceptable  offers  the  quotation
 of  M/s.  Brown  &  Root  was  the  lowest.

 Balance  Approach  in  offshore  and  on-
 shore  Exploration  of  Bombay  oil

 Reserves

 8049.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM,  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  Oil  and  Natural  Gas  Com-

 mission’s  concentration  mainly  on  ex-



 189  Written  Answers  VAISAKHA  8,  2900  (SAKA)  Written  Answers

 cploring  Bombay  High  Oil  reserves  has

 bell
 to  “neglect

 ons;
 s())  if  80,  what  steps  Government

 are  taking  to  ensure  a  balance  ap-
 -proach  in  off-shore  and  on-shore  oil
 explorations;  and

 (c)  whether  there  is  any  new  pro-
 posal  under  consideration  of  the
 Government  to  increase  the  produc-

 ‘tion  of  Oil  and  if  so,  the  details
 ~thereof?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  and
 (b).  It  is  not  a  fact  that  the  ONGC
 is  concentrating  on  exploring  the
 Bombay  High  area  to  the  neglect  of
 on-shore  exploration.  The  ONGC  has
 a  balanced  exploration  programme  in
 off-shore  and  on-shore  areas  based  on
 geological  priorities.

 (c)  It  is  planned  to  Increase  indi-
 genous  production  of  crude  oil  from

 -about  0.8  million  tonnes  |  ‘197-78  to
 about  7.96  million  tonnes  per  annum
 by  1982-83.
 Total  Production  and  Value  of  Oil  in

 Bombay  High

 8050.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK;

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,

 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  total  quantity  of  oil  pro-
 -duced  up  to  3lst  March,  978  from
 the  Bombay  High  together  with  the
 value  thereof;

 (b)  the  expenditure  so  far  incur-
 red  by  Government  on  the  Bombay
 High  project;  and

 (९)  foreign  exchange
 therein?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  to

 Xe).  The  information  is  being  collected
 ‘and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 Sabha.

 involved

 on-shore  .explora-.

 १90
 Eicctriteation  en  Conti’  ‘hallway

 8051.  SHRI.  VASANT  SATHE:  wif’
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  plepead to  state

 (a)  furnish  details  of  the  main  rail.
 lines  on  Central  Railway  which  are
 proposed  to  be  electrified  during
 1978-79,  and  the  proposal-wise  de~
 tails  approved,  time  schedule  for  exe-
 cution,  estimated  cost,  etc.;  and

 (b)  how  many  proposals  have  been:
 cleared  so  far  and  what  is  the  posi-
 tion  in  respect  of  other  proposals
 proposal-wise?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  No  section  on  the
 Central  Railway  is  proposed  to  be
 electrified  during  ‘1978-79.

 (0)  Nil.  Electrification  of  Delhi-
 Jhansi  section  of  the  Central  Railway
 is  under  consideration.  Relative  eco-
 nomics  of  diesel  and  electric  tractions
 on  the  Indian  Railways  are  being  re
 assessed  at  the  suggestion  of  the  Plan-
 ning  Commission  and  on  that  basis,  a
 long  term  programme  of  electrification
 will  be  prepared  and  inter-se  priorities
 amongst  electrification  projects  includ-
 ingsDelhi-Jhansi  section,  will  be  deter-
 mined.  >

 Cycle  Stand  contract  at  Allahabad

 8052.  SHRI  SUBHASH  AHUJA:  Wik
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  sealed  tenders  for  al-
 lotment  of  cycle  stand  contract  at  Al-
 lahabag  Railway  station  were  invited
 by,  the  Divisional  Superizstendent,
 Allahabad,  sometime  in  the  month  of
 November,  ‘1977:

 (b)  the  names  of  the  tenderers  who
 submitted  their  tenders  together  with
 the  amount  offered  by  them  for  twe
 years  contract:

 (c)  the  specific  time  and  date,  when
 the  tenders  were  opened  and  rates
 read  out  in  presence  of  the  represen-
 tatives  of  the  tenders  together  with
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 (d)  the  date  on  which  the  letter
 awarding  the  contract  in  favour  of
 the  successful  party  was  issued  by  the
 Divisional  Superintendent,  Allahabad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHBO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  The  names  of  tenderers  and  the
 amount  offered  by  them  are  as  under:

 Rs.
 १.  Shri  Sita  Ram  +1,21,000°  00
 2.  Shri  Sheo  Prasad

 Kesarwani  2,33,000°  00

 8  Mis
 Fnends  Trading

 2orporation  86,555"  00
 4  Shri  Baiy  Nath  Prasad  3,23,723°00
 §  M5,  Phoolpur  Sahson

 Shram  Samvida  Sahkan
 Samiti  Ltd  148,786"  00

 6.  Shn  Vishwa  Nath  3,49,000°  00
 9.  Shn  Chiranji  Lal  7,05,555°  55

 €९)  Tenders  were  opened  and  read
 eut  at  500  hrs,  on  (21-11-77.  The
 successful  tenderer  was  to  start  work
 from  i-2-977.

 (d)  Since  the  existing  contractor
 ebtained  a  Court  Injunction,  the  award
 fetter  could  not  be  issued.

 Sta  Medically  Decategorised

 8053.  SHRI  SUBHASH  AHUJA:  Will
 fhe  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state-

 (a)  the  number  of  Staff  decate-

 pe
 Medically  year-wise  during

 97  and  onwards  till  the  end  of  977
 im  the  categories  of  Guards,  Drivers,
 Station  Masters,  Assistant  Station
 Masters  and  others;

 (b)  how  many  of  them  were  ab-
 with  loss  of  thirty  per  cent

 ang  below  in  emoluments  ang  with

 ote  mere  then  thirty  pat  sent
 emoluments;  and

 (c)  the  number  of  those  not  ab-
 sorbed;

 THE  MINISTER  OF  STATE-IN  THE:
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).  The  in~
 formation  is  being  collected  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 we  (at)  md

 8054.  थी  सुभाव  झाजूजा  कया  1. ड
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  ग्रेड  (बी)  के  जोनवार  और
 डिबोजनवार  ऐसे  गा्ों  को  कुल  संध्या  कितनी
 है  जिन्हें  'कोल  पाइलटों  की  तरह  मालन
 गाड़ियाँ  चलाने  के  लिए  नियुक्त  किया  जाता
 है  ;

 (@)  उपनगरीय  गाड़ियो  म  तिमुक्त
 किए  गए  ग्रेड  (बी)  के  गार्डों  की  सख्या  कितनी
 है,  प्रौर

 (ग)  बम्बई  (सत्य श्र  पश्चिम  रेलवे  )
 कलकत्ता  (९. 4  श्रौर  वक्षिण  पूर्व  रेलवे  )  मद्रास
 शर  दिल्‍ली  में  उपनगरीय  बाड़ियों  में  काम
 करन  वाले  ब्रेड  (बी)  के  भाड़ों  की  बुल  सबया
 कितनी  है  ?

 रेख  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थी  शिव
 माशयणज)  :  (क)  से  (य).  सुचना  इकट्ठी
 की  जा  रही  है  क्र  सभा  पटल  पर  रख  दी
 आयेगी  ।

 Rupepiitere  an  Over  Time

 8055.  SHRI  SUBHASH  AHUJA;  Witr
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 w  state:

 (a)  what  was  the  expenditure
 ent  of  over  time  to»  Running

 cae
 uring

 years  1972.48,  ‘1978-94,
 1978-76  1876-77  and  what  Was  the
 average  speed  of  goods  treins  during
 the  same  years;  and
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 (b)  what  remedial  measures  where
 adopted  to  reduce  over  time  during
 the  said  period  other  than  improving
 the  specd  of  Goods  ‘Trains?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  Infor-
 mation  is  being  coliected  and  will  be
 placed  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Raid,  to  check  Ticketless  Travellers
 on  Sourthern  Railway

 8056  SHRI  M  RAM  GOPAL
 REDDY:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state  the  number
 of  raids  made  by  the  Railway  staff  of
 Southern  Railway  to  nab  the  ticketless
 travellers,  the  number  of  persons  found
 guilty  and  total  fine  recovered  from
 them  durmg  ‘1977-78?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN)  During  the  period
 1-4-1977  to  28 2 1978,  7,695  special
 checks  were  conducted  against  ticket-
 less  travel  on  the  Southern  Railway.
 120,829,  persons  were  detected  travell-
 ing  without  tickets  or  with  improper
 tickets  and  the  following  amount  was
 realised  from  them

 Rs

 Fare  .  10,28,5 56,
 kxerss  Charge  13s,  00.584
 Judiaal  fine

 ,
 16,981

 इंडियम  धाराल  बापरिशन,  रोनी  के
 झलक्तारा  शेर  को  ढ्म्व  करना

 8057.  श्री  रामबिलास  पासवान  :
 पेट्रोलियम,  रसायन  और  उर्रक  मंत्री
 यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  वि  इंडियन  ध्रायल
 कारपोरेशन,  वरौनी  के  प्रलक्ताश  शेड  को
 बन्द  करने  के  क्या  कारण  है  ?

 फेड्रोल्थिम  लथो  रसायम  शौर  उबेरक
 मंत्री  पणी  हेमबतो  सन्बन  बहुगुणा)  :  विटुर्म न

 की  माग  झौर  उसकी  प्राथिक  व्यवहार्यता  को
 ध्यान  मे  रखकर  07,400  मी०  टन  क्षमता
 के  एक  विदु्मन  यूनिट  को  विदुमैन  यूनिट
 के  डिजाइन  में  जिते  रूसी  विशेषज्ञ  न ेडिजाइन
 किया  था,  सम्मिलित  किया  गया  था  यूनिट
 i966%  आरम्भ  किया  गया  था।  तथापि

 परीक्षण  संचालन  के  समय  यह  पाया  गया  कि
 उत्पाद  निर्धारित  मानक  के  प्रनुरूप  नहीं  था
 झौर  प्रायोजना  रिपोर्ट  मेदि4  ग/  विशिष्ट
 मानक  के  अनु  सार  विटुमैन  का  उत्पादन  करना
 सम्भव  नहीं  था  .  फरवरी  मार्च  i968  में
 सोवियत  प्राधिकारियो  के  साथ  इस  विषय  में
 चर्चा  की  गई  थी  और  परिणामस्वरूप,  सभी
 विशेषज्ञ  ने  दो  स्तरीय  संशोधनो  की  सिफारिश
 की  ।  प्रथम  स्तरीय  सशोधन के  पूरे  होने  के
 बाद  एकक  का  पुन  परीक्षण  संचालन  किया
 गया  और  विटमैन  के  विभिन्न  ग्रेडो  का  भ्राई  ०
 एस०  श्राई०द्रारा  निर्धारित  मानको  के  ग्रनुरूप
 मई  से  जुलाई,  968  के  म०्य  उत्पादन  किया
 गया  था  1  तथापि  जब  विट्मैन  का  वास्तव  में
 सडक  सेवाओं  के  लिथ  प्रथोग  किया  गया  तो
 उपभोक्ताओं  ने  बड़ी  कठिनाई  का  प्रनुभव
 किया  क्योकि  यह  उत्पाद  स्तथक  के  रूप  में
 कार्य  नहीं  किया  क्योकि  उसमे  प्रयोग  मे  लाने
 योग्य  तापमान  पर  एक  श्रोर  को  बह  जाने
 की  प्रवति  थी

 इस  समस्या  का  मामला  केन्द्रीय  सडक
 अनुसंधान  सस्थान  को  भेजा  गया  श्रौर  स्थिति
 पर  एक  बैठक  में  विचार  किया  गया  जिसमे
 सोवियत  विशेषज्ञों,  मी  ०  प्रार०  श्रार०  झाई०
 के  वैज्ञानिकों  भौर  भ्राई०  झो०  मी०  के  प्रति-
 निधियो  ने  भाग  लिया।  यह  अनुभव  किया  गया
 कि  मैदानों  में  सडक  सब  ध्ी  कार्य  के  लिये  यह
 उत्पाद  झ्रनुपयुक्त  है  लेकिन  इनका  4000
 में  6000  फीट  ऊंचाई  पर  5  से  35  डिग्री
 सेन्टीग्रेड  तापमान  तक  प्रयोग  किया  जा
 सकता  है  1  ऐसा  भी  निश्चय  किया  गया  था  कि
 सोवियत  विशेषज्ञ  प्रौद्योगिकी  में  भ्रधिक
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 विकास  कर  बिदुमैन  विस्कासिता  को  बढ़ाने
 के  लिये  और  अधिक  परीक्षण  करेंगे  बाद  में
 यह  पाया  गया  कि  विट  मैन  का  विस्कासित  ग्रेड
 केवल  झसन  और  पहाड़ी  क्षेत्र  में  प्रयोग  किया
 जा  सकता  है  7  व्प्रोंकि  इन  क्षेत्रों  की  मांग
 अधिकतर  दिव्वोई  शोधनगाला  द्वारा  पूरी
 की  जाती  थी,  बरौती  में  विटुमैन  उत्पादन
 नन्‍्यायसंगत  नही  था  ।

 वरोंनी  रिफाइनरी  में  भ्रायातित  कच्चे
 तेल  की  शोधन  का  योजना  के  साथ  स्थिति  की
 पुन  समीक्षा  की  गई  परन्तु  श्रसन  में  स्वदेशी
 कच्चा  तेल  भ्रधिक  मात्रा  मे  उपलब्ध  होने  से
 विट्मैन  के  उत्पन्न  का  विचार  छोड  दिया
 गया  ny

 ऊपरलिब्ित  कारणों  से  विटमैन  यूनिट
 पुन:  आरम्भ  नहीं  किया  गया  था।

 दिल्‍लो  के  निकटवर्तो  शहरों  से  यात्रियों  को
 संदण  में  बृद्धि

 8058.  श्री  ंग  संबत  सिह:  क्‍या  रेल
 बी  यह  बताने  की  1६18  करेंगे  कि

 (=)  क्या  दिलनी  के  निकटवर्ती  शहरों
 से  आने  वाले  दैरिक  यात्रियों  की  संख्या  में
 बृद्धि  हो  रही  है  ;

 (ख)  यदि  हा,  तो  कया  सरकार  का
 विचार  वर्तमान  रेल  सेवाश्रों  मे  भी  वृद्धि  करने
 का  है  ,  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  कब  तक  बौर  यदि
 नही,  तो  इसके  कया  कारण  है?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भो  शिव
 सारायण)  :  (क)  जी  हां  ।

 (ख)  ज्ौर  (ग):  विभिन्न  खंडों  में
 लाइन  क्षमता  की  और  दिल्‍ली  क्षेत्र  म ेटमिनल
 सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  इस  समय
 झतिरिक्त  गाड़ियो  का  चलाया  जाना  परि-
 आालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है।
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 इनका  विकास  होते  ही  बढते  हुए  यातायात  के
 परिवहन  के  लिये  भ्रतिरिक्त  गाड़ियों  की
 व्यवस्था  करदी  जायेगी  tT

 उत्तर  अ्रवेत  के  हरवोई  जिले  झोर  पड़ोसी  जिलों
 में  सोधो  रेल  लाइन  को  ‘wreegarat

 8059.  थी  गंगा  भक्त  सिह:  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि
 उत्तर  प्रदेश  के  हरदोई  जिले  का  अपने  पड़ोस
 के  खीरी  लखीमपुर  शौर  फर्रेखाबाद  जिलों  से
 सीधा  सम्पर्क  नही  है  श्रौर  फरंखाबाद  पहुंचने
 के  लि+  पहले  हरदोई  से  लखनऊ  फिर  कानपुर
 तथा  फिर  फरुंक्षाबाद  जाना  पड़ता  है  ब्रौर
 दूसरी  शोर  शाहजहापुर,  फिर  बरेली,  बदायूं
 और  ऐटा  कासथंज  के  रास्ते  होकर  फर्रखाबाद
 पहुंचना  होता  है  श्रौर  लखीमपुर  जाने  के  लिये
 पहले  लखनऊ  फिर  सीतापुर  और  फिर  लखीम-
 पुर  पहुंचा  जाता  है  ;

 (ख)  यदि  हा,  तो  सीधा  रेल  सम्पर्क
 उपलब्ध  न  करा:  जाने  के  क्या  कारण  है  ;

 (ग)  क्‍या  हरदोई  और  खीरी  लखीमपुर
 तथा  हरदोई  और  फर्रखाबाद  के  बीच  सीधी
 रेल  लाइन  बिछाने  का  कार्य  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ,  और

 (घ)  यदि  नही,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 शौर  यदि  हा,  तो  उक्त  कार्य  कब  तक  पूरा
 हो  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय सें  राज्य  संत्री  (क्रो शिव
 नाराणशण)  :  (क)  जी  हां  1

 (@)  संसाधनों  की  भारी  तंगी  शौर
 पहले  से  कि.  गय  भारी  वचन  बद्धता  के
 कारण  प्रस्तावित  रेल  सम्पर्क  का  निर्माण/



 प्रारम्भ  करना  इस  समय  सम्भव  नहीं  हो
 सकेगा  ।

 (+)  जी  नहीं  ।

 (घ)  प्रस्तावित  सीधा  रेल  सम्पर्क
 के  लिये  अभी  तक  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  कराया
 गया  है  |  संसाधनों  की  भारी  तंगी  के  कारण
 इस  परियोजना  के  निर्माण  का  काम  प्रारम्भ
 कराने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव नही  है।

 उतर  भ्रदेश  में  मालना  से  सऊदी  तक  रेलवे  लाइन

 8060.  गमी  गंगा  भक्त  सिंह:  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की
 जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  हरदोई  जिले
 मे,  जो  व्यापार  क़ंन्द्र  है, मालवा  से  सऊदी  तक
 रेलवे  लाइन  के  निर्माण  का  कार्य  अनेक  वर्ष
 पूर्व  श्रचानक  बन्द  कर  दिया  गया  था  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण
 है  ;  श्रौर

 (ग)  सरकार  का  भविष्य  में  इस  कार्य
 को  ८  ब  से  आरम्भ  करने  का  विचार  है  भौर
 यह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  भी  शिव
 नारायण)  :  (क)  से  (ग)  :  प्रत्यक्ष  माननीय
 सदस्य  का  भ्राशय  माधोगंज-झ्रौहदपुर  (सांदी )
 उखाडी  गयी  लाइन  को  फिर  से  बिछाने  से  है
 इस  रेल  लाइन  को  फिर  से  बिछाने  के  लिये
 अन्तिम  स्थान  निर्धारण  (इंजीनियरी)
 सर्वेक्षण  पहले  ही  कर  लिया  गया  है।  इस
 परियोजना  पर  2  करोड़  रुपये  खर्च  प्राने
 का  भ्रनुमान  है  ।  भौर  वित्तीय  दृष्टि  से
 व्यावहारिक  नहीं  है।  संसाधनों  की  भारी  तंगी
 होने  ट्ौर  पहले  ही  की  गयी  भारी  वचनबढ्धता
 के  कारण  इस  लाइन  को  फिर  से  बिछाने  के
 लिये  प्रावश्यक  धन  सुलभ  करना  झभी  तक
 संभव  नहीं  हो  पाया  है।
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 Terms  ef  reference  of  Hathi  Committee

 8061,  SHRI  R.  L.  P.  VERMA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  terms  of  reference  of  Hathi
 Committee,  how  far  these  have  been
 fulfilled  by  the  recommendations  of
 the  Hathi  Committee  and  Govern-
 ment  stand  on  each  of  them;  the
 difference  between  the  two  and  rea-
 sons  for  this  difference;

 (b)  how  the  growth  of  Indian  and
 public  sector  companies  is  envisaged
 against  heavy  growth  of  multi-
 nationals;  and

 (०)  will  Government  propose  to
 reconsider  and  modify  its  recommen-
 dations  in  the  interest  of  Indian

 if  not,  r  therefor? pa:  9

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA),  (a)  The
 terms  of  references  to  the  Hathi  Cum-
 mittee  constituted  in  974  have  been
 furnished  in  the  Statement  laid  on  the
 Table  of  the  Lok  Sabha  on  29th  March
 ‘1978,  The  recommendations  of  the
 Committee  have  by  and  large  fulfilled
 the  terms  of  reference.  While  the
 Government  stand  has  been  indicated
 in  the  said  Statement,  the  recom-
 mendations  not  accepted  or  accepted
 with  modifications  are  furnished  in
 reply  to  Lok  Sabha  Unstarred  Question
 No.  8063  dated  the  25th  April,  1978,

 (b)  In  view  of  the  various  para-
 meters  within  which  the  activities  of
 foreign  drug  firms  in  India  will  now  be
 contained,  it  is  expected  that  the
 Public  and  Indian  Sectors  will  grow
 substantially  in  the  next  few  years.

 (ce)  No  Sir.  The  comprehensive  New
 Drug  Policy  has  been  announced  by
 Government  only  on  29-3-1978,
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 Drug  items  reserved  for  Small  Scale
 Sector

 8062.  SIIRI  R.  L.  P.  VERMA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  once
 an  item  is  reserved  for  small  scale
 sector,  industrial  licence  for  that  item
 cannot  be  given  to  the  organised  sec-
 tor;

 (b)  if  so,  how  Paracetamol  and  cer-
 tain  other  items  have  been  shown  as
 open  for  licensing  to  the  Indian  sec-
 tor  vide  Annexure  to  the  statement
 laid  on  the  Table  of  the  House  on
 29th  March,  1978;  ang

 (c)  whether  Government  propose to  announce  list  of  drugs  which  are
 reserved  for  small  scale  in  the  field
 of  drug  industry;  if  so,  the  details
 therefor,  if  not,  reasons  for  the  same?

 THE  MINISTER  OP  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  Yes;
 Sir.

 (b)  and  (०),  The  list  of  bulk  drugs in  the  Annexure  to  the  statement  laid
 on  the  Table  of  the  House  on  29-3-78
 is  only  indicative  in  nature,  These
 list,  are  subject  to  the  reservations
 for  the  SSI  sector  separately  notified
 by  Government  from  time  to  time.  In
 any  event,  the  Licensing  Committee
 will  not  entertain  proposals  for  licens-
 ing  organised  sector  units  to  produce
 items  reserved  for  the  SSI  sector.

 Recommendations  of  Hathi  Committee
 and  its  acceptance

 8063.  SHRI  R.  L.  P,  VERMA:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleased
 to  state:

 (a)  what  are  the  recommendations
 of  the  Hathi  Committee  which  have
 been  accepted;  which  have  been  part-
 ly  accepted  and  which  have  not  been
 accepted  at  all;  ang
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 (b)  what  are  the  reasons,  in  detail
 for  deviations  on  each  ang  every
 recommendation  of  the  Hathi  Com-
 mittee?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS.
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  and

 (b).  An  explanatory  statement  show-
 ing  Hath:  Committee  recommendations
 not  accepted  or  accepted  with  modi-
 fications  js  laid  on  the  Table  of  the
 House,  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-2i87/78].  The  statement  on  the
 New  Drug  Policy  laid  on  the  Table  of
 the  Lok  Sabha  on  29th  March,  978
 indicate,  inter  alia  the  decisions  of
 Government  on  the  accepted  Hathi
 Committee  recommendations,

 Production  of  Trombay  Four

 8064.  SHRI  PRASANBHAI  MEHTA:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  he
 pleased  to  state.

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Asia’s
 largest  nitric  acid  plant  set  up  which
 is  christened  as  “Trombay  four’
 started  its  production  in  March,  ‘1978;

 (b)  if  so,  whether  this  plant  will
 yield  two  lakh  tonnes  of  nitrophos-
 phate  fertiliser  in  the  current  year;

 (c)  if  so,  whether  Government  are-
 in  a  position  to  commission  the
 “Trombay  five”  also  in  1980;  and

 (d)  what  was  the  total  cost  of  ex-
 penditure  involved  in  the  Trombay
 four  and  to  what  extent  it  will  be  for
 the  Trombay  five?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  _  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):  (ay
 and  (b).  The  nitric  acid  plant  of
 Trombay  IV  with  a  capacity  for  the
 manufacture  of  750  tonnes  per  day  was
 commissioned  in  April,  ‘1978,  Trombay
 IV  which  has  a  capacity  for  the  manu-
 facture  of  36000  tonnes  per  annum
 of  nitro-phosphate  is  expected  to  pro-
 duce  46,000  tonnes  of  nitro-phosphate-
 during  the  current  year.
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 (c)  The  Trombay  V  project  is  ex-
 pected  to  be  commissioned  in  1980.

 (d)  The  estimated  cost  of  Trombay
 IV  is  Rs.  76.27  crores  and  that  of
 Trombay  V  (based  on  associated  gas
 as  feedstock)  is  Rs.  69.97  crores.

 Enquiry  Reperts  on  Railway  Accidents

 8065.  SHRI  PRASANNBHA]
 MEHTA;

 SHRI  GANGA  BHAKT
 SINGH:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 spleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  all  enquiry  reports  in  respect
 of  railway  accidents  occurred  during
 1977;

 (७)  if  not,  how  many  reports  are
 sull  awaited;

 (०)  whether  the  majority  cases  of
 the  railway  accidents  were  due  to  the
 defective  track  ang  equipment
 failures;

 (d)  if  so,  the  steps  being  taken  in
 this  regard;

 (e)  whether  Government  have  also
 received  the  enquiry  reports  of  the
 railway  accidents  which  took  place

 "trom  ist  January,  978  to  March,  1978;
 YWnd

 (tf)  whether  the  Government  have
 Aaken  action  on  all  the  enquiry  re-
 ports  received  so  far?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b)  Out  of
 837  train  accidents  in  the  categories  of
 collisions,  derailments  level  crossing
 accidents  and  fires  in  trains  which
 occurred  during  the  period  January,

 (1977  to  December,  977  enquiry  reports
 have  so  far  been  recived  in  respect  of
 822  cases.  In  respect  of  the  remaining
 5  cases  enquiry  reports  are  still
 awaited.

 (९)  No,

 (d)  Does  not  arise.  However  to
 prevent  accidents  caused  by  failure  of
 equipment  and  track,  besides  coun-
 seliing  the  staff  to  ensure  that  they  do
 not  violate  the  rules  and  indulge  in
 short-cut  methods,  examination  of
 trains,  and  spot  checks  m  carriage  and
 wagon  depots  have  been  intensified.
 Greater  care  38  being  paid  to  the  pro-
 per  maintenance  of  track.  Ultrasonic
 flaw-detectors  for  wheels,  axles  and
 rails  are  also  being  introduced  pro-
 gressively  .

 (९)  and  OD.  Out  of  204  train  accidents
 in  the  categories  of  coliisions,  derail-
 ments,  level  crossing  accidents  and
 fires  in  trains  which  occurred  during
 the  periog  January,  978  to  March,
 1978,  enquiry  reports  have  so  far  heen
 received  m  respect  of  26  cases  On
 most  of  these  enquiry  reports  suitable
 ac‘ion  has  already  been  initiated.

 Proposal  to  bring  intermediates  with
 Ambit  of  price  control

 8066.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposeg  to  throw
 open  drug  intermediates  to  foreign
 companies;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 Government  do  not  propose  te  bring
 all  intermediates  within  the  ambit  of
 price  control;  and

 (c)  if  so,  how  high  prices  of  ‘bulk
 drugs  where  intermediates  are  used
 could  be  checked  in  the  absence  of
 any  price  control]  on  drug  interme-
 diates;  the  reasons  in  detaid  with
 examples?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  Brug
 intermediates  from  the  basic  stage  for
 the  production  of  high  technology  bulk
 drugs  will  be  open  for  licensing  to  the
 foreign  companies.

 (b)  and  (c).  There  has  been  no  priee
 control  so  far  on  drug  intermediates
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 produced  in  the  country.  Consequent
 on  the  decisions  of  the  Government  on
 the  recommendations  of  the  Committee
 on  Drugs  and  Pharmaceutical  Industry
 (Hathi  Committee)  it  has  been  decid-
 ed  to  (a)  fix  the  prices  of  intermediates
 produced  hy  the  public  sector  under-
 takings  and  (b)  bring  the  following
 eight  critical  drug  intermediates  under
 price  control  :—

 (i)  Meta  Amino  Phenol
 (ii)  Para  Nitre  Chlorobenzene

 (iu)  Picolines
 (iv;  Para-Nitro  Benzoic  Acid
 (६)  Methyl  Imidazole

 (vi)  Dextrose
 (vii)  Acatanilice;  and

 (viii)  Ethylene  Oxide.

 It  is  expected  that  selective  price
 control  on  drug  intermediates  will  help
 to  contain  the  prices  of  critical  inter-
 mediates  required  for  the  production
 of  essential  bulk  drugs.

 The  list  of  items  under  (b)  ahove
 could  be  amended  by  Government  from
 time  to  time,  if  necessary.

 Abolition  of  Scheme  of  Registration
 with  D.G.T.D,  in  respect  of  Drug

 Industry

 8067.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  compelling  rea-
 sons  to  abolish  scheme  of  registration
 with  D.G.T.D,  in  respect  of  drugs
 industry  and  why  this  industry  has
 been  singled  out;

 (b)  when  only  Indian  companies
 are  eligible  for  such  registration,
 why  the  scheme  is  proposed  to  be
 withdrawn  and  the  detailea  reasons
 for  such  an  action:  and

 (c)  how  does  this  advance  on  the
 recommendations  of  the  Hathi  Com-
 mittee  report  benefit  the  Indian  drug
 industry?
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 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)  and
 (b).  Government  have  decided  inter
 alia  that  (dy)  a  consolidated  licence  will
 be  issued  to  each  company  replacing
 all  earlier  licences  issued  under  various
 licensing  authorisations  like  Industrial
 Licence,  COB  licenses,  permission
 letler  registration  certificate  etc.  (2)
 to  restrict  the  tormulation  activity  of
 Indian  drug  manufacturing  companies
 upto  0  times  of  the  value  of  their
 bulk  drug  production  and  (3)  in  order
 to  encourage  consumption  of  indigen-
 ously  produced  bulk  drugs  and  to
 restrict  the  consumption  of  imported
 canalised  bulk  drugs,  the  Indian  drug
 units  should  base  their  formulaticy
 activity  m  such  a  manner  that  ratio
 between  consumption  of  indigenous
 bulk  drug  and  imported/canalised  bulk
 drugs  is  maintained  at  2:l.

 In  order  to  ensure  the  implementa-
 tion  of  the  entire  compendium  of  deci-
 siong  on  licensing  in  the  drug  indus-
 try,  Government  have  decided  that  all
 the  units  which  are  carrying  on  so  far
 with  DGTD  registration  would  be  re-
 quired  to  obtain  Industrial  Licence  and
 the  registration  scheme  shall  cease  in
 so  far  the  drug  industry  is  concerned.

 (c)  At  the  present  moment,  in  vise
 of  the  widely  different  authorisations
 and  licences  under  which  the  drug  in-
 dustry  is  functioning,  it  is  not  possibl
 to  monitor  production  and  performance
 as  well  as  assess  promptly  if  any
 excess  production  is  being  indulged  in.
 The  new  policy  of  consolidated  licenses
 will  correct  such  a  situation.

 Violation  of  I  (D&R)  Act,  FERA  and
 other  regulations  by  foreign  Drug

 Firms

 8068.  SHRI  SURENDRA  SBIKRAM:
 Will  the  Minister  of  PEROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTLIZERS  be
 pleased  to  refer  to  the  Statement  re-
 garding  violation  of  I  (D&R)  Act,
 FERA  and  other  regulations  by
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 foreign  drug  firms  laid  on  the  Table
 of  the  House  on  29th  March,  978  and
 State

 (a)  the  name  of  foreign  firms  with
 more  than  26  per  cent  foreign  equity who  have  violated  I(D&R)  Act  and
 Import/Export  egulations  FERA,
 Essential  Commodhties  Act  for  which
 complaints  have  been  received  and
 action  taken  firm-wise,

 (b)  which  are  the  activities  Hath:
 Committee  irecommended  without
 legal  backing  names  of  the  firms, item-wise  production  sales  value  and
 effects  of  assets  formation  due  to  the
 same,  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 take  action  against  these  firms  or  re-
 Primand  them  if  so  under  which
 Provisions  of  rules  acts  and  regula-
 tions  with  details?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI
 ZERS  (SHRI  H  N  BAHUGUNA)  (a)
 No  separate  study  has  been  made  to
 identify  violations  of  the  provisions
 of  FERA  Imports  &  Exvort  regula-
 hhons,  Drug,  (Price  Cont~ol)  Order
 promulgated  under  the  Essential
 Commouities  Act  and  the  I  (D&R)
 Act  by  firms  having  foreign  equity
 more  than  26  per  cent

 Check  on  violations  of  the  provi-
 Siong  of  FERA  and  Import  and  Ex-
 port  regulations  i.  exercised  bv
 the  Ministry  of  Finance  and  Minstiy
 of  Commerce  respectively

 Complaints  of  violation  of  the  pro-
 visions  af  the  I  (D&R)  Act  ard  D  ug
 (Priceg  Control)  Order  979  when-
 ever  received  are  looked  into  by  this
 Ministry

 The  exercise  that  would  be  done
 under  the  New  Drug  Policy  now  at
 the  tame  of  granting  a  consolidated  In
 dustrial  Licence  to  all  the  drug  firms
 in  terms  of  para  37  of  the  statement
 teferral  to  by  the  Honble  Member
 would  enable  the  Governmert  to
 identify  the  cases  of  violations  of  the

 2  6

 provisions  of  the  ]  (D&R)  Act  by
 such  firms  Appropriate  action  would
 be  taken  in  all  such  cases  88  per  the
 decisions  contained  in  the  New  Policy

 If  any  violationg  of  the  Drugs  (Pri-
 ces  Control)  Order  1970  come  to
 light  during  Government,  e  amina-
 tion  of  prices  under  the  New  Policy,
 appropriate  action  will  be  taken  in
 respect  of  such  violations

 (by)  and  (c)  The  majorify  view  of
 the  Hath:  Committce  was  that  Per
 mission  letteis  hud  no  legal  backing
 In  termy  ol  the  4  (D&R)  Act  and  that
 COB  licences  were  issued  without
 verifying  as  to  whether  effective  steps
 had  been  taken  by  the  companies
 The  legal  opinion  80  far  however  35
 that  Permission  Letters  are  valid
 authorisation  of  Government

 The  manner  in  which  such  Perm:s-
 sion  Letters  and  COB  licences  should
 be  regularised  and  production  capa-
 cities  thereunder  regulated  ha*  been
 recommended  by  the  Hath:  Commit-
 tec  Government’s  decisions  on  these
 recommendation,  of  Hathi  Committee
 have  already  been  indicated  in  the
 Statement  referred  to  by  the  Hon  ble
 Member  Para  273  thereof  specifies
 the  criteria  for  regulation  It  also
 Specivies  that  if  the  compames  had
 expanded  beyond  licensed  capacity  or
 done  any  other  acts  m  violation  of
 the  conditions  attached  to  the  specifi-
 industrial  heences  or  other  authority
 granted  to  them  or  of  any  other  laws
 whether  during  the  period  973—77  or
 prior  to  that  action  may  be  taken
 agait.st  them  on  the  same  lines  as
 applicable  to  all  companies  in  other
 sectors  of  mdustry  which  may  have
 committed  similar  violations

 बिना  टिकट  यात्रा  करने'  बाले  पुलिस  कर्म-
 चारियों  के  विर्दध  कार्यवाही

 8069  श्री  सुरेखा  विक्रम:  क्‍या  रेल
 मत्री  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  पुलिस  जवानों  द्वारा
 बिना  टिकट  मात्रा  के  बारे  में  28  मार्च,
 978 हक  प्रताराकित  प्रश्न  सल्या  4631
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 के  उत्तर  के  सबध  में  यह  बताते  की  कपा
 करेगे  कि

 (क)  उत्तर  प्रदेश  पुलिस  के  [साथ
 विभाग  के  पत्न  व्यवहार  पर  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  तया  ये  सिराही  कहा  पर  तैनात
 @  और  इस  सबध  में  उत्तर  प्रदेश  पुलिस  द्वारा
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ,

 (ख)  क्या  उन्हें  मालूम  है  वि  उत्तर
 अ्रदेश  के  सिप्रही  तथा  इन्स्पैक्टर  विशेषकर
 यात्री  गाड़ियो  में  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  में
 बिना  ठिकट  यात्रा  करते  है  ,  और

 (ग)  यदि  हा,  तो  इसे  रोकते  के  लिये
 सरकार  द्वारा  क्या  वायेबाही  की  जा  रही
 #7

 रेख  मत्रालय  में  राज्य  मत्री  (श्रो  शिव
 जारायण)  :  (क)  इस  मामले  के  बारे  में
 अभी  भी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  पत्र
 व्यवहार  हो  रहा  है।

 (ख)  झर  (ग)  कुछ  मामले  रेल
 प्रशासन  की  नांटिस  में  श्राये  है  जिनके  दारे  में
 सबधित  पुलिस  प्राधिकाश्यो  को  बताया
 गया  है  V  पुलिस  कर्मचारी  जब  प्रनियमित
 रूप  से  यात्रा  करते  पकड़े  जाते  हैँ  तो  उपर्थुक्त
 कारंबाई  के  लिये  वे  मामले  पुलिस  प्राधि-
 करिया  की  ना  टम  मे  लय  जात  है  |

 मंत्रालय  के  प्रन्यालय  में  भाषावार
 पुस्तकों  की  संख्या

 8070.  श्री  नवाथ सिह  चौहान  :  क्‍या
 पंट्रोलियण  तथा  रसायन  झोर  उर्वरक  मन्नी
 यह  बतात  की  कृपा  करेगे  वि

 (क)  उनके  मत्रालय/बिभाग  में  ग्रथा-
 लय  म  भाषाबार  पुस्तकी  की  कुल  सख्या
 किसनी  है  ;

 (ख)  गत  दो  वर्षों  मे  ग्रधालय  के  लिये
 अंग्रेजी  और  हिन्दी  की  पुस्तकों  की  खरीद
 पर  अलग-प्रलग  कितनी  राशि  ख  की  गई  ,
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 (7)  उक्त  ग्रथालय  में  इस  समय
 खरीदे  जान  वाले  समाचा  र-पत्रो,  पत्रिकाओं
 आदि  के  नाम  स्पा  है  और  उनमें  हिन्दी
 समाचार-पत्रो  और  पत्निभाधों  के  नाम  बया
 है  ,  भौर

 (घ)  कया  ग्रथालय  में  हिन्दी की  पुस्तको,
 समाचार-पत्नों  पत्रिकाओं  शभ्रादि  की  सर्द
 में  वृद्धि  करन  के  लिये  कोई  योजना  तैयार  की
 गई  है  भौर  यदि  हा,  तो  तचसबंधी  ब्यौरा  बया
 है?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  झोर  उर्वरक
 मंत्री  (भी  हेमवतों  नन्दन  अहगुणा):  (क)
 14,500  पुस्तके  श्रग्रेजी  भाषा  में  और  500

 पुस्तक  हिन्दी  भाषा  में  ।

 (ख)  अग्रेजी  की  पुस्तकों  की  खरीद
 पर  ‘1976-77  वर्ष  में  37,842  64  रपए
 झौर  वर्ष  i977-78  में  17,849  28
 रुपए  खर्च  क्यि  गये।  इन  वर्षों  के  दौरान  हिन्दी
 भाषा  की  पुस्तको  की  खरीद  नहीं  की  गई  ।

 1977-78  वध  में  हिन्दी  के  लिए
 सहायक  पुस्तकों  की  खरीद  के  लिये
 1,683  रुपए  खर्चे  कि  गये  |

 (ग)  सूची  सलग्न  है  ।

 (घ)  जी  नही,  पुस्तशालय  के  लिये
 पत्रिकाप्रो  और  पुस्तकों  की  खरीद  के  लिये
 कर्मचारियों  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  पर  पूरी
 तरह  से  विचार  किया  जाता  है

 पुस्तकालय  हारा  लो  गई  पत्रिकाशो/
 समाचार  पन्नों  झादि  को  सूचो

 L.  प्रमेरिकन  एसोहियेशन  प्लाफ  पंट्रो-
 लियम  जिश्ालोजिस्ट  बुलिटन

 2  बिलटूज
 3  चाड  एकाउन्टैन्ट

 4  कैमिक्स  केज
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 केमिकल  इंजीनियरिग  बड

 6.  कैमिकल  इल्डस्ट्री  न्यूज़

 7.  कैमिकल  मार्केटिंग  रिपोर्टर

 कैमिकल  टेकनालोजी

 9.  कैमिकल  वीकली

 8

 28.

 29.

 30.

 3i.

 कैंमसिकल  वीकली

 कामर्स

 इस्टन  एबनोमिस्ट

 इकनोमिक  एंड  पोलिटिकल
 बीकली

 इकनोमिस्ट

 एम्पलायमेट  न्यूज

 हाश्वर्ड  विजनस  रस्वियू

 यूरोपियन  कफैमिकल  न्यूज

 हाइड  कार्बन  प्र  संसिंग

 इलेस्ट्रेड  वीक्ली  आफ  इडिया

 इडिया  2

 इण्डियन  डृग्स  एंड  फार्मेस्यूटिकल
 इन्डस्ट्री
 मैनेजमैट  एकाउन्टैन्ट

 मैनेज  7ट  इन  गवर्नमेट

 मिडल  ईस्ट  इकनोमिक  सर्वे

 नैचुरल  रिसोरसिज  फोरम

 न्यू  स्टेसमन

 स्ूजमैन्ज  इंडियन  बराडशाह

 न्यूज  बीक

 झोफ  शोर

 झायल  झौर  गैस  जरनल

 पैट्रोलियम  इकनोमिस्ट
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 32.  पैट्रोलियम  इंजीमियर

 33  पैट्रोलियम  इन्टैलीजैेस  बीकल)

 34.  पैट्रोलियम  न्यूज-साउथ  ईस्ट  एशिय,

 35  पैट्रोलियम  रिव्यू
 36  पेस्टीसाइड्स

 37.  फोस्फो+  एण्ड  पोटेशियम

 38.  प्लाटस  प्रायल  ग्राम  न्यूज  सर्विस

 39  प्लाटस  झायल  ग्राम  ग्राइस  सविस
 40  क्वार्टरली  इबनोमिक  सबविस

 श्रायल  इन  लेटिन  अमेरिका  एण्ड
 द  करेवियन/

 4  क्वार्टरली  इकनोमिक  सबविस
 झायल  इन  द  फार  ईस्ट  एण्ड  द
 आस्ट्रेलिया

 42  क्वार्टरली  इकनोमिक  सबविस
 आयल  इन  द  मिडिल  ईस्ट

 43.  कक्‍्वार्टरली  इकनोमिक  सर्विस
 झायल  इन  वेस्टर्न  यूरोप

 44  रीडरस  डाइजैस्ट

 45  सल्फर

 46  सण्डे

 47.  टाइम

 48  बल्डे  झआयल

 समाचार  पत्र

 49  इफनोमिक  टाइम्स

 50  फाइनैशियल  एक्सप्रैस

 53.  हिन्दुस्तान  टाइम्स

 52.  इच्डियन  एक्सप्रेस

 53.  स्टेट्समैन

 54.  टाइग्ज  भ्राफ  इण्डिया
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 पुस्तकालय  हारा  लो  गई  हिल्दों  पत्रिकाओों/
 समाचार  पत्रों  को  सूची

 ह,  धर्मयग
 2.  साप्ताहिक  हिन्दुस्तान
 3.  कादम्बिती

 4  सरिता

 5  नवभारत  टाइम्स

 संत्रालय  में  हिन्दी  टाइपिस्टों  तथा  स्टेनोग्राफरों
 को  संपा

 8071.  श्री  नवाथ  सिह  चौहान  :
 क्या  पढ्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  उर्थरक
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  इस  समय  मंत्रालय  विभाग  में
 पृथक  पृथक  कुल  कितने  प्रशिक्षित  हिन्दी  टाइ-
 पिस्ट  और  हिन्दी  स्टेनोग्राफर  है,

 (ख)  उन  में  से  कितने  टाइपिस्टों  बौर
 स्टेनोग्राफरों  की  सेवाह्रों  का  पूरा  उपयोग
 हिन्दी  कार्य  के  लिए  किया  जा  रहा  हैं  ;

 (ग)  ऐसे  शेष  टाइपिस्टो  और  स्टेनो-
 ग्राफरो  की  सेवाझों  का  उपयोग  न'  किए  जाते
 के  क्या  कारण  है  ;  और

 (घ)  क्‍या  उनका  उपयोग  करने  के
 लिए  कोई  योजना  बनाई  गई  है  शौर  यदि
 हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  सथा  रसायन  शौर  उर्वरक
 मंत्री  (भो  हेमवतो  सम्दन  बहुगुणा)  :
 (क)  मंत्रालय  में  प्रशिक्षित  हिन्दी  टाइ-

 पिस्ट  और  हिन्दी  आशुलिपिकों  की  कुल  संख्या
 क्रमश,  18 बौर 13  है  t

 (ख)  श्रौर  (ग).  हिन्दी  कार्य  के
 लिए  5  हिन्दी  दाइपिस्टी  और  5  हिन्दी
 भ्राशुलिपिकों  की  सेबाधों  का  पूरा  उपयोग
 कया  जा  रहा  है  ।  शेष  हिन्दी  टाइपिस्टों
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 झौर  भ्राशुलिपिकों  की  सेवाशों  का  उपयोग
 झ्रावश्यकत्ा  होने  पर  किया  जाता  है

 (घ)  जी  नहीं  ।  सरकारी  कामकाज
 में  हिन्दी  का  प्रगामी  प्रयोग  के  बढ़ने  के  साथ-
 साथ  हिन्दी  कार्य  के  लिए  ऐसे  ब्यक्तियों  की
 सेवाश्रों  के  उपयोग  में  वृद्धि  होगी  ।

 Production  of  Oxytetracycline  by  M/s.
 Pfizers  Lta.

 8072,  SHRI  छू,  MALLANNA  Will
 the  Mimster  of  PETROLEUM.  CHE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  be,
 pleased  to  state:

 qn)  what  is  the  licensed  capacity  af
 M/s.  Pfizers  Ltd,  for  production  of
 Oxytetracycline  and  what  is  their
 actual  production  during  last  three
 years,  year-wise;

 (b)  what  quantities  they  have  made
 available  to  non-associated  formu-
 lators  during  the  above  period,  and

 (c)  what  was  their  production  of
 formulations  based  on  Oxytetracycline
 during  the  above  period?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)
 Tne  licensed  capacity  of  M/s

 vor Ltd.  for  manufacture  of  Oxytetra
 Cline  is  9  Tonnes  per  annum  Their
 actual  production  of  this  drug  during
 the  last  three  years  was  as  follows'—y

 Production Year  in
 Tonnes

 7974  ee  46  ७6
 7975  .  .  40°74
 3976  42°29

 Fe
 (०)  They  did  not  make  available

 any  quantity  of  Oxytetracycline  to
 nonyassociated  formulators  during
 the  above  period.
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 (९)  Information  is  being  collected

 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Composition  of  Board  of  Directors  of
 Hindustan  Lever  Limited

 8073.  SHRI  SUKHDEV  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of  LAW,
 JUSTICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  composition  og  the  Board  of
 Directors  of  Hindustan  Lever  Limited,
 Bombay  including  the  number  of
 foreigners  presently  acting  as
 Directors  on  the  Board  of  the  Com-
 pany;

 (b)  the  value  and  percentage  of
 shares  of  the  major  shareholders  in
 the  said  Company  and  details  of  per-
 sons  who  are  holding  500  or  more
 equity  shares;  and

 (c)  the  number  of  foreigners  or
 foreign  Company  or  companies,  firm
 or  firms  and  individuals  having
 shareholding  in  the  Company  along
 with  percentage  of  their  holdings  in
 the  total  subscribed  and  paid  up
 capital  of  the  Company?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS

 (b)  As  per  the  latest  available  in-
 formation,  the  Company  has  95,000
 shareholders.  Tne  shareholderg  pold-
 ing  500  or  more  equity  shares  num-
 ber  about  600  and  it  is  not  practica-
 ble  to  give  a  complete  list  of  such
 shareholders.  However,  a  list  of
 shareholders,  each  having  shares
 worth  more  than  Rs.  |  lakh  is  given
 in  Statement  IT.

 (c)  Among  the  principal  share-
 holders  of  the  company,  the  foreign
 holding  company  viz.,  M/s  Unilever
 Ltd.,  U.K.  holds  70.39  per  cent  of  the
 total  equity  capifal  In  addition,
 three  individual  foreigners  hold  a  few
 hundred  shares  each.

 Statement-I
 SI.  No.  Name  of  Directors  as  on  (BIH12-1977

 S/Shri
 tT.  Thomas—Chairman

 —Vice-Chaii 2  E.H.  Shi

 3  R.  Banerjee
 4  H.C  Bijawat
 5  J.C.  Chopra
 6  S.M.  Datta

 7  (AS.  Ganguly
 8  S.H.  Gursahani

 »P,  Luts
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)  The  a9  JP,  Lusy
 composition  of  the  Board  af  Directors  r0  J.S,  Raj
 of  Hindustan  Lever  is  given  in  State-
 ment  I.  Two  of  them  are  foreigners.  ®  Foreigners

 Statement-II
 Statement  referred  to  in  reply  to  part  (b)  of  the  Lok  Sabha  Unstarred  Question  No,  8075

 for  answer  on  25-4-1078,

 Major  Shareholders  (having  shares  valued  at  more  thon  Rs.  lakh).
 Amount  in  Rs,  Percentage

 .  1  2  3

 t  Unilever  LoiU.K.  TesaaB.500  7039
 2Lre.  =  16,67,830,  orBal

 i?  40,82,640  2°00 3  UTI...  .
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 Bank  of  India.

 Industrial  Investment  Trust  Ltd

 to  New  India  Assurance  Company  Lid
 4.  National  Insurance  Co  Ltd

 i2  Ruby  General  Insurance  Go  Ltd
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 I  2  3

 4  General  Insurance  Corporation  of  India.  225,930  or

 5  1,80,210  0  09
 6  he  Calcutta  Hos  &  Nur  Home  Benefits  Asson  Ltd  1,069,510  ०  ०89
 7  /3,61,180  09  38
 8  Oniental  Fire  &  General  Insurance  Company  Ltd,  10,35,660  0  Sr

 9  United  India  Fire  &  General  Isnruance  Company  Ltd  71951590  ०  39
 .  8,94,890  ०  44
 .  3,26,550  o  76

 न  1459,270  ०  078
 न  ०  1,23,460  0  ०67 AZ  National  Assurance  Company  Ltd.

 Introduction  of  Double-Decker  Rail-
 way  Compartments

 8074.  SHRI  SUKHDEV  PRASAD
 VERMA  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  have
 recently  imtroduced  some  double
 decker  railway  compartments  on  some
 traffic  lines;

 (b)  if  so,  the  details  of  such  traffic
 lines  along  with  the  expected  number
 of  commuters  who  would  be  benefited
 by  such  double-decker  compart-
 ments  हे

 (c)  on  how  many  routes  the  same
 .system  will  be  introduced  during  the
 eurrent  fimancial  year  along  with  cost
 of  such  decks,  revenue  expected  to
 be  earned  with  comparative  revenue
 earnings  of  the  payment  system  of
 traffic  carrying  compartments,

 (a)  whether  the  Government  have
 ensured  that  it  would  not  increase  the

 .£ost  of  operation  and  also  the  chances
 .of  accidents.  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRt  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).  9

 -Double  Decker  coaehes  have  been  in-

 troduced  on  309/310  Boubay-Pune
 ‘Sinhagad’  Express  from  ‘2478  De-
 signeq  to  acco:  date  48  p.  1S,
 as  against  90  in  the  ordinary  second
 class,  these  Double  Decker  coaches
 will  carry  60  per  cent  incre  passengers
 and  thus  help  in  coping  with  the  high
 density  Short  distance  traffe  The
 estimated  cost  of  manuitacture  of  each
 double  decker  coach  is  approximately
 Rs  85  lakhs.  Provision  for  the  manu-
 facture  of  24  Double  Decker  ceaches
 for  use  on  short  distance  routes  has
 been  made  in  1978679  Rolling  Stock
 Programme.  Statistics  of  eirnings  by
 individual  train  services  are  not  main-
 tained.

 (ad)  ‘Yes.

 (e)  Double  Decker  coaches  nave
 been  designed  by  the  Research  Designs
 and  Standards  Orgamsation,  Lucknow
 ang  found  safe  for  service  after  con-
 ducting  necessary  trials

 एटा-दुंडला  ह, 4  लाइन

 8075.  महादोपक  सिह  नाकव;
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ज्पा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  एटा-ट्रंडला  बाच  लाइन
 लागातार  धाटे  में  चल  रही  है  ;  धौर
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 (ख)  यदि  नहीं  तो  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  एससे  क्तिनी  श्ाय  हुई  भौर  सरकार
 द्वारा  इसके  भ्रौर  विकास  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही
 कीजा  रही  है  ?

 रेल  मत्रालय  मे  राज्य  सत्री  भी  शिव
 नारायण)  (क)  जीहा।  यह  शाखा  लाइन
 एटा  से  बरहन  टडला  के  समीप  एक  स्टेशन
 तक्  है  ।

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  v

 मीटर  गेज  लाइन  को  बढी  लाइन  में  बदलना

 8076  श्री  महादोपक  सिह  शाक्य
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृप।  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  मंत्रालय  ने  बहुत  सी  मीटर
 गेज  लाइनों  को  बडी  लाइनों  में  बदलने  की
 रेल  भ्रायाग  से  सिफारिश  की  है  ,

 (ख)  यदि  हा  ता  ऐसी  लाइनो  की
 संख्या  ग्तिनी  है.  और

 (ग)  ब्रागरा  लखनऊ  मीटर  गेज  लाइन
 का  बदलने  की  सिफारिश  न  कण  जाने  के
 क्या  कारण  है  ?

 रेल  मत्रालय  में  राज्य  मत्री  (भी  शिव
 नारायण)  (व)  से  (ग)  978  79
 के  बजट  में  बरौनी  कटिहार  रेलवे  लाव्न  के
 श्रामान  परिवतन  का  काम  शामिल  किया
 गया  है  -  इस  समय  श्रामान  परिवर्तन  का
 La  परियांजनाझा  का  काम  चल  रहा  है  ।

 ससाधनों  की  भारी  तगी  के  क  रण  आमान
 परिवर्तन  सबधी  कोई  भ्रन्य  नयी  योजना  का
 क  म  हाथ  में  लेन।  सभव  नहीं  हा  पाया  है  ।

 Supply  of  Bombay  High  Gas  for
 Maharashtra  and  Gujarat

 8077  PROF  P  G  MAVALANKAR
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have
 finalised  the  programme  and  projects
 of  the  supply  of  Bombay  High  gas
 to  Maharashtra  and  Gujarat,

 (b)  ४  ४०,  full  details  thereto,
 (c)  criteria  by  which  the  said  de-

 cisions  at  construction  of  the  pipe
 lines  were  reached,  and

 (d)  the  total  cost  already  incurred
 and  expected  to  be  incurred  in  this.
 regard?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 &  CHEMICALS  AND  FERITILI-
 ZERS  (SHRI  N  H  BATiUUJINA)  (a)
 and  (b)  In  order  to  study  the  utilis-
 ation  of  offshore-  gas  trom  Bomb<y
 High,  Bassein  North  aad  Bassein
 South  two  working  grouys  one  for
 Gujarat  and  the  other  fo  Muha  ash-
 tra  were  set  up  The  Woiking  C-oups
 have  submitted  their  revo  w  recently
 and  final  decisions  are  |  ४०७  to  be
 taken  goon

 (ce)  and  (a)  After  vis  careful
 consideration  taking  all  te  hny  cc  mno-
 mic  aspects  into  account  the  decision
 arrived  at  has  been  that  the  most  cost
 eftective  ang  suitable  algnment  for
 the  pipeline,  for  .ransportition  of
 Bombay  High  and  Nuith  Bas  ein
 crude  oil  and  aSs0ciated  gas  is  via
 Bassein  and  Uran  to  Trombiv_  It  has
 also  been  decided  that  the  6  wo.d  be
 another  gas  pipeline  frum  Sovtr  Bis-
 sein  field  to  Gujarat  wf  ch  or  78
 way  would  be  interconnected  with
 the  associated  gas  pipe  ine  from  Bom-
 bay  High  so  that  tne  fi  w  of  both
 associated  and  non  १8४०  tated  gus  in
 the  two  directions  coud  be  regulated
 according  to  requiremer's  Th.  esti
 mated  cost  of  gas  pipel.  «  ‘fro  Bom-
 bay  High  to  Trombay  via  Urar  i8  ap
 proximately  Rs  7785  croves  The  in-
 formation  regarding  the  actual  cost
 incurred  so  far  ig  berg  collected  and
 will  be  laid  on  the  Tabl>  ०*  the  Sabha

 Direct  Train  between  Ahmedabad  and
 Madrad

 8078  PROF  P  6  MA‘YALANKAR
 Will  the  Mimster  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  a  direct  train  between
 Ahmedabad  and  Madras  has  recently
 been  started,
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 (9)  if  so,  full  facts  thereog  includ-
 ing  its  name,  speed  route  etc.;

 (c)  whether  Government  propose  to
 increase  its  frequency  and  if  so,  when;

 (d)  whether  Government  propose
 to  add  some  coaches  for  onward
 jJournies  to  places  in  Andhra  Pradesh
 by  people  of  that  state  who  live  and
 work  in  Ahmedabad  and  Gujarat;  if
 so,  how;  and

 (e)  if  not,  why  not?

 THE  MINISTER  Of  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).
 Yes,  145/146  Ahm:  dabad-Madras
 Weekly  Navajivan  Expi2ss  via  Rai-
 chur,  Daund,  Manmad,  Jalgaon  and
 Surat  has  been  introduced  from  6.4.78.
 This  is  q  tram  having  only  IInd  class
 accommodation  with  «an  average  speed
 of  50  kmph  in  up  direction  and  49
 kmph  in  down  direct’on.  Increase  in
 its  frequency  will  be  considcred  depen.
 ding  on  the  occupation  ०  the  train.

 (dy  and  (९).  No.  Attaching/detach-
 ing  of  coaches  enroute  will  slow  down
 the  train  causing  inconvenience  to
 long  distance  passengers.

 Train  from  Ahmedabad  te  Udaipur

 8079.  PROF,  P.  6.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  2  RAILWAYS  te
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 started  a  train  from  Ahmedabad  to
 Udaipur  recently;

 (bd)  ४  so,  its  frequency  and  speed;
 (c)  whether  Government  have  re-

 ceived  any  representations  from  asso-
 ciation  and/or  individuals  asking  for
 the  said  train’s  stoppage  to  some  of
 the  stations  in  Gujarat;  and

 (d)  if  so,  Government’s  response
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 {SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  ¥es,
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 (9)  It  is  a  daily  train  booked  at  the
 maximum  permissible  sneed  of  85
 Kmph  on  Ahmedabad-Himatnagar  sec-
 tion  and  40  Kmph  on  Himatnagar
 Udaipur  City  section.

 (c)  and  (a).  The  request  for  provi-
 sion  of  stoppage  of  the  train  at  Talod
 Station  was  received  and  accepted.
 The  req  for  stoppage  at  Jay
 Samand  Road  is  under  examination,

 Name  of  Railway  Stations  after
 Individuals

 8080,  PROF.  P.  G  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  7  RATLWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  any  Railway
 stations  small  or  big  in  the  country
 which  bear  the  names  of  individuals
 and  leacors,  past  or  present;  and

 (b)  if  so,  full  facts  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  New  Stations  are  named  on  the
 recommendations  ot  the  State  Govern-
 ments  concerned  in  consultation  with
 the  Survey  of  India  atu  the  Indian
 Railway  Conference  ‘Agsory  ition.  Any
 change  in  the  existing  nume  of  a  sta-
 tion  is  made  on  the  recommendation
 of  the  State  Government  concerned,
 which  hag  to  be  concurred  in  by  the
 Ministry  of  Home  A.leirs,  Govern-
 ment  of  india.  A  statement  of  some
 of  the  stations  named  aiter  individuals
 ig  dltached.

 Statement

 Railway  Name  of  the  Station

 Bombay  Victoria  Terminus
 Sandhurst  Road
 Reaw  Road
 Gandhi  Smarak
 Birla  Nagar
 Tikekarwadi
 phd  l

 &
 bahadur  ्

 Shivaji  Nagar

 Central
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 Railway  =  Name  of  the  Station  Railway  Name  of  the  Station

 Eastern  Anugraha  Narayan  Road  North  Gorakhpur  Cantt Bagha  Jatin  Eastern  Gorakhpur  City  Halt
 —  Nagar  Hale

 Spars  pu  Je
 penis of

 Khalila
 Gurudas  Na

 ie?
 Govindnagar

 Pe  em
 Pul  Halt  Lakhpatnagar

 Subhasgram  Mant  Ram
 aeraknagar

 Halt
 Pie  al jar  Com:

 Dalmianagar  Bridgemanganj
 Belanagar  Sohratgarh

 Trilokpur  Halt
 rancid 7  Shubhagpur Northern  Dalpatsinghpur  Bhagirathpur  Halt

 ajsinghpur  Bisheshwarganj
 Hazratnizamuddin  Lar  Road
 Katarsinghwala  Govindpur  Dugauli  halt
 Kesrisinghpur  Revelganj
 Lajpatnagar  Revelganj  Ghat
 Prithirajpur  Karimuddinpur  ,
 Raghurajsingh  Yusufpur Ram  Das  Nandganj Romana  Albelsingh  Madhosingh  Jn. Shaitansingh  Nagar  Daraganj Shri  Ganganaga: Shri  Karnpur  Southern  Vallattol  Nagar Shri  Vijainagar Shri  Dungargarh  South  Hyderabad
 Suratgarh  Central  Mabhubnagar
 Raiungh  Nagar  Secunderabad
 Chanakyapuri  Halt
 ‘Tilak  Bric  ee  South  Tatanagar Giani  Zailsingh  Sandhwa  Eastern
 Sardar  Patel  Road  Halt
 Meghrajpur  halt
 ४  Se eS
 Lond  id  Vidyapatinagar INte Hage  Paimanandpur

 Baragopal
 Narayanpur  Anant

 esroad  Nagendra  Nagar  ale  tae rontier  Ram  Bhadrapur ’  Chandechwar  Asthan  Halt
 he

 th-  Jasoda  bf  inagar
 astern  Sitamarhi

 Sikandra  Rao  Jaimurtinagar  halt
 lvat  Nagar  Dasua  Bhagwanpur
 Gokulnagar  Hasanpur  Road
 i

 earaame  A
 ur  Harinagar

 baron
 ra  Nagar  eed

 tinane
 Road

 lyapur  Umeshnagar
 Gopalganj  Mahdeopurghat
 Pantnagar  Baijnathpur  Andoli  Halt
 Ram  Nagar  Narayanpur  Murli  Hale
 Pride  Baijnathpur

 ganj  Raghbansnagar
 Rafinagar  Behariganj
 Rawatpur  Narpatganj
 =  ur  Pan Sitapur  ‘atapganj
 Kawapur  Raghopur Bakshi  Talab  Ram  Bishan

 (ae
 Halt

 Mohibullapur  Deoraha  Baba  Road  Halt
 Sundhia  Man  Sarai  Jagdish  Hale
 Shankerpur  halt  Sardarnagar
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 Railway  Name  of  the  Station

 North  Rajnarayanpur
 Eastern  Shahjahanpur

 Jiradei
 Swaminarayan  Chhapia
 Salempur
 Ramnathpur

 Western  Grant  Road
 5

 300१७
 Roud

 Bilimora  Jn.
 Ganpat  Pura
 Vikramnagar
 Laxmibainagar
 Rajendrauagar
 Lokmanyanagar
 Fateh-Singhpura
 Gandhinagar
 Nazampur
 Govindgarh  Malikpur
 Lachhmangarh  Sikar
 Rashidpura  Khori
 Gandbidham
 Ranapratapnagar
 Chmaraj
 Sardargram
 Gandhigram Victor
 Gandhinagar  Capital
 Mahinagar Ahmedabad
 Vallabh  Vidyanagar
 Bhupalsagar
 Fatehnagar
 Fatehpur  Sekhawati
 Sawai  Madhopur
 Jaipur
 Udaipur

 Change  of  Ownerships  of  Gourepur Jute  Mill

 8081.  SHRI  SAUGALA  ROY:  will
 the  Minister  of  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  te  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  ownership  of  Gou-
 repur  Company  (Gourepur  Jute  Mill)
 has  changed  hands  recently;

 (b)  ff  so,  whether  this  required
 concurrence  of  Company  Law  Board;
 and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  Df  LAW.  JUS-
 TICE  AND  COMPaNY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  (a)  to
 (c).  M/s,  Macneil  &  Mago.  Limited,
 which  is  at  present  revorted  to  be
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 holding  211,700  aqu.ty  shares  re
 Presenting  a  total  of  50.2)  per  cent  of
 tne  total  paid  up  equity  capital  of
 M/s.  Gourepur  Company  Limited,  has
 given  intimation  uncer  Section  WsB
 of  the  Companieg  Act  to  the  Central
 Government  for  trasfer  of  these
 Shareholdings  to  ons  Shii  Mghabir
 Prasad  ‘oddar,  4  Fair  e  Place,  Cal-
 cutta.  An  application  under  Secticen
 4084  of  tae  Companies  Act  has  also
 been  recetveq  ‘rom  Shri  Mahabir
 Prasad  Poddar  for  arproval  of  the
 Central  Govt.  to  .he  proposed  pur-
 chase  of  shares  from  M's.  Macneill  &
 Magor  Ltd.  The  iuitimation/applica~
 tion  is  under  consideration  of  tre
 Govt.  and  would  be  accied  on  merits.

 सुविधा  टिकट  शादेश  का  दुरायोग

 8082.  श्रो  राजेन  कपार  शर्मा  :
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग
 किः  :

 (क)  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि
 रेल  कर्मचारी  सुविया  टिक्रट  आ्रादेश  को  ब्रपनी
 सुविधा  का  दुरूययोग  कर  रहे  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  गत  पांच  वर्षों  के
 दौरान  ऐसे  कितने  मामलों  को  सरकार  को
 जानकारी  मिली  ;  श्रौर

 (ग)  उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  ग्रौर  यदि  कोई  कायवाही  नहीं  को
 गयी  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  सें  राउ०  मंत्रो  (श्रो  शिव
 नारायण)  :  (क)  से  (ग)  सूचना  इकटठी
 की  जा  रही  है  शौर  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जायेगी

 Railway  Bridge  between  Faridabad
 and  Faridabad  N.LT.  (C.B.)

 8083.  SHRI  RAJENDRA  KUMAR
 SHARMA:  ‘Vill  th:  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  it  is  fact  that  a  new
 Railway  Bridge  is  presently  under
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 ae

 (bh)  if  so,  when  this  will  be  com-
 pleted;  and  wt

 (c)  the  expenditures  and  full  de-
 tails  thevanf  along  with  progresi¥  thade in  that  construction  so  far?

 THE  MINSTER  -OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  Of  RAILWAYS
 (SHRI  SHHO  NARAIN):  (a)  No  A
 road  over-b:  dge  in  replacement  of
 level  crossing  No,  577/L  at  km  1507/6
 (near  Neeiam  Chowk)  at  Fatidabad  is
 however  presently  under  construction.

 (b)  and  (०),  Do  not  arise.  How-
 ever  the  work  on  the  706  ovei-Lrdge
 ig  jointly  executed  and  financed  by
 Central  Railway  and  Harvara  State
 Government,  Txpenditure  incurred
 so  far  is  about  Rs,  8  lakhs  Railway’s
 share  of  cost  ig  Rs  १77  lakhs  and
 that  of  the  State  Government  Rs.  77  34
 lakhs.  Central  Railway  is  responsi-
 ble  for  the  construction  of  the  tridge
 across  the  track;  while  construction
 of  approaches  is  the  responsiblity  of
 tne  State  Government.  Present  pro-
 gress  is  obout  35  per  cent  and  the  werk
 is  expected  to  he  completed  by  the
 eha  of  December,  1978

 ्ल्ल्ति  fm  यात्रियों  को  क

 »  9084.  भी  रालेसा  कसार
 ्य  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  वर्ष  977  भौर  978  में  भव  तक
 लोगों  मैं  बिना  टिकट  यात्रा  की

 (ख)  सिना  टिकट  यातियों  से  जुमनि
 के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  व्रसूल  की  गई
 तथा  जुर्माना  श्दा  न  करने  पर  कितने  यात्रिग्रों
 को  जेल  भेजा  गया  ;

 (ग)  गाड़ियों  में  छात्रों  की  भुण्दागर्की
 तथा  बिना  निकट  यात्रा  रोकने  के  लिए  क्‍या
 कायवांही  की  गई  है  ;  भ्रौर

 (घ)  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?
 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ओ  शिव

 लाराबण) :  (१)  भौर  (ल)  वर्ष
 977)  (419778  3i-2-977)
 st  8  978  (i-I-978  से
 282-1978)  के  दौरान  बिना  टिकट

 या  गलत  टिकटों  पर  यात्रा  करते  हुए  पाये  गये
 व्यवितयों  की  संख्या,  उनसे  बसूल  की  गयी
 रेलवे  की  बकाया  राशि,  चालान  किए  गए
 व्यक्तियों  की  संख्या,  जेल  भेजे  ग्रये  व्यक्तियो
 की  सड्या  शौर  उनसे  वसूल  की  गयी  न्यायिक
 जुमनि  की  राशि  नीचे  वी  गयी  है

 lede1  977  से  1-1-1978 %
 3I-2-977  (282-1978

 ‘  ०  Fo
 i.  ब्रिना  ठिकद  प्रयवा  गलत  ट्रिकटों  पर  यात्रा  करते  हुए

 पाये  गए  व्यक्तियों 'की  सख्या  23,  7,  857  3,60,912

 2.  वसू  की  गयी  रेलत्रे  की  बकाया  राह्षि  —

 (क)  किराया  1,16,13,231  +17,79%180

 (@)  भस्‍्रश्िप्रभार  1,86,47,428  29,07,387

 3.  चालान  किए  गेंए  व्यक्तितयीं  की  सख्या  3,50,297  53,179.

 4  जेल  भेज  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  ‘2,53,461  37,348I

 8.  न्यायिक  जर्माने  की  ब्स्ल  की  सी  राशि  6  4767  ‘417252
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 (यु)  भौर  (ज).  बिना  टिकट  यात्रा
 झौर  समाज  विरोधी  तत्वों  की  गतिविधियों
 को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए
 जाते  हैं

 (Q)  वरिष्ठ  रेलवे  भ्रधिकारियो  के
 पर्यवेक्षण  से  टिकट  जाच  कम  चारियो,  रेलवे
 सुरक्षा  दल,  सरकारी  रेलवे  पुलिस  और  स्था-
 नीय  पुलिस  के  कर्मचारियों  के  बडे  दल  सं गठित
 करके,  बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के
 लिए  बड़े  पैमाने  पर,  विशेष  जाच  पड़ताल
 का  झायोजन  किया  जाता  है  1

 (2)  बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम
 के  लिए  राज्य  सरकारों  के  साथ  समन्वय
 से  सयुकत  भ्रभियान  चलाये  जाते  है  ,

 (3)  बार-बार  सकन्द्रित  भ्रचानक
 जाच-पडताल  की  जाती  है  विशेष  रूप  से
 चल  जाच  दलो  द्वारा  यह  काम  सड़क  परिवहन
 से  यात्रा  करके  किया  जाता  है।  इन  दलों
 में  रेल  सुरक्षा  दल/पुलिस  शौर  रेलवे  मजिस्ट्रेट
 शामिल  होते  है  ।

 (4)  चल  टिकट  परीक्षकों  द्वारा  सादी
 पोशाक  मे  गुप्त  रूप  से  जाच  |

 (5)  म्‌ख्यालय  शौर  मडल  टिकट  जाच
 दलो  द्वारा  मार्गेवर्ती  ख  डो  पर  गाड़ियो  को
 बीच  में  रोक  कर  कर्मचारियों  की  प्रदला-
 बदली  करके  जाच  करना  ।

 (6)  एक  रेलवे  के  चाय  कर्मचारियों
 को  दूसरी  रेलवे  पर  टिकट  जब  के  लिए
 लगाना  |

 (7)  यात्री  जनता  में  विशेषकर
 विद्यार्थी  सनुदाय  में  बिना  टिकट  यात्रा  के
 विरद्ध  शैक्षणिक  प्रचार  किया  जाता  है

 इन  सकेन्द्रित  प्रभिय  नो  के  परिणाम-
 erem-4-977,  से  (28-2-1978
 तक  की  भ्रवधि  से  टिकटों  की  बिक्री  प्रौर  उन  से
 होने  वाली  झाय  में  पिछले  बर्व  की  तदनरूपी
 अवधि  की  तुलना  में  महत्वपृर्ण  वृद्धि  हुई  है।
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 बिता  टिकट  यात्रियों  के  बिद्ड  भ्रस्ियान  में
 कोई  दिलाई  नहीं  बरती  गयी  है।  टिकट
 जांच  सम्जंधी  कारंवाईयो  को  भ्रौर  तेज  कर
 दिया  गया  है  v

 याज्रा  टिकट  मिरीक्षकों  को  क्‍्याटंशें  का
 झावंटन

 8085.  भ्री  राजेगा  कुमार  शर्मा:  क्या
 रैल  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  सभी  जोनल  रेलवेज  से  कितने
 यात्रा  टिकट  निरीक्षको  को  क्वार्टर  आ्रावटित'
 किये  जा  चुके  हैं,

 (ख)  कितने  यात्रा  टिकट  निरीक्षको  को
 क्वार्टर  झआवटित  नही  किये  गये  है  ,

 (ग)  ऐसे  यात्रा  टिकट  निरीक्षको  की
 सख्या  कितनी  है  जिन्हे  न  तो  क्वार्टर  ग्रावटित
 किये  गये  है,  शौर  न  ही  उनके  पास  अपने
 मकान  है  ,  और

 (घ)  क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे
 यात्रा  टिकट  निरीक्षकों  को  क्वार्टर  श्रावटित
 करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  से  राज्य  सत्री  (भी  शिव
 नारायण)  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 शौर  सभापटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Delegations  to  Fertilizer  Plants  in
 Ramagundam  and  Talcher

 8086  SHRI  K  RAMAMURTHY
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  enquiries  from  coun-
 tries  with  huge  coal  deposits  have
 been  received  after  their  delegations
 ihave  vusited  our  coal-based  fertili-
 zer  plants  in  Ramagundam  and  ‘al
 cher,  and

 (b)  if  so,  the  details  of  such  enquir-
 jeg  and  the  names  of  countries  from
 whom  they  have  been  received?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI.
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISH-
 RA):  (a)  and  (b).  Brazil.  Turkey  and
 China  have  shown  interest  in  the  coal
 based  fertilizer  plants  being  set  up  at
 Talcher  and  Ramagundam.  Teams  of
 experts  from  Turkey  and  China  have
 also  visited  the  Talcher  fertilizer  pro-
 ject.  While  no  formal  enquiries  have
 been  received  from  China  subsequent
 to  the  visit  of  the  Chinese  team,  M/s.
 Azot  Senayii  of  Turkey  have  indicat-
 ed  to  the  Fertilizer  Corporation  of
 India  that  they  would  need  FCI’s  con-
 sultancy  services  and  also  facilities
 for  training  Turkish  personnel  in
 FCI’s  plants.  The  Turkish  company
 have  also  indicated  that  they  would
 like  to  consider  procurement  of  equip-
 ment  from  India  for  their  new  plant.

 Report  by  Indian  Medical  Association

 8087,  SHRI  छू.  RAMAMURTHY;,:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  salient  recommendations
 contained  in  the  report  submitted  by
 the  team  of  doctors  of  the  Indian  Me-
 dical  Association;

 (b)  whether  Government  have  de-
 cided  to  act  on  the  suggestion  of  this
 team  that  the  present  Penicillin  Plant
 at  Pimpri  has  to  be  replaced  so  as
 to  use  it  for  new  microbiological
 strains  and  fermentation  know-how;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  same?
 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 {a)  The  requisite  information  has

 already  been  furnished  to  the  House
 in  reply  to  part  (b)  of  Unstarred
 Question  No.  99  answered  on  28th
 February,  1978,

 (b)  amd  (c).  Government  have  al-
 ready  approved  the  expansion  of
 HAL’s  Penicillin  Plant  to  260  mmu
 per  annum,  by  putting  additional/

 balancing  equipment  and  through  re-
 placement/modernisation.

 Petro-Chemical  Complex  at  Kerala

 8088.  SHRI  GEORGE  MATHEW:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  position  of  the
 proposed  petro-chemical  complex  to
 be  set  up  in  Kerala;

 (b)  will  the  Cochin  refinery  be  al-
 lowed  to  be  expanded  as  proposed  by
 them  and  supported  by  the  State
 Government;  and

 (c)  what  is  the  cause  for  delay  in
 according  sanction  to  the  project  of
 Cochin  refineries?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  No  decision  has  been  taken  so  far
 to  set  up  a  petrochemical  complex  in
 Kerala.  As  and  when  it  is  decided
 to  set  up  any  new  petrochemical  pro-
 jects  in  the  country,  the  possibility
 of  locating  such  a  project  in  Kerala
 will  be  kept  in  view.

 (b)  and  (c).  The  matter  is  still  un-
 der  consideration.

 Expansion  of  Cochin  Fertilizer  Project

 8089.  SHRI  GEORGE  MATHEW:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have
 got  any  plans  to  expand  the  Cochin
 Fertilizer  Project;

 (9)  what  is  the  present  position  of
 FACT  units  at  Cochin  and  Udyoga-
 mandal  regarding  production  and  pro-
 fits;  and

 (2)  is  there  any  proposal  to  moder-
 nise  the  Udyogamandal  (Alwaye)
 plants?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  JANESHWAR  MISH-
 RA),  Aa)  No,  Sir.

 (b)  Production  in  the  three  units
 of  FACT  during  1977-76  was  as
 undér:—
 Cochin  Phase  I  Nitrogen  7423  MT
 Cochin  Phase  If.  Nitrogen  10,800  MT

 P,O;  29,100,  MT

 Udy  dal  Nitrog:  5,007  MT

 PO.  27,071  MT
 The  production  attained  in  Udyoga-
 mendal  Unit  is  the  highest  achieved
 so  far.

 Information  about  the  financial  re-
 sults  of  the  units  during  ‘1977-78  is
 being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 (c)  A  Group  has  been  set  up  to
 consider  all  possible  alternatives  for
 diversification  of  the  activities  of  the
 unit  and  suggest  an  optimum  solution

 Abolition  of  Dual  system  in  High
 Courts  of  Bombay  and  Calcutta

 8090.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whethe,  Dual  System  prevalent
 in  the  High  Courts  of  Bombay  and
 Calcutta  was  abolished;  ang

 (b)  if  so,  the  system  now  prevailing?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  GF  LAW,  JUSTICE:
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 NAR  SINGH  YADAV):  (a)  Yes.  Sir.
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 (b)  In  Bombay  High  Court,  any

 Advocate‘on  the  roll  of  the  Ber  Coun-
 cil  of  Maharashtra  can  register  hint.
 self  as  an  advocate’  pfattidiig  on’  the
 origina]  side.  Aji  such  registered  ad-
 vocates  are  allowed  to  act,  appeér
 and  plead  on  the  original  side  of  the
 High  Court  at  Bombay.

 As  regards  Calcutta,  all  persons  en-
 tolled_as  Advocates  under  the  Adyo-~
 cates  Act  96  are  entitled  to  act,  ap-
 pear  and  pléad  on  the  original  side
 of  the  High  Court,

 Research  and  Development  Activities
 by  Engineers  India  Limited

 809l.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM,
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Engineers  India  Limit-
 ed  is  continuing  to  preserve  their  re-
 search  and  development  activities  and
 sponsored  g  number  of  studies  in  the
 Institute  of  Petroleum  and  other  ins-
 titutions  ip  one  country;  and

 (b)  if  so,  the  results?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 (a)  Yes,  Sir.

 @)  Details  of  laboratories/institu-
 tions  where  research  activities  have
 been  sponsored  by  Engineers  India
 Limited  together  with  names  of  such
 sponsored  projects  and  results  there-
 of  are  furnished  in  the  Statement  at-
 tached,

 |

 Laboratory/Institution

 (7).  Indian  Institute  of  Petroleum  @  Thermal  Conver-  Based  on  the  experimental  results  ‘irom
 Debra  Dun  been
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 4  Dewaxing/Deok-
 Bench  scale  studies  have  been  completed.

 (०)  Char:

 design  ——  developed

 rg  up
 of  this  a  pilot  plant  i

 India  Ltd,  has  carried  out
 extractiot of  the  kerosene  toe  process  design  of  50

 feeds  unit  for  gaon  Refinery  and
 Petrochemicals  Ltd.  (BRPL) on  this  information

 (4)  Benzene  Extract-  Experimental  programme  up  to  the

 (2)  Czatral  Machanical_  Engg.  Steam  jet  ejector
 Rese:  arch  Institute,  Durgapur

 t  stage  nearly  completed
 Peds  Ltd.  has  now  acquired

 process  design  capabilities  for  the
 aromatic  extraction  plants.

 Phase  I  of  the  ——  2  a hae
 cal  model  has  been  developed  for
 design  of  industrial  ejectors.  How-

 For  confirmation  purposes
 Phase  II  work  with  larger  scale
 ejector  les,  is  being  sponsored.

 (3)  Chemical  Engg.  Department,  Low  fil  tube  heat  Experimental  work  in  progress.

 t  of  re-  Various  indigenously  developed  pack-
 for  ings  have  been  screened  M/s.

 Roorkee  University  s  exchangers
 Department  of  ical  Te-  Devel ७)
 ps

 y  (wl
 DCT),  bay  gular  packings distillation  Indian  Oil  Corporation  (IOC)  have

 arent
 to  utilize  one  of  these  for  its
 lant  for  speciality  oils.  Fur-

 lopment  work  is  planned
 in  collaboration  with  National  Chemi.
 cal  Laboratory  (NCL),  Pune

 Defects  in  Durgapur  Fertiliser  Piant

 8092.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAI-
 DU:  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM,  CHEMICALS  AND  FERTI-
 LIZERS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  design  defi-
 ciency  and  equipment  defects  in
 Durgapur  Fertilizer  Plant;

 (9)  if  80,  whether  these
 were  rectified;  and

 (a)  whether  the  production  of  fer-
 tilizer  has  been  stabilised  at  near
 rated  capacity?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILIZ-
 ERS  (SHRI
 RA):  (a)  to  (c).  ह* ५... ह  the  com-
 missioning of.  the  plant  certain  design

 defects

 deficiencies  and  equipment  defects
 were  noticed  for  which  remedial  steps
 have  been  taken  and  the  major  recti-
 fication  jobs  are  nearing  completion.
 While  production  in  the  factory  has
 improved  as  a  result  of  the  rectifica-
 tion  jobs  already  done  the  plant
 would  be  in  a  position  to  stabilise
 production  near  the  rated  capacity
 after  all  the  rectification  jobs  have
 been  completed.

 Jakhapure-Banspuri
 8093,  SHRI  BAIRAGI  JENA:  Will

 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  entire  Jakhapura-
 Banspurl,  Railway  project  has  been

 pproved  by  Railway  Ministry  which
 ig  7369  Kink.  distance;
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 (b)  if  so,  whether  its  construction
 work  has  been  taken  up  entirely  or
 not;

 (c)  if  not,  upto  what  distance  it  has
 been  taken  up;  and

 (d)  the  reasons  for  not  taking  up
 the  rest  in  spite  of  so  many  requests
 and  demands?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN);  (७)  Yes.  The  total
 length  of  the  line  is  76  Kms.

 (b)  to  (a).  Construction  of  33.5
 Kms.  length  from  Jakhapura  to  Dai-
 tari  has  been  taken  up  in  the  first
 phase.  Due  to  severe  constraint  of
 resources,  it  has  been  decided  to  take
 up  and  complete  the  line  in  phases
 instead  of  spreading  the  outlay  thinly
 over  the  entire  length.

 Industrial  Estate  at  Cuttack

 8094.  SHRr  BAIRAGI  JENA;  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  after  the  establishment  of  Indus-
 trial  Estates  at  Cuttack,  Bhubanes-
 war,  Rourkela,  etc.  why  they  are  not
 getting  encouragement  from  Railway
 side;  and

 (b)  why  Railway  Ministry  is  not
 setting  up  a  store  section  at  Khurda
 Road,  Bhubaneswar  or  Cuttack  for
 purchasing  of  indigenous  store  equip-
 ment  from  local  industries  to  over-
 come  this  lacuna?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  In  accordance
 with  the  policy  of  Government,  pur-
 chases  by  Railways  are  laregly  made
 by  adopting  competitive  tender  sys-
 tem  and  accepting  lowest  acceptable
 offer  against  each  tender.  Such  pur-
 chases  afe  not  to  be  restricted  to  any
 zone  or  any  particular  firm.  Pur-
 chases  valueg  less  than  Rs.  80,000  are

 ited/bulletin  tender

 with  the  Railway  can  5
 Purchases  walued  at  Re.  60,000  and
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 over  are  generally  made  adopting
 advertised  tender  system  where  ten-
 der  notices  are  given  wide  publicity
 and  notified  in  leading  newspapers.
 The  offers  of  all  suppliers  who  are
 registered  with  the  Railway  and  those
 among  others  who  respond  to  adver-
 tiseq  tenders  are  given  due  considera-
 tion  according  to  existing  instructions
 on  merits.

 (b)  In  view  of  (a)  above,  there
 is  no  lacuna  in  the  system.  Firms
 interested  in  supplying  stores  to  Rail-
 way  jn  the  areas  mentioned  should
 contact  Controller  of  Stores  of  the
 Railway  concerned  for  getting  them-
 selves  registered  and  participation  in
 Railway  purchtses,

 The  purchase  organisation  of  Rail-
 ways  has  to  function  in  an  integrated
 manner  alongwith  Finance  and  other
 Technical  Departments  and  hence  all
 the  Zonal  Railways  have  such  organi-
 sationg  only  at  their  headquarters
 though  a  Railway  may  be  serving
 more  than  one  State.  It  is,  therefore,
 not  neecsasry  nor  it  is  feasible  to
 have  a  part  of  the  purchase  organi-
 sation  at  Khurda  Road,  Bhubaneswar
 or  Cuttack.

 Conversion  of  Rupsa-Bangriposi  N.G.
 Line

 8095.  SHRI  BAIRAGI  JENA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  any  memorandum  was
 given  to  Union  Minister  of  Railways
 to  consider  conversion  of  Rupsa-Bang-
 riposi  Narrow  Gauge  rail  link  into
 Broad  Gauge,  which  is  essential  for
 the  development  of  the  backward  tri-
 bal  area  of  Mayurbhanj  district;  and

 (b)  whether  there  is  any  proposal
 of  its  extension  if  so,  whether  Gov-
 ernment  propose  to  take  up  thi,  pro-
 ject  during  1978-797

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  Yes.

 (b)  A  ré-appraisal  of  the  project
 for  which  a  survey  was  cerried  out  in
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 (1971-72  ig  being  made.  A  decision
 regarding  conversion  of  the  line  and
 its  extension  will  be  taken  after  the
 results  of  the  appraisal  are  known
 and  also  dependig  upon  the  availabi-
 lity  of  reosurces.

 Proposal  for  better  Travelling  Facill-
 ties  from  Cuttack  to  Bombay

 8096.  SHRI  BAIRAGI  JENA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  is  there  any  proposal  given  by
 Transport  Minister  of  Orissa  tp  Union
 Minister  for  Railways  for  better  tra-
 velling  facilities  from  Cuttack  to
 Bombay  via  Hyderabad  which  is  con-
 nected  to  the  capitals  of  almost  all  the
 States  and  is  also  the  commercial
 capital  of  the  country  ang  contains
 quite  a  sizeable  Oriyas;  and

 (b)  if  so,  what  steps  have  been
 taken  in  this  regard?

 THE  MNISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN);  (a)  and  (b).  Yes.
 A  proposal  is  under  active  considera-
 tion  to  run  direct  trains  between
 Bhubaneswar  and  Secunderabad  and
 between  Secunderabad  and  Bombay.
 This  would  provide  a  convenient
 link  for  passengers  travelling  from
 Cuttack  towards  Bombay.

 ’  Requirement  of  Diamina-Diphenyle-
 Sulphora

 8097.  SHRI  छू,  T.  KOSALRAM:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTLI-
 ZERS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  requirement  of  the
 drug  DDS  (Diamina-Diphenyle-Sul-
 phora)  required  for  combating  Lep-
 rosy  in  the  country  as  a  whole;

 (b)  how  much  is  manufactured  in-
 digenously  iy,  this  country  and  what
 would  be  the  probable  deficit;  and

 (c)  whether  it  is  ॥  fact  that  Hindus-
 tan  Antibiotics  an@  the  Tamilnad
 Orient  Pharma  Ltd.,  are  manufactur-
 ing  the  above  drug?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):  (a)
 The  estimated  requirement  of
 the  bulk  drug  namely  DDS  (Diamina-
 Diphneyle-Sulphone)  has  been  esti-
 mated  at  20  Tonnes  per  annum  by  the
 end  of  1978-79.

 (b)  There  have  been  no  imports  of
 this  drug  for  the  yast  four  years  and
 production  during  1976-77  was  i8
 tonnes  against  the  licensed  capacity
 of  25.8  tonnes.  This  indicates  that  no
 deficit  has  been  felt.

 (c)  No;  Sir.  However,  the  appli-
 cation  of  M/s  Orient  Pharma  Ltd.  for
 grant  of  an  Industrial  Licence  for  the
 manufacture  of  this  drug  is  under
 consideration  of  the  Government.

 Miabhoy  Commission  Award

 8098.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  40  per  cent  of  the
 Casual  workers  in  Railway  Construc-
 tion  organisation,  have  been  absorbed
 permanently  in  this  organisation  as
 per  Miabhoy  Commission  Award;

 (b)  if  8०,  the  total  numbers  of
 casua]  workers,  serving  in  construc-
 tion  organisation  in  Dhanbad  Division,
 Eastern  Railway;  and

 (९)  reasons  for  non-implementation
 action  taken  by  the  Ministry  to  imple-
 ment  this  40  per  cent  quota?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  With  a  view  to
 absorbing  a  large  number  of  casual
 labourers  who  have  been  working  on
 projects  for  Jong  periods,  orders  were
 issued  in  1973-74  authorising  the
 formetion  of  a  Construction  reserve
 consisting  of  40  per  cent  of  the  tem-
 porary  posts  on  projects.

 (b)  1070.

 (c)  48  casual  labours  have  been
 absorbed  so  far;  more  will  be  abearh-
 ed  afier  the  posts  are  identified.
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 Consumption  of  Fertilizers  by  the  Tea
 Gardens  of  North  Bengal

 8099.  SHRI  A,  K.  ROY:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHE-
 MICALS  AND  FERTILIZERS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 tea  gardens  and  other  agriculture  of
 North  Bengal  are  one  of  the  principal
 consumers  of  fertilisers  in  the  coun-
 try,  if  so,  details  for  the  last  two
 years;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 piple  line  supplying  petroleum  base
 to  the  Barauni  Fertilizer  Plant  runs
 through  North  Bengal  from  Assam  to
 Bihar;

 (c)  Whether  a  proposal  was  made
 earlier  to  tap  from  the  line  at  any
 point  in  North  Bengal  for  making
 fertilisey  and  generating  Power  there;
 and  प्

 (d)  if  so,  action  taken  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  AND  FERTILIZERS
 (SHRI  JANESHWAR  MISHRA):
 (a)  While  the  tea  gardens  and  other
 crops  in  North  Bengal  are  large  con-
 sumers  of  fertilizers,  they  cannot  be
 classified  as  one  of  the  principal  con-

 “sumers  of  fertilizers  in  the  country.

 (b)  No,  Sir.  The  feedstock  for
 Barauni  fertilizer  plant  is  naphtha

 “which  is  being  supplied  by  Barauni
 Refinery;  through  a  pipeline  about
 4  Km  long  from  Barauni  Refinery.

 (ec)  No,  ‘Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 New  J))ailway  Lines  in  Himachal
 Pradesh

 8100.  SHRI  BALK  RAM:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to,  state:

 (a)  the  reasons  for  not  laying  a
 single  new  line  has  so  far  during  the
 last  thirty  years  in  Himachal  Pradesh
 and  thereby  causing  regional  disparity;
 and
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 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken
 to  lay  new  lines  in  Himacha]  Pradesh
 particularly  in  border  area  of  Simla
 District  with  a  view  to  avoid  the
 continuing  regional  imbalance  and
 keep  up  the  morale  of  the  border  and
 backward  people?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  After
 independence  restoration  of  Nagrota-
 Jogindernagar  (NG)  dismantleg  line
 (54.50  Kms.)  and  realignment  of
 Jawanwala  Shahr-Gelur  section  (25
 Km.)  of  Pathankot-Jogindernagar
 (Kangra  Valley  Railway  line)  have
 been  completed  in  Himachal  Pradesh
 and  opened  to  traffic  during  954  and
 976  respectively.  Surveys  for  the  fol-
 lowing  new  lines  falling  wholly  or
 partly  in  Himachal  Pradesh  have  also
 been  carried  out  in  the  recent  past:

 (1)  Kalka-Parwanoo  (BG,  6.6
 Kms.).

 (2)  Nangal  Dam-Talwara  (BG,
 84  Kms.).

 (3)  Jagadhri-Paonta-Rajban  (BG,
 70  Kms.).

 (4)  Nangal
 15  Kms.).

 Dam-Ajouli  (BG,

 Due  to  severe  constraint  of  resources
 it  has  not  been  possible  to
 the  construction  of  these  rail  links.
 The  question  of  taking  up  these  pro-
 jects  would  depend  upon  the  avail-
 ability  of  resources  for  construction
 of  new  lines  in  backward  areas  of  the
 country  as  a  whole.

 पेट्रोल  की  खपत

 8i0l.  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव:

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  देश  में  पेट्रोल  की  कुल  खपत

 कितनी  है  और  उसमें  से  कितना  देश  में  तैयार

 होता  है  और  कितना  आयात  किया  जाता  है;

 और
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 च)  देशः  क ेपेट्रोल  की  जति  लिंटर
 सेत  हत्वांदेत  लागत  क्या  है  और  सरकार
 को  झायातिंत  पेट्रॉल  के  लिये  प्रति  लिटर
 कितना  मूल्य  देना  पड़ता  है  ?

 पेद्रोलियम  तथा  रसायत  दौर  उबरक
 मंत्री  (भो  हेमवती मम्वन  बहुगुणा)  :  (क)
 1977-78  के  दौरान  देश  में  मोटर  स्पिरिट
 (पेट्रोल)  की  कुल  खपत  लगभग  39
 मिलियन  मीटरी  ठन  थी  जो  कि  पूर्ण  रूप
 से  स्वदेशी  उत्पादन  द्वारा  पूरी  की  गई  थी  ।
 इस  उत्पाद  का  कोई  भायात  नहीं  किया  गया
 था।

 सं)  बक  विभिंतरे  ratte  मे
 कच्चे  तेल  का  शोधन  करके  एक  साथ  कई
 पदार्थों  का  उत्पादेत  किया  जाते।  हैं  भ्रतः
 पेट्रील  जैसे  एक  उत्पाद  के  लिये  ह... ड  लागत
 निश्चित  करना  संभव  नहीं  है  ।  धौर
 चूकि  पेट्रोल  का  प्रायात  तही  किया  था  इस
 लिये  इसके  लिये  सरकार  द्वारा  दिये  गये  मूल्य
 का  प्रशन  नहीं  उठता  ।  तेल  मूल्य  समिति
 द्वारा  निर्धारित  तथा  सरकार  द्वारा  धनु"
 मोदित  ग्रोदर  स्पिरिट  के  फुटकर  बिक्री  मूल्य
 का  बिवरण  सलग्न  है  ।

 विवरण

 I-3-978  को  बम्बईसे  चलने  समय  मोटर  स्पिरिट-83  के  फुटकर  विक्री  मूल्य  का
 विवरण

 3.  उत्पादन  लागत  रु०  प्रति  किलो.  फुट  कर  बिकीमूल्य
 लिटर  का  प्रतिशत

 (क)  कच्चे  तन  की  लागत,  प्रभार  श्रादि  732  40  20.93

 (@)  शोधन  लागत  एवं  प्रतिप्राप्ति  36  55  1.04

 a  विपणन  लागत  एव  प्रतिप्राप्ति  77.23  2.2

 3.  डीलर  की  कमीशन  थोक  विक्रेता/फुटकर  विक्रेता  का

 लाभ  66,i8  .95

 4,  कर  एव  शुल्क

 (क)  उत्पादन  शुल्क  ,  2275  56  63.30

 पख)  बिक्री  कर,  गी  भ्रादि  370.  08  10.  57

 5.  कुल  फुटकर  बिक्री  मूल्य  प्रति  किलो  लिटर

 (i000  लिटर)  3500.00  00

 6.  फुटकर  बिक्री  मूक्य  प्रति  लिटर  3.50  _



 243

 उल्नरक  कारणानों  को  संत्या  सौर  स्थान

 8102.  शनी  बिनायक  प्रसाद  यादव :
 क्या  पेट्रोलियम,  रसायन  झौर  जबरक  मंत्री
 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  देश  में  सरकारी  उर्वरक  कारखानों
 की  सख्या  कितनी  है  भौर  वे  कहा-कहां  पर  हैं
 भर  इनमे  से  प्रत्येक  कारखाना  स्थापित
 करने  के  सम्बन्ध  में  कुल  मूल  अनुमान  क्‍या
 था  ध्ौर  उनमे  से  प्रत्येक  की  उत्पादन  क्षमता
 के  सम्बन्ध  में  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  ,

 (ख)  इनमे  से  प्रत्येक  कारखाने  पर
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और  प्रत्येक
 कारखाने  में  उवंरक  का  कितना  उत्पादन
 होता  है  ,  भौर

 (ग)  सरकारी  उर्वरक  कारखाने  में
 उबरक  की  प्रति  टन  उत्पादन  लागत  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  झौर  उबरक
 मंभालय  सें  राज्य  सज्ो  थी  जनेश्वर  मिथ)  :
 (क)  से  (ग).  देश  मे  23  सरकारी  उर्वरक
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 कारखाने  हैं।  देश  में  सरकारी  उबबं रक  कारखानों
 के  स्थान  झौर  i977~-78  के  दौराम  उनकी
 स्थापित  क्षमता  ध्लौर  उत्पादन  दर्शाने  बाला
 विवरण  सलग्नस  है  ny  विभिन्न  एककों  के
 लिए  उत्पादन  लक्ष्य  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के
 आरम्भ  में  निर्धारित  किये  जाते  हैं  शौर  समय-
 समय  पर  एककों  के  कार्य  निष्पादन  शर
 बिजली  की  कमी,  श्रमिक  समसस्‍्याश्रों  प्रादि
 जैसे  उत्पादन  पर  संभव  कठिनाइयो  को  ध्यान
 में  रख  कर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  1

 उवंरकों  के  उत्पादन  की  लागत,  पूजीगत
 लागत,  प्रयोग  की  हुई  समरण  सामग्री,  विटेज,
 स्वीकाय॑  प्रक्रिया,  स्थान,  उपयोगिताझो  की
 लागत  अादि  जैसे  पहलुओं  पर  पश्राधारित
 होने  के  कारण  एक  सयत्र  से  दूसरे  सयत्र  में
 भिन्न  भिन्न  है  ny

 प्रत्येक  सरकारी  उर्वरक  कारखानो  को
 स्थापित  करने  के  बारे  मे  मूल  अनुमान  भौर
 इन  प्रत्येक  एकको  पर  खर्च  की  हुई  राशि  से
 सबधित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्रौ
 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 (000  मी  टनों  मे)

 नाइट्रोजन  के  फास्फेट  सथा-  वास्तविक  उत्पादन ऋम  राज्य/एकक
 सं०  रुप  में  पित  क्षमता  1977-78

 नाईट्रोजन  फास्फेट

 ३  2  3  4  5  6

 .  सिन्दरी  (बिहार)  90  94

 >a  नगल  (पंजाब)  80  —_  55.3

 3.  ट्राम्बे  (महाराष्ट्र)  8l  36.0  85.7  37.6

 4.  गोरखपुर  (उत्तर  प्रदेश)  3]  88.7

 5.  नामरुप  (भासाभ)  97  99.1  _—
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 ]  2  3  4  5  6

 6.  दुर्गायुर  (पश्चिमी  बंगाल)  52  —_  51.1

 7.  बरौनी  (बिहार)  52  -—  38.1

 8.  उद्योग  मण्डल  (कैरल)  82  44.0  50.3  26.8

 9.  कोचोन  I  (केरल)  न  82  67.4

 i0.  कोचीन  IT  (केरल)  «  40  4.0  7.8  29.  7

 lt.  राउरकैना  (उड़ीसा)  .  20  7.8

 12.  नबैली  (तमिल  नाई)  70  4.

 13.  मद्रास  (तमिलनाडू)  76  2.0  136.0  95.8

 $i4.  राउरकेना  (उप  उलाद)  5  —_  3.3

 tis.  बोकारों  (बिहार)  44  3.6

 ti6.  शलिलाई  (मध्य  प्रदेश)  ७  7  —_  8.0

 $i7.  दुर्गायुर  (पश्चिमी  बंगाल)  4  2.8

 fis.  इंडियन  श्रायरन  (उैनपोर)  4  ना  17

 ti9.  विहार  काराना  (बिहार)  3.7  .6

 20  हिन्द  जिंक  लि०  (राजस्थान)  12.2  6.2

 tai.  हैदराबाद  केमिकल्स  एंड
 उर्वरक  (प्रान्ध्रा  प्रदेश)  6.7  2.0

 f22  महाराष्ट्र  ण्प्रो  (महाराष्ट्र)
 उद्योग  8.0  —_  2.8

 23.  एसोशियेटेड  (प्रासाम)  फेमि-

 कल्स  इन्डस्ट्रीज  5.4  2.6

 ae  547  432.0  834.5  23.5

 'स्टील  संयंत्रों  से उप-उत्पाद

 (राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वामित्व  प्राप्त  उपकम
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 Dorallment  of  Howrah-Delhi  Express
 Near  Kanper

 803  SHRI  R  चू  SWAMINATHAN
 “Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  eight
 bogies  of  the  4]  Up  Howrah-Delhi

 “Express  were  derailed  while  entering
 Kanpur  Station  on  2nd  April,  1978,

 (9)  if  80,  the  details  of  the  same

 (c)  total  loss  suffered,  and

 (d)  the  results  of  the  enquiry  held
 into  the  accident?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI

 “SHEO  NARAIN)  (७)  and  (b)  On
 (14-1978  while  77  Up  Howrah-Delhi

 Express  was  being  received  on  plat- form  line  No  I  at  Kanpur  Central
 8  bogies  of  the  train  derailed  On
 account  of  this  accident  no  one  was
 injured

 (c)  The  cost  of  damage  to  railway
 Property  has  been  estimated  et  ap-
 proximately  Rs  1,070

 (d)  The  report  of  the  Enquiry
 Committee  is  awaited

 भारतोय  उबरक  निगम  का  विभाजन

 8104.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय:
 क्या  पेट्रोलियम,  रसायन  झौर  उर्दरक  मतरी
 यह  बताने  का  बृपा  करेग  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय
 उर्वरक  निगम  को  विकेन्द्रित  करने  के  परिणाम
 स्वरूप  प्लाण्ट,  मशीनें  भ्रादि  लाने-े  जाते
 तथा  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  मे  उवंरक
 शाने-ले  जाने  पर  केन्द्रीय  तथा  प्रास्तीय  बिक्री
 कर  का  भार  पड़ेगा,  भौर
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 (ख)  यदि  हा,  तो  भारतीय  उर्बंरक
 निगम  के  विभिन्न  यूसिटो  को  प्रनुमातत
 कितना  भ्नन्तर्राजीय  बिक्री  कर  देय  होंगा
 या  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 पेड्रोलियन  तथा  रसायन  बौर  उबरक
 मंजालय  सें  राज्य  मंत्रों  (भी  जनेश्बर  सिश्र)  a
 (क)  भौर  (ख)  एफ०  सी०  पश्राई०/एन०

 एफ०  एल०  के  पुनर्गठन  मे  किसी  प्लाट  और
 मशीनरी  का  हस्तान्तरण  शामिल  नही  है।
 चार  उर्वरक  उत्पादन  कम्पनियों  के  बीच
 विपणन  क्षेत्रों  का  बटवारा  प्रमुख  रूप  से
 पुनर्गठन  से  पूर्व  विद्यमान  विपणन  क्षेत्रों  के
 आधार  पर  किया  गया  है  ।  शर्त  पुनर्गठन
 के  परिणामस्वरूप  उवंरको  के  परिवहन  पर
 केन्द्र  और  राज्यों  के  शुल्क  के  कारण  भ्रतिरिक्त
 व्यय  बहुत  भ्रधिक  होने  की  भ्राशा  नहीं  है  ।

 भारतोय  उर्थेरक  निगस  का  विभाजन

 8105.  डा०  लक्ष्मीगारायम  पांडेग्र  :
 क्या  पेंद्रोलियल,  रसायन  बौर  उबरक  मती
 यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  भारतीय  उर्वरक  निगम  को
 विकेन्द्रित  करते  समय  कमंचारियों  से  यह
 आश्वासन  दिया  गया  था  कि  उन्हे  उन्हीं
 स्थानों  पर  रहने  दिया  जायेगा  जहा  वे  कार्य
 कर  रहे  हैं,

 (ख)  यदि  हा,  तो  प्रत्येक  यूनिट  का
 पृथक  मुख्यालय  बन  जाने  के  पश्चात्‌  सभी
 कर्ंचारियो  को  एक  ही  स्थान  पर  रखना
 कैसे  सम्भव  होगा,  शौर

 (ग)  इस  बारें  से  क्या  प्रतिक्रिया  प्रप-
 नाई  गई  है  भर  कार्यकारी  दल  के  निर्णय  क्‍या
 हैं?
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 phew  wer  carey  और  शरवरक
 राज्य  मंत्री  (थी  ह...  लि)  :  (क)  से
 म)  कार्यकादी  दल  बकिग  मुर)  पुनगैद़न
 से  सबंधित,  कामिक  तना'  झल्य
 मामलों  के  भ्रध्यंयंन  करने  तथा  इस  मासले'  में
 सरकार  को  सुझाव  देने  के  लिए  गठित  कार्य-
 कारी  दल  की  सिफारिशों  के  भाधार  पर

 एफन्सी०  प्राई/एन०एफ०  एल०  के  पुन-
 गठन  के  फलस्वरूप  स्टाक  का  बंटंधारा  किया
 मग्रा  था  ।  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों
 के  प्रनुसार  संत  (प्लॉट)  के  सारे  स्टाक  का
 बंटबारा  संयंत्र  का  प्रशासन  चलाने  वाली
 कम्पनी  को  सौंपा  मया  था  ।  जहां  तक  दूरस्थ
 कार्यालयों  का  संबंध  है  स्टाक  का  बंटवारा

 प्रत्येक  कम्पनी  की  भावश्यकता  झनुसार
 किया  गया  था  ।

 श्रेणी  ॥॥  तथा  श्रेणी  [५  के  कर्मचारियों
 में  से किसी  भी  कर्मचारी  का  तबादला  उनकी
 इच्छा  के  बिना  नहीं  किया  गया  था  ।  दुफ०
 सी०  प्राई०  भौर  एनेंए  एफे०  एलं०  के  भुख्या-
 यो.  के  कर्मचारियों  से  पहले  विकल्प  मांगा
 गया  था  कि  क्या  वे  न्य  कम्पनियों  के  मुख्या-
 यों  में  तबादला  चाहते  है  t  जिसे  अधि-
 कारियो  ने  भ््न्य  कम्पनी  के  लिये  इच्छा  प्रकट
 की  उन्हें  प्रत्येक  कम्पनी  की  श्रावश्यकता

 अनुसार  भ्रावटन  किया  गया  था  ।  इसके
 पश्चात्‌  प्रत्येक  श्रेणी  के  अधिकारियों  की
 वरिष्ठताबार  सूची  तैयार  की  गई  है  +
 जिससे  कर्मंत्रारियो  को  परस्पर-परिवर्तनिय
 श््पो  मे  विभाजित  किया  गया  t  इन  प्रधि-
 कारियो  का  रोस्टर  के  क्‍झ्राधार  पर  विभिन्न
 कम्पनियों  से  भ्राबंदन  क्या  जाता  है  ।

 द

 Complaints  against  Companite  for
 violation  of  Company  Laws

 10806,  SHig  KANWAR  Edis  GUPTA;
 Will  the  Minister  of  LAW,  JUSTICE
 &  COMP,  ‘AIRS  be  Wicked
 to  state

 lita  oa
 sate

 accounts  and  not  following  company
 Jaws  in  the  last  one  years  -

 |

 (b)  the  number  of  complaints
 against  the  companies  08  each  mono-
 Poly  House  and  the  salient  features
 of  complaints  in  the  last  one  year}

 (c)  what  aciion  has  been  takem
 ageinst  each  complaint;

 (d)  the  names  of  the  complaints
 against  whom  cases  were  referred  to
 the  Police  or  C.B.J.  for  investigation
 alongwith  its  reasons;  and

 (e)  in  how  many  cases  the  matter
 was  taken  to  the  court?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS+
 TICE  &  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  (a)  The  readily
 available  information  of  complaints
 under  reference  is  for  the  year  ended
 on  31-3-1977  according  to  which  5072
 complaints  were  received  during  the
 year  (1976-77.

 (b)  No  separate  record  of  com-
 plaints  against  companies  belonging
 to  Monopoly  Houses  is  maintained.

 (c)  The  complaints  being  thousands
 in  number,  action  in  each  case  cannot
 be  stated  but  the  complaints  are
 examineg  and  appropriate  action  is
 being  taken,

 (d)  No  particular  record  of  such
 cases  hag  been  kept.

 (४)  No  separate  record  of  prosecue
 tions  arising  out  of  the  above  met<

 during  the  year  1O1GTE
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 Construction  of  Quarters  in  Delhi

 8107.  SHRI  KANWAR  LAL  GUP-
 TA;  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  total  number  of  Railway  em-
 ployees  and  total  number  of  quarters
 and  bungalows  allotted  to  them;

 (b)  how  many  new  quarters  Gov-
 ernment  propose  to  construct  in  Delhi
 in  1978-79,  and  1979.80;

 (c)  how  many  complaints  have
 been  received  in  Delhi  for  not  pro-
 widing  necessary  amenities  and  repairs
 in  Railway  quarters  and  what  action
 hhag  been  taken  on  each  complaint;

 (d)  is  it  a  fact  that  there  are  many
 Railway  quarters  in  Delhi  Sadar  Par-
 liamentary  constituency  in  which  basic
 amenities  are  not  available;  and

 (e)  if  yes,  why?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  Total  number
 of  staff  and  the  number  koused  in
 Delhi  are:—

 (i)  Total  No.  of  gtaff  $4,305

 (ii)  Total  No.  of  quarters
 and  bungaolws  8,507

 (b)  During  ‘1978-79,  499  units  of
 quarters  are  proposed  to  be  construct-
 ed  in  Delhi  area.  As  regards  the  No.
 of  quarters  proposed  to  be  constructed
 in  ‘1979-80,  the  position  will  be  known
 only  after  the  Railway  Budget  for
 7979.80  is  finalised  and  passed  by  the
 Parliament,
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 (c)  On  an  average,  about  275
 complaints  arg  recorded  every  day  in
 21  Enquiry  Offices  situated  in  Delhi
 Area,  Adequtte  arrangements  exist
 for  attending  to  such  complaints  and
 necessary  remedial  measures  are
 undertaken  without  delay.

 (a)  and  (९),  Parliamentary-consti-
 tuency-wise  information  is  not  main-
 ‘taineg  by  the  Railway;  however,  in
 Delhi  area,  there  are  some  old  quar-
 ters  which  lack  basic  amenities  like
 individual  latrines,  bath  rooms  etc.
 Those  of  the  quarters  which  have
 outlived  their  life  are  being  replaced
 in  phases  by  constructing  new  quar-
 ters  in  lieu  thereof.  For  the  other
 quarters  which  are  not  to  be  replaced
 in  near  future,  necessary  basic  ameni-
 ties  are  being  provided  on  a  pro-
 gramed  basis.

 कर्मचारियों  के  विशद्ध  स्रष्टाचार  के  झारोप

 8108.  भरी  हुकम  देव  नारायण यादव  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  वर्ष  i976  और  977  #
 श्रेणीवार  कितने  कर्मचारियों  पर  भ्रष्टाचार
 के  भारोप  लगाये  गये  थे  ;  भौर

 (ख  )  उनमें  से  कितने  कमंचारी  जांच
 के  बाद  दोषी  पाये  गये  उन्हें  क्या  सजा
 दी  गई  ?

 रेल  मंत्रासव में  राज्य  मंत्री  (ओ  शिव
 जारायज)  :  (क)  भौर  (ख)  एक  क्विरण

 संलग्ग है  |
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 भाम  बंचायत  के  न्यायालयों  को  मामलों  को
 जियहाने  की  शक्ति  शेने  का  प्रस्ताव

 8i09.  eft  हुकम  देब  भारायण यादव  :
 क्या  चिधि,  स्याय  हौर  कम्पतो  कार्य  मंत्री
 यह  -बताने की  कुपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  संवि-
 धान  अथवा  विधियों  में  कोई  ऐसा  संशोधन
 समाविष्ट  करने  का  है  जिससे  ग्राम  पंचायत
 के  न्यायालयों  को  ऐसे  मामलों  का  निपटारा
 करने  की  शक्ति  मिल  सके  जिनमें  छह  मास  के
 कारावास  का  दंड  दिया  जा  सके  श्रथवा
 500  रुपये  का  जुर्माना  भ्रधिरोपित  किया

 जा  सके  और  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  अधि-
 नियम  कब  तक  पारित  किया  जाएगा;  ौर

 (@)  क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्राम
 पंचायत  न्यायालयों  को  झ्धिक  शक्ति  प्रदान
 करने  का  है  ताकि  गरीब  जनता  को  कम  खर्च
 पर  और  प्लासानी  से  न्याय  मिल  सके  और
 यदि  नही,  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 विधि,  स्थाय  हौर  कम्पनों  कार्य  मज्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (भो  मरसह  यादव)  :  (क)
 शौर  (@)  सविधान  का  इस  दृष्टि  से  संशोधन
 करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  बिचार  नही  किया
 जा  रहा  है  कि  ग्राम  पंचायतों  को  ऐसे  मामलों
 का  निपटारा  करने  की  शक्ति  दी  जाए  जिनमें
 छह  मास  के  कारावास  का  दण्ड  दिया  जा
 सकता  हो  भ्रथवा  500  रुपए  का  जुर्माता
 अधिरोपित  किया  जा  सकता  हो  t

 भगवती  समिति  ने  कानूनी  सहायता  पर
 अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  पांच
 या  भ्रधिक  गांवों  के  एक  समूह  के  लिए  न्याय
 पंचायतें  स्थापित  की  जाएं,  जिनसें  तीन
 सदस्य  हों  ।  इनमें  सें  एक  सदस्य  को  जिसे--.
 विधि  का  ह्ञान  हो  पंचायत  न्यायाधीश  कहा  जाए

 Written,  ह  ash

 झौर  उसे  000  रुपए  तक  के  सिविल  मामलों
 को  निपटाने  चौर  भ्रापराधिक  मामलों  सें
 तृतीय  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  की  शक्ति  का
 प्रयोग  करने  की  शक्ति  प्राप्त  हो  ।  पंचायत
 न्यायाधीश  किसी  तालुकां  या  ब्लाक  के
 अस्तर्गत  शाने  बाली  सभी  स्याय  पंचायतों
 की  प्रध्यक्षता  कर  सकेगा  +  इस  समिति  की
 सिफारिशों  पर  विभार  किया  जा  रहा  है।

 इसके  अ्रतिरिकत,  सरकार  ने  योजना
 झौर  विकास की  विकेन्द्रित  प्रणाली  को  प्रभावी
 बनाने  के  लिए  श्री  भ्रशोक  मेहता  की  प्रध्यक्षता
 में  एक  समिति  पचायती  राज  संस्थाभों  के
 कार्यकरण  की  जांच  करने  भौर  उन्हें  मजबूत
 बनाने  के  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए  गठित
 की  है  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा
 की  जा  रही  है

 Conversion  of  N.G.  into  BG.

 8110,  SHRI  PADMACHARAN
 SAMANTASINHERA:  Wil  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 convert  the  narrow  gauge  line  into
 broad  gauge;

 (0)  if  so,  what  ig  the  total  kilo-
 meters  of  narrow  gauge  line  Division-
 wise  and  the  number  of  kilometers
 that  will  be  covered  in  broad  gauge;

 (ce)  the  cost  estimated  Division-
 wise;  and

 (d)  when  work  is  expected  to
 begin?

 THE  MINISTER  OF  STATE.IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (व).  Con-
 version  of  44.64  Kms.  long  section
 from  Nadiad  to  Kepdvanj  on  the
 Western  Railway  is  the  only:  project
 of  gauge  conversion  from  narrow
 gauge  to  brod  gauge  which  has  been
 approved  so  far  and  the  same  has
 beey  included  in  the  Budget  for
 107879  at  an  estimated  cost  of
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 Rs.  4.05  crores  as  a  part  of  the  project
 for  constructing  a  broad  gauge  line
 upto  Modasa.  Fourteen  gauge  on-
 version  projects  from  metre  gauge  to
 broad  gauge  are,  however,  in  hand  at
 present.  The  project,  involve  gauge
 conversion  of  3892  Kms.  of  metre
 gauge  track  into  broag  gauge  and  are
 estimated  to  cost  Rs.  400  crores.  The
 question  of  taking  up  conversion  of
 narrow  gauge  lines  into  broad  gauge
 in  future  will  depend  upon  the  avail-
 ability  of  resources.
 Posts  of  T.T.Is.  and  Train  Conductors

 8111,  SHRI  D.  D  DESAI;  Wih  the
 Minster  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  large  number  of
 TTIs  and  train  conductors  posts  have
 remained  unfilled  over  the  last  two
 years,

 (b)  if  not,  whether  adequate  TTIs
 or  conductors  are  on  duty  in  all  the
 II  Class  sleeper  three-ticr/two  tier
 coaches  in  all  express  trains;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  TTIs  or
 conductors  needed  zone-wise  and
 number  of  these  persons  employed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  to  (c).  In-
 formation  is  being  collected  and  will
 be  laid  on  the  Tabie  of  the  Sabha

 गुजरात  सें  झोषधि  कारखतने  को  स्थापना

 8112  श्री  झमर  सिह  बो०  राहवा :'

 क्र्म  एक्या  का  नाप
 सख्या

 l.  मैसस  एरीन्डिव  5
 2.  मैससे  कंडिला
 3.  मैसर्स  साराभाई  एम०  कंमिक  ल्म,;
 4.  भैस्स  साराभाई  कंमिकल्रा
 5.  मैसर्स  सुहरिद  गंगी .  .

 6.  मैसस  सिनविश्रोटिक्स  द
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 क्या  पेट्रोलियण,  लवा  रसायम  झोर  उबरक
 मल्ली  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  अच्छी  किस्म  की  प्रौषधियों
 का  उत्पादन  करने  के  लिए  गुजरात  राज्य
 में  औपधि  कारखाने  की  स्थापना  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  है  गौर  क्या  वर्तमान  कारखानों
 का  विकास  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  और
 इस  बारे  भ  पूर्ण  ब्योरा  क्या  हे  ,

 (खि)  क्या  गुजरात  मे  पर्याप्त  माता  में
 बनस्पति  हे  और  यहा  कितनी  मावा  में  श्रॉप-
 घियो  का  निर्माण  होता  है  और  श्रौपचधि
 कारखाने  किन  किन  स्थानों  पर  है  ,

 (7)  इन  फारखानों  क  श्रमिकों  को
 किस  दर  पर  मजूरी  का  भुगतान  किया  जाता
 है  श्रोर  उनसे  किस  प्रकार  का  काम  लिया  जाता
 है.  और

 (घ)  करा  ये  कारखान  विदेशी  सहयोग
 स  चपत  जा  *हे  ह  और  यदि  हा,  तो  इन
 देशों  4  नाम  क्‍या  हे  श्रीर  व  कितनी  सहायता
 दे  रहे  है  और  उनकी  शर्ते  क्या  हे  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  उबरक
 मत्री  (श्री  हे ंमबती  नन्दन  बहुगुणा)  (क)
 इस  समय  ऐसा  काई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  नहीं  है  तथापि  गुजरात  मं  ब्तमा  न
 आपध  निर्माताआ  से  अपनी  वतमान  काय-
 कलापो  मे  पर्याग्त  विस्तार  के  लिए  निम्न-
 निशबित  4सताव  प्राप्त  हुए  है

 प्रस्ताव

 कढ्रासप्ट्ध  ब्र  झ्रायरन  टेबस
 एथ,म्मूटाल
 विटामिन  ॥  तथा  थिटामिन  र्ा

 बयूभाड़  लैस  टेब्लेटस  ।
 बलानीडाइन  हाइड्रोब्लोइड  'एवर्स/लं.बे हैन |

 हैप्सोनिल  सुगेनरिल
 एपीसिलीन
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 (ल)  (i)  पी०  भोगारा  जो  दस्फागोल  (di)  ge  प्रमुख  कम्बनियों  हारा  एलो-:

 a4

 के  लिए  सरोवर  &  उतकी  उत्तर  मजरांत  में  पैथिक  भ्ौषधों  के  उत्पादन  की  भांता  के  उंपलेडर
 पैदाबरा  होने  की  सूचना  मिली  है  प्रांकड़ों  तथा  उनके  स्थान  नीचे  दिए  गए  हैं:

 बर्य  976  (रुपये  करोड़  म)

 क्रम  एकक  का  नाम  ब्रमुंज  श्रौषधों  का  सूजयोग  स्थान
 संख्या  नाम

 .  326.45  Ii64,  45
 2.  445.3
 3.  667.27  2652.72
 4.  42.2
 5.  7  808.  00  2396.79
 6.  लाजामाई  वनज  जामकल्त 7  38.8  00.47  बड़दा
 7.  APT  स्य्त्च  यक्म  7.97  अहमदाद
 a  नैवर्भ  बलवा  साइड  253.88  1295  बलमर

 (  ग  )  चंकि  गजरात  में  कई  झौषध  1978  the  details  thereof  and  the

 1रखान  हैं  श्रौर  कामगरों  क  कार्य  और  उनको
 थ  गई  मजदूरी  एक  दारखाने  से  दूसरे
 रखाने  में  भिन्न  भिन्न  है  इस  लिए  इस  सूचना

 को  एकत्न  करने  में  जितना  समय  और  श्रम
 लगेगा  उसमे  इतने  उपयोगी  परिणाम  नहीं
 निकलेंगे  ।

 घ)  पूछे  गए  ब्योरे  एकबर  किए
 जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रुख  दिए  जाएंगे

 New  Companies  Registered  in  Gujarat
 State

 8ii8,  SHRI  AMARSINH  V.
 RATHAWA:  Will  the  Minister  of
 LAW,  JUSTICE  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  new  companies
 registered  in  Gujarat  during  977  and

 policy  in  regard  to  their  development;
 and

 (b)  whether  some  of  the  old  com-
 panies  have  been  wound  up  and  the
 number  of  companies  working  at
 present  and  steps  being  taken  to  en-
 sure  production  by  old  companies  and
 also  to  revive  the  closed  companies
 and  full  details  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN);
 (a)  and  (b).  One  hundreg  and  eight
 new  companies  were  registered  in  the
 Siate  of  Gujarat  during  1976-77,  and
 417;  new  companies  in  ‘1977-78,  The
 break-up  of  these  companies,  by
 Government,  and  public  limited  and
 Government  and  non-Government,
 and  public  limited  and  private  limited,
 is  given  as  under:—

 TOTAL

 Year  No,  of  Govt.  Cos.  No.  of  non-Govt.  Cos  Govt.  &  Non-Govt.  together
 Public  Private  Public  =  Private  =  Public-Private  ‘Total

 1976-77.  x  6  ‘108  9  sol  108
 i977-78  a  7  107  8  _I0g  a  my
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 Thirty  compenies  during  1978-77
 ang  twelve  compantes  during  ‘1977-78,
 were  wotmd  up  by  ae  09

 biel ceédings  or  struck  off  under  ion
 860  of  the  Companies  Act  The  possi-
 bility  of  revival  of  these  Companies
 appears  remote  The  number  of
 companies  at  work  in  the  State  of
 Gujarat  as  on  3ist  March,  978  was
 240

 There  are  provisions  in  the  Com-
 panies  Av-t  which  enable  the  Gov-
 ernment  ta  keep  a  watch  on  the
 working  of  the  companies  including
 their  development  along  mght  lines
 The  Central  Gove  nment  inspect  the
 books  of  account  of  the  companies
 under  Scetion  209A  directors
 where  necessary  sp  cal  =  audat
 urdor  Secion  233A  and  orders  ine
 ve  tigation  amt.  द  affairs  of  the
 companic  und  Scction  237  as  re-
 qu  «d=  The  Ccnt  al  Goveinment  has
 alo  powers  unde:  Section  408  of  the
 Compiies  At  to  ppomnt  Govern-
 mun  director  in  companies  in  oider
 to  prevent  0997  ssion  or  mismanage-
 ment

 The  Cential  Government  has  als
 powers  under  the  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act,  396
 to  tak,  over  the  managemen  of  in-
 dustiial  undertakings  if  it  is  satisfied
 that  the  undert  iking  is  being  manag-
 ed  in  a  manner  highly  detiimental  o
 the  interests  of  the  industry  or  to  the
 public  interest  During  the  year  4977
 the  manaztmen  of  two  industrial
 undertaking,  were  {iken  ove:  by  the
 Central  Government  in  Gujarat  under
 this  Act

 गुजरात  राज्य  से  कम्पतियां

 8ii4.  st  अमर  सिह  बी०  राठवा :.
 क्या  विधि  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  ि

 (क)  गूजरात  में  कम्पनियां  की  कुल
 सख्या  क्‍या  है  भ्ौर  उनके  भागीदारो/शेयर
 होल्‍्डरों  रे  माम  क्‍या  हैं  शौर  इस  बारे  मे  पूरा
 ब्यौरा  द... क  है  ,

 (ज)  क्या  इन  कम्पमियों  का  न्यास
 बनाने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  गाधी  विचार-
 प्ारा  के  अनुरूप  श्रमिकों  को  कम्पनियों  में
 प्रतिनिधित्व  दिया  जा  सके  झौर  यदि  हां  तो
 तत्सबधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  नही,  तो
 इसके  क्‍या  कारण  हैं.  और

 (ग)  इन  कम्पतियों  में  श्रमिकों  वा
 श्रेणीवार  क्तिना  बेतन  दिया  गया  ?

 विधि,  न्याय  श्रोर  कम्पनी  कार्य  मज
 (श्री  शान्तो  भषण)  (के)  31-38-78  तक

 गुजयत  राज्य  द. ठ  शेयरा  द्वारा  लिमिटेड
 240  क्रपतिया  पायंरत  थी  ।  उम्पनी  के
 शेयरधारियां  की  सूची  पम्पनी  रजिस्ट्रार  ये
 पास  प्रस्तुत  जापि।  पियरणी  मे  दी  गई  है
 यह  सुचा  जाता  >  पिसी  भी  व्यक्ति  द्वारा
 नाममात्र  फीस  ा  पर  निरीक्षण  ते  लिए
 राला  है  ।  चि  उम्पनी  ।  शेयरधारिया  की
 सूची  बहुत  ही  लम्बी  है  इसलिए  सभी  2470
 बम्पनियां  की  इस  प्रवार  की  सूची  प्रस्तुत
 करना  व्यवहाय  नही  है  ।

 (ख)  सरकार  ने  बम्पनी  अभ्रधिनियम,
 956  भ्रौर  एकाधिफार  एवं  निबंन्धनकारी

 व्यापार  प्रथा  अधिनियम  i969  की  समीक्षा
 करने  4  लिए  ए+  विशषज्ञ  समिति  वा  गठत
 किया  है  ।  इस  समिति  का  सदर्भित  शर्तों
 मेंस  एक  यट  है  कि  क्स्पनियां  की  शयर  पूजी
 आर  प्रबन्ध  मे  मजदूर,  भाग नगा  पर  विवार
 करता  7  इस  सद्रध  मे  समिति  के  प्रस्तावों
 घर  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोट  प्रस्तुत  करने
 F  पश्चात्‌  सरक्तार  ढारा  विचार  किया
 जायगा  ।

 (ग)  क्योकि  कम्पनी  प्रधिनियस  गे
 अन्तगंत  कम्पनी  कार्य  विभाग  को  इस  श्रकाा
 की  सूचता  कम्पनियों  द्वारा  देना  भ्रपेक्षित  नही
 है  इसलिए  कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  पह
 सूचना  प्रस्तुत  नही  की  जा  सकती  है  t
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 Railway  Stations  in  Tribal  Areas

 8115,  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  Railway
 stations  in  tribal  areas  in  each  State:

 (b)  is  it  a  fact  that  most  of  the
 tribal  people  have  to  walk  many
 miles  to  catch  the  train  practically
 in  all  the  States;

 (c)  is  it  also  a  fact  that  the  length
 of  the  Railway  Lines  is  proportio-
 nately  much  less  in  tribal  87९88  than
 in  the  other  areas;  and

 (d)  if  80,  the  details  thereof  and
 the  steps  taken  by  the  Government
 to  increase  the  same  in  these  areas
 during  J978-79?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  RAILWAYS
 (SHRI  SHEO  NARAIN):  (a)  to  (d).
 Information  is  being  collected  and
 will  be  Jaid  on  the  table  of  the
 Sabha.

 Alleppey-Ernakulam  Line

 8116,  SHRI  GEORGE  MATHEW:
 Win  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Alleppey-Ernaku-
 lam  railway  line  was  included  in  this
 year’s  budget  as  promised  by  the  Mi-
 nister  last  year;  and

 (b)  if  not,  the  reasong  therefor?

 THE  MINISTRY  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 SHEO  NARAIN):  (a)  and  (b).  Al-
 yeppy-Ernakulam  railway  line  was
 proposed  for  inclusion  in  the  Annual
 Plan  ‘1978-79,  but  coulg  not  be  includ-
 ed  in  the  Budget  due  to  severe  cons-
 traint  of  resources.
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 इटाथा  के  मजदोक  डोलक्स  गाड़ी  के
 यात्रियों  को  लहा  जाता

 8117  श्री  दयाराम  शाक्य :  क्‍या
 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  6  अ्रप्रैल,
 978  की  रात  को  डीलक्स  गाड़ी  इटावा  के

 निकट  रोक  ली  गई  थी  शौर  पांच  या  छः
 डिब्बों  के  यात्रियों  को  लूट  लिया  गया  था  ;

 ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  बिहार  भें
 छपरा  जंक्शन  और  बछवाड़ा,  बरौनी  भोर
 शाहपुर  पतोरस  स्टेशनों  के  निकट  माल
 गाडी  के  इजनों  को  आग  लगा  दी  गई  थी  और
 यात्री  गाडियो  क  पाइप  काट  दिए  गए  थे  ;
 और

 (ग)  यदि  हा,  तो  सरकार  ने  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  शौर  इस
 सम्बन्ध  में  क्तिने  व्यक्तियो  को  हिरासत  में
 लिया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  शिव
 नाराधण)  (क)  6-4-78  की  रात  को
 लगभग  2i  5  बजे  उत्तर  रेलवे  के  टूडला-
 कानपुर  खण्ड  के  फीरोजाबाद  और  मक्‍्खनपुर
 स्टेशनों  के  बीच  82  डाउन  डीलक्स  एक्सप्रेस
 गाडी  के  दूसरे  दर्जे  के  एक  शयनयान  सं०
 7003  में  डकती  डाली  गयी  थी  और  डाकू
 मक्खनपुर  स्टेशन  के  पास  खतरे  की
 जंजीर  खीच  कर  लूटे  हुए  माल  सहित  भागने
 मे  सफल  हो  गये  ।  सरकारी  रेलवे  पुलिस,
 दूंडला,  जिला  आगरा,  उत्तर  प्रदेश,  ने
 भारतीय  दड  सहिता  की  धारा  394  के  अन्तरगत
 एक  मामला  ह...  कर  लिया  है

 (a)  लगभग  एक  हजार  छात्रों  की
 भीड़  ने  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  छपरा-सोनपुर बष्ड
 के  छपरा  कचहरी  रेलवे  स्टेशन  पर एक  माल
 गाड़ी  के  डीजल  रेल  इंजन  को  भांग  लगा दी
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 थी  जौर  उसे  बेकार  कर  दिया  था।  भ्रन्य  किसी
 स्टेशन  पर  किसी  इंजम  को  भाग  नहीं  लगायी
 गयी  ।  हौज  पाइप  काट  कर  पअमेक  गाड़ियां
 रोकी  गगी  ।

 (ग)  उत्तर  प्रदेश  के  उप  महानिरीक्षक
 पुलिस/  रेलवे  तथ।  रेलवे  पुलिस  प्रधीक्षक
 आगरा  ने  इन  घटता  स्थलो  का  निरीक्षण
 किया  है  तथा  प्रपराधियों  को  पकने  के  लिए
 जोरदार  प्रयास  किये  जा  रहे  हे  ।  इस  खण्ड
 पर  चलने  वाली  यात्री  गादियो  »  साथ  उत्तर
 प्रदेश  की  सरकारी  रेलवे  पुलिग  हे  कर्मचारी
 झारक्षी  +  रूप  में  भेजे  जा  रहे  है  7  उनको
 'बौकला  रखने  क  लिए  सरकारी  रेलवे  पुलिस
 के  वरिष्ठ  अधिकारी  उनकी  इयूटी  की  जाच
 करते  रहते  है  ।

 बिहार  की  र,ज्म  पलि  i  ने  बिह  *  *'ज्य  क

 नाजुक  क्षेत्रों  में  गुण्डा्गी  रोकन  व॑  लिए
 पुलिस  कर्मचारी  तैनात  किय  है  ny

 Permission  Letters  Issued  to  Drug
 Firms

 8118,  SHRI  R.  K,  AMIN:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM,  CHEMI-
 CALS  AND  FERTILIZERS  be  pleased
 to  state;

 (a)  detailed  grounds  on  which  Per-
 mission  Letters  were  issued  to  diffe-
 rent  firms  originally  for  drugs  (bulk)
 and  formulations;  items,  capacities
 and  provisions  of  I  (D&R)  Act  under
 which  they  were  granted;  Similar  de-
 tails  of  COB  licences  and  items  pro.
 duced  under  diversification  data  of
 intimation  to  DGTD  and  the  base  of
 the  applications  on  which  COB  were
 granted;

 (9)  details  of  Permission  letters
 and  COB  licences  where  3  Secretaries
 of  Government  had  appeared  before
 the  Hathi  Committee;  details  of  the
 report  submitted  by  the  Sub-Com-
 mittee  of  the  Hathi  Committee;  and

 (c)  under  what  provisions  of  7
 (D&R)  Act  and  rules  and  notifications

 Government  wants  to  regularies  the
 legal  Permission  letters  and  COB
 licences  (as  declared  by  the  Hathi
 Committee)  ?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H,  N.  BAHUGUNA):
 (a)  and  (b).  Consequent  to  jntroduc-
 tion  of  I  (D&R)  Act  in  95i,  firms
 which  were  in  existence  before  the
 Act  came  into  force  were  entitled  to
 Registration  under  the  Aci  for  their
 existing  range  of  production  ag  wel'
 a-  such  items  where  the  parties  hat
 taken  effective  steps  to  manufactuie
 them

 Various  Companies  approached  ‘he
 Government  from  time  to  time  ,ubse-
 quent  y,  seeking  authorisation  for  1
 manufacture  of  articles  which  could
 be  produced  by  them  withou'  adding
 to  their  existing  plant  and  machinery
 The  Licensing  Commitfee  at  their
 meeting  held  on  23-i-953  examined
 this  issue  vis-a-is  the  implications  of
 the  teim  “new  article”  and  held  that
 a  broag  view  of  the  definition  of  ‘new
 article’  was  reasonable  and  showld
 be  taken.  The  Committee  felt  tha.
 vhere  no  new  Trade  Mark  or  new
 Patent  was  involved  and  the  produ  t
 was  covered  within  the  ambit  of  the
 ame  item  in  Schedule  १  ०१  the  I(D&B)

 Act,  95l  for  which  the  concerned
 company  held  a  Registration/Ind:is-
 trial  approval,  then  such  product
 woulg  not  be  a  “new  article’  and
 there  ,hould  be  no  objection  to  the
 company  manufacturing  it.

 Based  on  this  decision,  and  with  a
 view  to  enabling  companies  alreadv
 holding  valid  authorisation  to  fully
 utilise  the  existing  machinery,  with-
 out  adding  to  either  royalty  burden
 or  plant  and  machinery  or  eeking
 any  additional  -oncessione  for  im-
 port  of  raw  materials  in  relaxation  of
 the  general  impo't  policy,  Pe  mission
 Lette’s  were  issued  o  the  companies.

 These  Letters  were  in  the  nature  of
 a  clarification  a»  to  ihe  meaning  of
 “new  article’  and  elaborated  the
 authorisations  for  manufacture  avail-
 able  to  the  party,  namely,  Registra-
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 tion  Certificates  and  Licence,  thereby
 explaining  to  them  that  they  were  au-
 thorised  to  manufacture  these  additio-
 nal  items  without  separate  licence,
 provided  the  following  4  main  condi-
 tions  were  satisfied:—

 (i)  No  additional  plant  and
 machinery  will  be  required  for  the
 purpose;

 (ii)  No  royalty  will  be  payable;
 (iii)  The  products  would  be  mar-

 keted  under  trade  marks  already  in
 use  and  no  new  patent  was  involv-

 (iv)  No  special  concession  in  re-
 gard  to  the  import  of  basic  raw
 materials  ang  ingredient  would  be
 made  in  relaxation  of  the  general
 import  policy  in  force  from  time  to
 time.
 Similarly  “Carrying  on  Business”

 Industrial  Licence  under  the  I  (D&R)
 Act,  95  was/is  requireg  in  the  fol-
 lowing  types  of  cases.

 (a)  Where  an  Industria!  Undere
 taking  which  wag  required  to  be
 registereg  under  Section  0  but  has
 not  been  registered  within  the  time
 fixed  for  the  purpose,  proposes  to
 carry  on  the  business  of  that  under.
 taking  after  the  expiry  of  such

 period  [vide  clause  (a)  of  sub-section
 qa  of  Section  23  of  the  Act].

 (b)  Where  an  Industrial  Under-
 taking,  the  registration  in  respect  of
 which  has  been  revoked  under  Sec-
 tion  305  proposes  to  carry  on  the
 business  of  the  undertaking  after
 the  revocation  [vide  clause  (b)  of
 sub-section  ay  of  Section  3  of  the
 Act].

 (c)  Where  an  industrial  under-
 taking  to  which  the  provisions  of
 the  Act  did  not  originally  apply  but
 became  applicable  after  the  com-
 mencement  of  the  Act  for  any  rea-
 son,  proposes  to  carry  on  the
 business  of  the  undertaking after  the  expiry  of  three  months
 from  the  date  on  which  the
 provisions  of  the  Act  became  s0  ap-
 Plicable  [vide  clause  (c)  of  sub-
 section  (l)  of  section  8  of  the  Act].
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 (d)  Where  an  industrial  untder-
 taking  to  which  the  provisions  of
 section  10,  section  ll,  section  4lA
 or  clause  (d)  of  sub-section  (ly  of
 section  8  of  the  Act  dig  not  origi-
 nally  apply  on  account  of  an  exemp-
 tion  order  issued  under  Section  29-B
 of  the  Act  but  became  applicable
 thereafter  as  a  result  of  the  can-
 cellation  of  the  exemption  order,
 proposes  to  carry  on  the  business
 of  the  undertaking  after  the  expiry
 of  such  period  as  may  be  specified
 in  the  notification  cancelling  the
 exemption.  ,

 Requisite  details  of  Permission
 Letters  &  COB  Licences  are  furnished
 in  Annexure  II  &  HI  of  Chapter’V  of
 the  Hathi  Committee  Report,  which
 has  already  been  laid  on  the  Table  of
 the  House.  Similarly  the  report  sub-
 mitted  by  the  sub-committee  of  the
 Hathi  Committee  is  contained  in  An-
 nexure  VIII  to  Chapter  V  of  its  Re-
 port  Para  9  thereof  dealg  with  dis-
 cussions  held  with  Secretaries  and  the
 position  regarding  intimation  to  DGTD
 of  details  of  items  taken  up  under
 diversification.

 (c)  (i)  The  legal  opinion  80  far  is
 that  Permission  Letters  were  issued
 subject  to  certain  conditions,  Mist  of
 these  letters  carried  a  condition  that
 the  manufacture  of  the  drugs  would
 be  within  the  overall  licensed  capacity.
 The  Permission  Letters  issueq  for  the
 manufacture  of  drug  formulations
 were  more  in  the  nature  of  clarifica-
 tion  that  the  applicant  woulg  require
 a  licence  if  certain  conditions  ‘were
 not  satisfied.

 (ii)  The  majority  view  of  the  Hathi
 Committee  was  that  Permission
 Letters  do  not  have  any  legal  backing
 in  terms  of  the  provisions  of  the  In-
 dustries  (Development  &  Regulation)
 Act.  Four  members  of  the  Committee,
 however,  expresseg  their  reservations
 on  the  above  interpretation.  The
 Committee  alao  observe  that  the
 authorities  concerned  dig  not  verify
 whether  effective  steps  hag  been  taken
 by  the  companies  for  the  items  cover-
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 have  given  undue  advantage  to  foreign
 companies  to  the  detriment  of  the
 Indian  Sector.  However,  the  Hathi
 Corrmittee  proceeded  to  state  that,  in
 regard  to  the  national  need  for  bulk
 the  manufacture  of  bulk  drugs  against
 permission  letters  and  COB  Licences,
 they  would  recommend  that,  having
 regard  to  the  national  neeg  for  bulk
 drugs,  they  may  be  regularised  sub-
 ject  to  certain  conditions.  In  regard
 to  formulations  also,  the  Hathi  Com-
 mittee  recommended  similar  action.

 (iii)  The  manner  in  which  capacity
 "based  on  ‘Permission  Letters'/COB
 Licences  is  to  be  regularised  has  al-
 ready  been  indicateg  in  the  statement
 containing  Government  decisions  on
 the  Hathi  Committee  on  Drugs  &
 Pharmaceuticals,  laid  on  the  Table  of
 the  House  on  (29-38-1978  In  particular
 attention  is  invited  to  para  36  thereof.

 ol  राम  देती  राम  (पलमृ)  प्रध्यक्ष
 महोदय,  हम  बार-बार  खडे  होते  है,  ाप
 प्रश्न  पूछने  का  कभी  समय  नहीं  देते  हैं

 डा०  लक्ष्मी  नाशायण  पांडेय  (मदसौर)
 प्रध्यक्ष  महोदय,  में  एक  महत्वपूर्ण  विषय

 ' प्रस्तुन  करना  चाहता  हुं।  साढ़े  सांत  लाख
 लोग  बेरोजगारी  का  शिकार हो  रहे  है.
 (  बपबंधान!)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mong  Harbour):  Sir,  I  have  given
 notice  yesterday...  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Bosu,  I  will
 consider  it  for  tomorrow.  Kindly
 help  me  t  regulate  the  business.
 (Interruptions)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,  I
 have  givin  8  privilege  motion  against
 the  Food  Minister.

 Speaker,  you  must  come  ang  discuss
 the  matter  with  me  in  my  Chamber,
 Please  see  the  rule.  Kindly  assist  me
 in  regulating  the  matter,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  have
 written  to  you.

 MR.  SPEAKER;  You  have  written
 to  me  ang  I  have  passed  orders  aq I  think,  the  order  must  have  been
 communicated.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Nothing of  the  sort.

 MR  SPEAKER:  Please  come  to  me.
 Orderg  have  been  passed.

 SHR]  JYOTIRMOY  BOSU:  But,
 what  about  my  privilege  motion
 against  the  Agriculture  Minister?

 MR  SPEAKER:  Everything  has
 been  done.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No,  Sir.
 My  privilege  motion  ig  on  a  different
 issue.  According  to  your  Direction,  it has  the  sixth  position—a  question  in-
 volving  breach  of  privilege.  You  can-
 not  go  to  377  before  that  motion.

 MR.  SPEAKER:  Orders  have  been
 Passed  on  this  motion.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir, some  telephone  cal]  came  to  me.
 MR.  SPEAKER:  Please  come  and

 meet  me.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  This  is
 a  matter  which  is  lying  pending  for
 six  days.  I  am  quoting  from  the  United
 Nations  publication.  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Bosu,  kindly help  me  to  regulate  the  business.

 SHRI  JYOTIRMOY  8050:  y  would.
 MR.  SPEAKER:  I  am  trying  to

 arrange  maximum  utilisation  of  the
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 House’s  time  The.rales  provide  that
 af  any  privilege  metion  ig  rejected,  it
 is  open  to  you  to  come  and  discuss
 with  the  Speaker  and  satisfy  me  to
 revise  the  matter  Certainly,  I  am
 open  to  conviction  if  you  have  tne
 material

 Therefore,  kindly  do  not  utilise  the
 House’s  time  on  this

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  Sir
 what  I  want  to  ask  is  about  whut  the
 publication  of  the  Uniteq  Nation,  says

 MR  SPEAKER  Have  you  to  take
 up  the  matter  ang  take  th  ‘h
 Boca

 e  the  time  of  “he

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  I  have
 an  apprehension  Sir  that  you  havc
 not  been  Properly  briefed

 MR  SPEAKER  You  come  and  brief
 276  I  will  consider  it

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  Sir,  six
 days  have  passed

 MR  SPEAKER  It  is  upto  you  to
 come  and  first  satisfy  me  that  you
 have  a  prima  facie  case  That  has  to
 be  done  in  my  Chamber  Please  see
 the  rules

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  _  Sir,  I
 have  listened  to  you  with  all  the  obe-
 dience  at  my  command  The  question
 ig  this  =  Within  the  hmuited  time  of  the
 House,  ४  is  very  difficult  for  us  he-
 cause  you  would  appreciate  our  diffi-
 culty  also  (Interruptions)

 SHRI  8  R  DAMANI  (Sholapur)
 Sir,  x  rise  on  a  point  of  order  Let
 him  come  to  your  Chamber  and  argue
 instead  of  wasting  the  time  of  the
 House  (Interruptions)

 MR  SPEAKER  That  is  what  I
 have  been  saying  Kindly  follow  the
 rule  Please  come  to  mé  ang  satisty
 me  I  am  willing  to  be  convinced

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  It  38
 very  difficult  job

 APRIL  25,  2076  Re,  Question  272

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack~-
 pore)  Sir,  I  mse  on  a  point  of  order
 on  74  Su,  im  today’s  bulletin,  part  I
 you  have  said  only  those  matters
 whith  hag  been  previously  permutted
 by  the  Chair  under  Rule  377  wil  be
 raised  at  Zero  Hour  and  no  other
 matte:  under  Rule  377  will  be  raised
 at  Zero  Hour  Sur,  my  point  of  order
 4s,  af  I  give  notice  under  Rule  222  as
 I  have  given  against  the  Finance  Min-
 ister  for  by-passing  the  Parliament
 in  stopping  the  work  of  the  Banking
 Service  Commission,  that  does  not  fall
 unde  Rul.  377  and  under  tre  new
 regulation  that  you  have  made  for
 Zero  Hour  I  cannot  raise  it  So,  what
 should  I  do  for  raising  7  as  a  privilege
 issue?

 MR  SPEAKER  The  rule  is  well-  /
 defined  You  can  come  and  discuss
 with  me  in  my  Chamber

 RE  QUESTIONS

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  Sir,  in
 regard  to  the  legitimacy  of  certain
 observations  made  by  me  during  the
 Question  Hour  may  I  take  the  liberty
 of  acquainting  the  House  with  full
 facts?

 Yesterday  when  I  wanteg  to  put
 supplementaries  on  behalf  of  Shri,
 Dinen  Bhattacharya,  MP  who  autho-
 riseqd  me  to  put  the  question  on  his
 behalf,  you  made  the  following  ob-
 servation

 “Mr  Speaker  Question  No  824
 Shri  Jyotirmoy  Bosu  828
 Mr  Speaker  We  will  come  to  it

 in  the  second  round.
 Shr;  Jyotirmoy  Hosu  Do  not  pass

 on  quitely  without  saying  that  If
 you  read  page  29,  you  will  see  that
 you  can  also  permit  a  Member  to
 ask  a  question  standing  in  the  name
 of  another  Member,  if  ५०  authorised

 aff  by  him
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 Shr  Jyotirmoy  Bosu.  You  were
 good  enough  to  call  me  the  other
 day

 Mr  Speaker  I  never  calleg  you
 Please  show  me  any  precedent  I
 never  alloweq  anybody

 Shin  Jyotirmoy  Bosu  You  have

 Mr  Speaker  Your  memory  28  not
 correct

 Shr;  Jyotirmoy  Bosu  You  are
 taking  a  gieat  risk

 Mr  Speaker  J  know  that

 Shi,  Jyotirmoy  Bosu  I  will  estab-
 lish  it  tomorrow

 Mr  Speaker  Please”

 4f  you  will  kindly  refer  to  the  pro-
 ceedings  of  the  House  dateq  14-4-1978
 (Pages  25209-10),  you  will  notice  the
 following

 ‘Mr  Speaker  Shr)  Jyotirmoy  Bosu
 —He  has  been  authorised  by  Mr
 Somnath  Chatterjee  to  ask  a  sup-
 plementary  on  hig  behalf

 Shri  Jyotirmoy  Bosu  May  I  know
 from  the  hon  Ministcr  whether  in
 the  public  distribution  system  which
 was  being  sradually  dismantled

 Mr  Speaker  He  hag  told  that”
 MR  SPEAKER  You  have  made

 your  point

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  I  am
 trying  to  assist  you

 MR  SPEAKER  I  must  be  saved
 from  that  assistance

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  87,  now
 T  draw  your  attention  to  ‘Rule  49  last
 sentence  after  ‘  I  quote

 “ang  may  also  permit  g  member  to
 ask  a  question  standing  in  the  name
 of  another  member,  rf  so  authorised
 by  him”

 Re  Questions  374

 You  would  not  put  me  in  the  same
 basket  with  others  where  a  person  ig
 not  naving  a  written  authority  Rule
 48(3)  38  meant  fo.  those  who  do  not
 cally  authoity  The  operative  part
 of  awe  49  .  clear  that  g  person  who
 has  an  iuthority  has  a  right  to  put
 suppicmentaries  On  acy  0  Apri]  your
 duccetion  or  decision  wag  very  correct,
 Xesterday  soi  friends  on  the  Con-
 fic  5  benches  shoutcg  too  much  and
 they  derailed  you  I  am  not  going  to
 lake  up  a  quarre]  with  the  Chair  on
 this  issue  I  only  beg  of  you  that  in
 future  if  any  Member  against  whose
 name  the  question  is  in  the  hst  is
 given  a  writtin  authority  to  another
 hon  Member  he  should  be  allowed  to
 put  supplementary  in  the  first  round

 MR  SPEAKER  Mr  Bosu  has  rais-
 €d  two  points  Fust,  when  a  person
 is  authorised  to  put  a  question  on  be-
 halt  of  the  questioner  who  ts  absent
 in  the  House  he  should  be  given  a
 chance  in  the  .ame  round?  This
 matie:  has  been  decided  as  far  back  as
 llth  September  ‘1951  The  Speaker
 has  givcn  8  ruling  that  if  g  Member
 who  “as  given  notice  of  a  question  35
 absent  ang  ४  he  has  authorised  somc-
 body  else  to  put  a  supplementary  he
 can  do  so  only  in  the  second  round
 and  not  in  the  first  round  That  rul-
 ing  has  been  followed  might  from  tre
 beginning  Theiefore  there  ig  no
 necessity  to  change  it  So  far  as  the
 second  precedent  ig  concerned  again
 Mr  Bosug  memory  has  fatleq  him

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  Not  at
 all,  Sir

 MR  SPEAKER  Last  time  what
 happened  wag  th>t  two  persong  gave
 notice  of  a  question  The  first  ques-
 tioner  was  present  The  second
 questioner  Mr  Somnath  Chat  erjee,
 Wag  not  present  He  autho:  eg  Mr
 Bosu  to  put  the  supplementar:  What
 Mr  Bosu  was  allowed  was  put  a
 supplementary  not  the  question
 There  has  been  no  contradiction  at
 all
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  I  was
 allowed  because  J  hag  the  authority

 (Interruptions)

 MR  SPEAKER  Only  the  supple-
 mentary  and  nothing  else  was  allowed

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  Sr,  I
 want  your  obsecrvation  on  this  This  is
 a  very  important  matter

 MR  SPEAKER  I  have  made  my
 observation

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  This  35
 @  very  important  question  There-
 fore,  you  should  kindly  make  an  ob-
 servation  today  A  direction  should
 come  that  those  who  have  written
 authority  from  the  Member  concerned
 shoulg  be  allowed  to  put  a  supple-
 mentary

 MR  SPEAKER  In  that  case,  they
 will  be  alloweg  to  put  a  supplemen-
 tary  only  m  the  second  round

 32  428  hrs

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 4)  REPORTED  UNEMPLOYMENT  OF  SEVEN
 ANp  A  HALF  LAKH  APPRENTICES

 Bo  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  (मदसोर)
 प्रध्यक्ष  जी,  मैं  झ्रापकी  प्रनुमति  से  नियम रे
 377  के  भ्रन्तगंत  उन  साढे  सात  लाख  अप्रेंटिसो

 के  बारे  मे  जा  बेरोजगारी  का  शिकार  हाकर
 इधर-उघर  भटक  रहे  हैं  शौर  सबधित  मत्री
 महोदय  का  ध्यान  झाकपित  करता  चाहूगा

 अप्रेटिस  भधिनियम  के  प्नन्तर्गत  प्रशिक्षित
 या  छात्रवृत्ति  प्रप्त  साढ़ें  सात  लाख  ऐसे
 युवक  मुबतिया  है  जिन्हें  बेरोजगारी  की  ठोकरे
 खानी  पड  रही  है|  इन  प्रव्नेटिसा  के  प्रशिक्षण
 पर  सरकार  क।  प्रतिमास  लगभग  30  रु०
 व्यय  करना  पड़ता  है,  भौर  कुल  मिला  कर
 इन  पर  व्यय  को  जान  वाली  यह  राशि  बहुत

 APRIL,  25,  076  M
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 बडी  राशि  हो  जाती  है।  विभिन्न  संस्थानों
 में  यह  लोग  प्रशिक्षण  प्राप्त  करते  हैं  लेकिन
 प्रणिक्षण  के  बाद  भी  उन्हें  किसी  प्रकार  का  कार्ये
 न  मिलता  यह  चिन्ता  का  विषय  है।  विभिन्न
 सस्थानों  में  जहां  यह  प्रशिक्षण  प्राप्त  करते  हैं
 इन  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  न  कर  प्नन्यथा
 दूसरे  काम  लिये  जाते  हैं।  यह  भी  इस  भ्रथि-
 नियम  की  सर्वथा  अवहेलना  करना  है  ऐसे
 प्रशिक्षण  प्राप्त  व्यक्तियों  की  संख्या  सबसे
 ज्यादा  दिल्ली  में  ही  है  जो  5  6  हजार
 के  करीब  है।  इडियन  एयरलाइन्स,  दिल्ली
 विद्युत  प्रदाय  तथा  रेलो  मे  श्रौर  श्न्य  सस्थानो
 में  ऐसे  अग्रेटिस।  को  सख्या  भारी  है  ।

 मैं  झापके  माध्यम  से  सबधित  मत्री
 महांदय  का  ध्यान  इस  ओर  झाव्धषित  करना
 चाहूगा  कि  इनके  बारे  म  काई  निश्चित  नीति
 निर्धारित  की  जाय  ताकि  ऐसे  व्यक्तियो  को
 जा  प्रशिक्षण  प्राप्त  बस्ते  है  उन्हें  इधः  उधर
 न  भटकना  पडे  शभ्रौ>  सरकार  जा  उनको
 प्रशिक्षण  देती  है  भ्रौर  उस  पर  पैसा  खर्च  करती
 है  उनकी  योग्यता  का  ठोक-ठीक  उपयोग
 किया  जा  सके  ।  इस  मामले  में  मत्री  महोदय
 श्राश्वस्त  करने  की  कृपा  करे  ।

 (i)  NEED  FOR  SETTING  UP  OF  MORE
 ALCOHOL  BASED  INDUSTRIES  IN  UTTAR
 PRADESH

 SHRI  SURENDRA  BIKRAM  (Shah-
 yehanpur)  Sir,  under  Rule  377,  7
 would  like  to  mention  the  following
 matter  of  urgent  public  importance,
 that  18,  the  use  of  excessive  alcohol
 produced  an  Uttar  Pradesh

 The  Uttar  Pradesh  State  produces
 almost  half  of  the  total  alcohol  produc~
 tion  of  the  country  that  ४8  about  450
 million  litres  per  year  This  quantity
 of  annual  production  of  alcobol  in  U.P.
 is  bound  to  imcrease  substantially
 during  1978-79  sugarcane  season  and
 onwards,  The  consumption  of  alcohol
 in  UP  is  Jesser  than  this  huge  produc.
 tion  and,  therefore,  there  is  great
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 scope  for  giving  licences  to  few  more
 industries  te  be  established  in  U.P.
 based  on  this  organic  raw  material.
 This  will  save  the  State  from  export-
 ing  alcohol  to  foreign  countries  in  the
 event  of  excesses,  More  alcohol  based
 industries  would  mean  more  encourage-
 ment  to  State  alcohol  producing  dis-
 tilleries,

 The  Industries  Department  should
 take  appropriate  action  in  the  matter
 and  find  out  ways  and  means  for
 utilisation  of  this  excess  alcohol  of
 U.P.  preferably  within  U.P.  ag  some-
 times  due  to  poor  off-take  the  dis-
 tilleries  have  to  stop  their  production
 which  position  would  be  avoided  by
 setting  up  more  alcohol  based  in-
 dustries.

 (iii)  REPORTED  VIEWs  or  THE  VICE
 FOREIGN  MINISTER  OF  CHINA  ON  SrNo-
 INDIAN  BORDER  ISSUE  AND  INDIA-CHINA

 RELATIONS

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU
 (Katwa):  With  your  permission,  I
 rise  to  mention  a  matter  of  great
 public  importance.  Mr,  Han  Nien
 Lung,  the  Vice  Foreign  Minister  of
 China  has  expressed  his  views  in  an
 interview  to  a  visiting  New  Delhi
 journalist  in  Peking  on  April  19.  Mr.
 Han  had  also  suggesteq  that  China
 wanted  that  the  border  issue  with
 India  should  be  frozen  and  set  aside
 for  the  present  and  that  the  two  coun-
 tries  could  tackle  other  questions  to
 create  a  proper  atmosphere  for
 talks  and  establishment  of  good  rela-
 tionship  between  the  two  countries.
 He  says  that  India  is  not  going  fast
 while  he  cited  a8  positive  action  by
 China  the  oral  invitation  to  our
 Foreign  Minister  to  visit  China.  I
 want  to  know  from  the  hon.  Foreign
 Minister  the  reaction  of  the  External
 Affairs  Ministry  on  the  “Reports  from
 Peking”  quoting  Chinese  Vice  Foreign
 Minister  Shrj  Han  Nien  Lung  as
 saying  that  China  was  taking  ‘positive’
 action  but  India  was  not  going  fast
 enough  to  improve  Sino-Indian  rela-
 tions.

 Matters  under  27
 rule  377

 (iv)  RePORTeD  STATEMENT  ह, अ  ‘THE
 Curess  Vice  Mrister  or  Forsicn
 AFFaIns  IN  PEKING  ON  SINO-INDIAN

 RELATIONS
 SHRI  YADVENDRA  DUTY  (Jaun-

 pur):  I  am  thankful  to  you  that  you
 have  accepted  my  377  but  it  js  on  the
 same  matter  that  the  hon.  Member
 had  raised.  The  Vice  Minister  of
 Foreign  Affairg  said  in  Peking  on  l9th
 April,  978  that  the  border  issue
 between  India  and  China  be  frozen
 and  China  would  prefer  to  tackle
 other  issues  go  as  to  create  a  proper
 climate  for  the  settlement  of  the
 border  issue.

 MR.  SPEAKER:  Two  statements
 on  the  same  had  been  selected;  there
 has  been  some  mistake,

 SHRI  YADVENDRA  DUTT:  I  was
 wanting  to  draw  the  attention  of  the
 government  that  when  the  Chinese
 delegation  came  here,  they  met  our
 Prime  Minister  and  the  Prime  Minis-
 ter  gave  an  assurance  in  the  House
 that  the  border  question  is  the  most
 important  quetion.  That  is  the  main
 irritant  between  us  end  China.

 MR.  SPEAKER:  Please  confine  to
 the  statement.

 SHRI  YADVENDRA  DUTT;  They
 want  the  border  dispute  to  be  frozen
 and  they  want  us  to  discuss  some-
 thing  else.  May  I  hope  thet  the
 Prime  Minister  will  bear  in  mind
 that  things  happened  inspite  of  all
 the  sweet  talk,  in  1962,

 MR.  SPEAKER:  You  must  have
 seen  the  rules;  you  must  confine
 yourself  to  the  statement  given  by
 you.

 SHRI  YADVENDRA  DUTT:  I  am
 doing  so.

 MR.  SPEAKER:  No;  what  you  are
 now  saying  is  not  there  in  the  state-
 ment.

 SHRI  YADVENDRA  DUTT:  The
 Chinese  government  had  ruled  out
 the  problem  and  in  effect  it  has
 served  notice  that  thet  question  be
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 {Shri  Yadvendra  Dutt]
 frozen,  which  means  that  what  they
 hold  is  theirs  and  India  is  invited  to
 trade  with  them  on  their  terms,  They
 have  also  dented  that  they  attacked
 India  and  invite  us  to  establish  rela-
 tions  on  the  five  principles  of  Panch
 Shee]  which  they  had  broken  by  their
 attack  on  our  bordeis  ang  also  not
 respecting  the  sanctity  of  our  borders
 while  building  the  road  from  Sikiang
 to  Tibet  via  Aksai-Chin,  while  keeping
 India  in  the  dark  and  using  swect
 Meaningless  320  gans,  such  as  Hindi
 Chini  Bhai  Bhat.  In  view  of  these
 expressed  ideas  by  the  Vice  Foreign
 Minister  jt  seems  that  India  i»  invited
 to  talk  of  other  things  and  stand  hop-
 ing  for  some  time  at  the  judgment
 and  sweetwil]  of  China  for  the  settle-
 ment  of  the  border  question  which  is
 the  main  irritant  jn  our  relations.  The
 Government  should  be  careful  of
 ‘(China's  talks  so  that  we  are  not  in-
 duced  to  sacrifice  our  defensive....

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  On  a  point  of  order.

 MR.  SPEAKER:  Let  him  finish;
 there  3s  only  one  line.

 strategic  paramount  interest  in  their
 favour  unilaterally,

 ‘SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  We  are
 functioning  in  a  public  body  and
 especially  in  cases  where  relationship
 is  standing  on  very  delicate  ground,
 we  do  not  usually  cast  aspersions  on
 friendly  neighbours.  Is  this  House
 going  to  be  used  for  saying  things
 against  a  great  country  and  people,
 whose  great  leaders  came  to  this
 country  and  we  gave  them  an  official
 reception  and  accorded  welcome,  etc.
 On  the  floor  of  the  House  if  this  sort
 of  thing  is  done,  is  it  not  going  to
 do  irreparable  damage?

 MR,  SPEAKER:  There  is  no  point
 of  order.

 SHRI  YADVENDRA  DUTT:  There
 is  no  damage.  It  is  a  very  important
 mit'rr  to  wh'ch  Tum  drawing  the
 attention  of  the  Government.

 MR  SPEAKER:  Shri  Bhagat  Ram.
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 (v)  REPORTED  INTENTION  or  L.  I.  C.
 MANAGEMENT  TO  TERMINATES  SIPARTITH
 SETTLEMENT  BETWEEN  L.LC.  AND  ITS

 EMPLOYEES
 SHRI  BHAGAT  RAM  (Phillaur):

 Mr.  Speaker,  Sir,  with  your  per-
 mission,  I  am  raising  the  following
 matter  of  urgent  public  importance
 under  Rule  377.

 The  management  of  the  Life  Insur-
 ance  Colporation  of  India  has  served
 notice  dated  2-3-1978  upon  the  em-
 ployees’  unions  expressing  their  in-
 tention  tu  terminate  the  Bipartite
 settlement  of  974  centered  into  bet-
 ween  the  Life  Insurance  Coiporation
 of  India  and  its  workmen.  Even  be-
 fore  the  expiry  of  sixty  days  pcriod
 of  notice  the  managemcnt  has  i:sued
 inst  uctions  to  al]  th  offices  not  to
 pay  any  bonus  to  any  of  Aaa  emplo-
 yees  for  the  period  afte’  3l-3-978.
 This  action  ०  the  LIC  management
 Js  clearly  in  retaliation  to  the  unani~
 mous  verdict  of  the  seven  judge
 bench  of  the  Supieme  Court  which
 has  held  that  the  right  to  receive
 bonus  is  property  mght  under  the
 Constitution,  As  per  the  established
 practice  such  bipartite  agreements
 are  replaced  by  fresh  agreements
 reached  through  negotiations  between
 the  management  ang  the  workmen.
 Any  attempt  to  terminate  the  settle-
 ment  arbitrarily  and  to  tinker  with
 the  existing  rights  of  the  employees
 is  bound  to  create  industrial  unrest
 and  the  L'C  employees  have  already
 launched  agitation  against  this  move
 of  the  management.  It  is  in  public
 interest  that  the  Government  should
 intervene  to  ensure  that  the  settle-
 ment  is  not  terminated  unilaterally
 and  the  same  should  be  replaced  by
 a  fresh  settlement  through  negotia-
 tiong  between  the  LIC  management
 and  the  employees’  unions,

 I  have  given  another  statement,  in
 which  I  have  said  about  the  firing
 on  striking  workers  of  Hissar  Textile
 Mill,  Hissar,  on  24-4-78

 MR.  SPEAKER:  No,  no.  You  have
 made  your  statement.  Now,  papers
 to  be  laid  on  the  Table.
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 PROF,  DILIP  CHAKRAVARTY
 (Calcutta  South):  I  have  given  notice
 of  the  matter  about  the  hunger  strike,
 which  has  been  started  in  Calcutta

 MR.  SPEAKER:  I  have  not  given
 ‘you  permission.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 I  have  given  notice  of  a  matter  and
 I  wanted  a  reply  from  the  Agricul-
 ture  Minister  while  replying  to  the
 debate  today.  If  you  allow  it  tomor-
 row  only,  the  purpose  will  not  be
 served.

 MR,  SPEAKER:  You  must  have
 given  it  earlier.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  have
 given  jt  earlier.

 MR.  SPEAKER:  You  have  given  it
 only  at  0.25  today  You  have  not
 given  it  earlier.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Earlier,  it
 was  ..0t  acccpted  for  today.  That  is
 why  I  wivte  a  note  to  you  to  bring
 it  to  your  notice.

 MR  SPEAKER  We  will  allow  it
 tomorrow

 SHRI  VASANT  SATHE:  That  will
 Not  serve  the  purpose  You  can  do
 one  thing  When  the  Agriculture
 Minister  starts,  allow  me  to  7१९७०  it
 at  that  time  so  that  he  can  reply  to
 it  also,  because  today  he  35  replying
 to  the  debate.

 PROF.  DILIP  CHAKRAVARTY:
 An  indefinite  hunger  strike  had  start-
 ed  in  Calcutta  Their  grievances
 have  not  been  redressed  in  the  last
 twelve  years,  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  :  am  io  selecting
 only  five  each  day.

 PROF.  DILIP  CHAKRAVARTY:
 I  abide  by  it.  I  bow  down  to  you.

 MR.  SPEAKER:  Is  this  the  way  of
 bowing  down?  Supposing  each  day,
 @  man  or  @  group  starts  a  hunger

 aa

 strike,  und  I  am  allowing,  then  jt  will
 all  be  hunger  strike  statements,  I
 am  certainly  considering  every  thing.
 I  will  give  you  every  opportumty.
 I  have  got  to  consider  everything.
 Some  people  have  given  earlier  also,
 amportunt  questions  also.  J  may  be
 wrong  in  my  judgment  about  its  im-
 portance.  But  ultimetely  it  is  my
 judgment,  which  should  stand.  I  am
 trying  to  regulate  the  matter.

 PROF.  DILIP  CHAKRAVARTY:
 I  may  inform  you  that  they  have  the
 problems  for  the  last  twelve  years
 without  any  solution.  Last  year,  the
 hunger  strike  was  averted  due  to  the
 intervention  of  some  MPs.

 MR  SPEAKER;  Is  this  the  way  of
 cooperating?

 PROF.  DILIP  CHAKRAVARTY:
 Kindly  allow  it  tomorrow.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  This
 Benga]  Immunity  Business,  may  I
 have  an  assurance  fiom  you  that  I
 will  be  allowed  to  make  a  statement
 tomoriow?

 MR.  SPEAKER,  No  such  assurance
 व  can  give  you.  But  I  can  give  you
 vne  assurance  that  I  will  deeply  con-
 sider  every  matter.

 Papers  to  be  laid  on  the  Table,

 42.25  hrs,
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Review  sy  Govt.  AND  ANNUAL  REPORT
 ETc.  or  CocHIN  REFINERIES  LTD.,  FOR

 ‘1976-77
 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM

 AND  CHEMICALS  |AND  FERTILI-
 ZERS  (SHRI  H.  N.  BAHUGUNA):
 I  beg  to  lay  on  the  Table  a  copy
 each  of  the  following  papers  (Hindi
 and  English  versions)  under  sub-
 section  (1)  of  section  6I9A  of  the
 Companies  Act,  1956:

 ay  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  Cochin
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 Refineries  Liimetd,
 year  1976-77.

 (2)  Annual  Report  of  the  Cochin
 Refineries  Limited,  for  the
 year  1976-77  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptroller
 and  Auditor  General  thereon.

 for  the

 [Placeq  in  Library.  See  No.  LT-
 2165/78.)

 DEtULRp  DEMANDS  FOR  GRANTS  OF
 Mintstry  oF  Law,  JUSTICE  AND  COM-

 Fany  APFFamrs  For  1978-79

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  I  beg
 to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the
 Detaileg  Demands  for  Grants  (Hindi
 and  English  versions)  of  Ministry  of
 Law,  Justice  and  Company  Affairs
 for  1978-79.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-266/78.]

 DETAILED  DEMANDS  FOR  GRANTS  OF
 MINISTRY  OF  TOURISM  AND  CIVIL

 AVIATION  For  1978-79

 THE  MIN'STER  OF  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  (SHR  PURU-
 SHOTTAM  KAUSHIK):  I  beg  to  lay
 on  the  Tab'o  a  copy  of  the  Detailed
 Demands  for  Grants  (Hindi  and
 English  versions)  of  Ministry  of
 Tourism  and  Civil  Aviation  for  1978-
 19.  {Pluced  in  Library.  Sce  No.  LT-
 2167/78  ]

 THE  MINISTER  OF  ENERGY
 (SHRI  द  RAMACHANDRAN):  I

 beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the
 Detaileg  Demands  for  Grants  (Hindi
 and  English  versions)  of  Ministry  of
 Energy  for  ‘1978-79.  [Placed  in  Lib-
 brary.  See  No.  LT-268/78.]

 Detaitep  DEMANDS  FOR  GRANTS  OF
 ‘Moustry  oF  COMMUNICATIONS  FOR
 4978-79  awp  Demanps  FoR  GRANTS

 of  enriched  Uranium  to  India
 हि  (CA)

 FOX  EXPENDITURE  OF  CENTRAL  GOVT.  ON
 TNoran  Posts  AND  TELKGRAPHS

 Deprr..  FoR  1978-79
 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-

 TIONS  (SHRI  BRIJ  LAL  VERMA):
 I  beg  to  lay  on  the  Table:—

 qd)  A  copy  of  the  Detailed  De-
 mands  for  Grants  (Hindi  and

 nglish  versions)  of  Ministry
 of  Communications  for
 1978-79.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT-269/78.]

 (2)  A  copy  of  the  Demands  for
 Grants  (Hindi  and  English
 versions)  for  expenditure  of
 the  Central  Government  on
 the  Indian  Posts  ang  Tele-
 graphs  Department  for  1978-
 79.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-2270/78.]

 NovtirircatIons  UNDER  CusToms  Act

 THE  MINISTER  07  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  I  beg  to  lay
 on  the  Table  a  copy  each  of  Notifica-
 tion  Nos,  86-Customs  and  87-Cus-
 toms  (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Gazette  of  India  dated
 the  25th  April,  1978,  under  section
 59  of  the  Customs  Act,  962  together
 with  an  explanatory  memorandum.
 (Placed  in  Library.  Sce  No.  LT-
 2187/78.)

 2.27  hrs.
 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER

 OF“  URGENT  PUBLIC  IMPORT-
 ANCE

 U.  Ss.  Nuéuear  Recutatory  Commas-
 SION’s  REPORTED  DECISION  TO  IGNORE
 ITs  CONTRACTUAL  OBLIGATION  TO  SUP-

 PLY  ENRICHED  URANIUM  ‘TO  [NDIA
 SHRI  PRADYUMNA  BAL

 eet singhpur):  Sir,  I  call  the  atféntion
 of  the  Prime  Minister  to  the  follow-
 ing  matter  of  urgent  public  import- ance  and  I  request  that  he  may  make

 statement  thereon:



 U.S.  Nuclear  Reg.
 decision  re  supply  of  enriched
 “The  reported  decision  of  the

 U.S.  Nuclear  Regulatory  Commis-
 sion  to  jgnore  its  contractual  obli-
 gation  to  supply  India  with  7.6
 tonnes  of  enriched  uranium  and
 reaction  of  the  Government  there-
 to.”

 285

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  Mr.  Speaker,  Sir,
 as  I  explained  on  the  floor  of  the
 House  on  the  23rd  March  4978  in
 response  to  fa  Calling  Attention
 Notice,  our  application  for  export
 licence  of  7.6  tonnes  of  enriched
 uranium  for  Tarapur  Atomic  Plant
 was  referred  to  the  U.S:  Nuclear
 Regulatory  Commission  by  the  U.S.
 Administration.  This  was  done  on
 26th  January,  978  and  the  consign-
 ment  was  due  for  delivery  in  Septem-
 ber  1977.  But  the  matter  was  not
 disposed  of  by  the  Commission  in
 time  and  only  at  the  latest  meeting
 of  the  Nuclear  Regulatory  Commis-
 sion  last  week  the  question  has  been
 referred  back  to  the  U.S.  Adminis-
 tration  that  on  account  of  equality  of
 votes,  the  Commission  has  been  able
 to  come  to  a  decision.  The  matter
 now  rests  with  the  U.S.  President.
 According  to  the  American  law  how-
 ever  even  after  the  U.S.  President
 decides  to  authorise  the  export,  the
 matter  will  have  to  be  laid  before
 the  U.S.  Congress  for  sixty  working
 days  and  it  is  open  to  the  Congress
 if  it  so  decides  to  annul  the  Presi-
 dent’s  action.  In  other  words  it  would
 mean  that  if  the  President  takes  a
 decision  in  favour  of  authorising  the
 shipment,  we  have  to  wait  for  60
 working  days  within  which  the  U.S.
 Congress  can  annul  the  President’s
 action,  but  if  they  do  not  annul  the
 President’s  action  it  wil]  remain  con-
 firmed.

 The  supply  of  enriched  uranium  is
 wegulated  by  an  Agreement  for  Co-
 gperation  between  the  Governments
 of  the  United  States  and  India  dated
 25th  October,  963  followed  by  a
 Contract  between  the  United  States
 Atomic  Energy  Commission  acting  on

 VAISAKHA  5,  900  (SAKA)  286 Commission’s
 Uranium  to  India  (CA)

 behalf  of  the  Government  of  U.S.A.
 and  the  Government  of  India  dated
 the  l7th  May,  1966.  The  Atomic
 Energy  Commission  of  the  United
 States  has  been  abolished  and  now
 the  matter  rests  with  the  U.S.  Admi-
 nistration  on  the  recommendation  of
 the  Nuclear  Regulatory  Commission.

 I  would  not  trouble  the  Hon'ble
 Members  with  the  details  of  the  pro-
 visions  of  the  Agreement  and  the
 Contract.  Under  the  provisions  of
 domestic  distributors  changed,  ‘the
 Government  is  bound  to  provide  us
 with  all  the  fuel  for  Tarapur  upto
 994  and  at  the  same  time  they  bind
 us  not  to  obtain  the  required  fuel
 for  Tarapur  from  any  other  source
 during  this  pericd.  There  is  also  the
 provision  in  the  Contract  to  the  effect
 that  if  the  applicable  domestic  laws

 -or  policies  of  U.S.A.  with  respect  to
 -6wnership  and  supply  of  such  nuclear
 ‘material  for  use  by-  the  American
 domestic  distributozs  be  changed,  the
 parties  agree  to  consult  with  each
 other  to  determine  the  modification
 of  any  requirement  of  the  Contract
 in  order  to  conform  to  the  laws  and
 policies  in  force.  At  the  same  time
 it  provides  that  nothing  contained  in
 the  relevant  Article  shall  affect  the
 obligation  of  the  U.S.  Government  to
 sell  all  of  our  requirement  of  en-
 viched  uranium  for  Tarapur  Atomic
 Power  Station,  nor  would  it  enlarge
 the  financial  obligations  and  respon-
 sibilities  of  the  Government  of  India
 to  the  Government  of  Uniteq  States
 as  provided  in  the  Contract.

 To  my  mind,  therefore,  it  is  quite
 clear  that  neither  the  domestic  laws
 nor  the  domestic  policies  of  USA
 can  affect  the  supply  of  Tarapur’s
 requirements  of  enriched  uranium
 and  consequently  both  the  delay  in
 the  supply  of  enriched  uranium  for

 purposes  of  Tarapur  and,  whatever
 the  circumstances,  the  refusal  to

 supply  such  requirements  would  be
 a  breach  of  the  Agreement.

 Under  the  present  requisitions
 pending  with  the  United  States  Gov-
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 ernment,  supplies  were  due  in  Sept-
 ember  977  and  are  due  in  April
 1978,  June  978  and  October  1978,
 The  supplies  of  September  1977
 have  not  reached  us  and  another
 instalment  of  supplies  has  be-
 come  due.  I  am_  sorry  that  I  am
 unable  to  apprecia'e  the  delays  in
 processing  our  requisitions.  The  pro-
 cedu-e  tegarding  reference  to  Nu-
 clear  Regulatory  Commission  should
 have  been  resorted  to  in  full  recogni-
 tion  of  the  need  for  timely  compli-
 ance  with  our  requisition.  We  have
 held  patience  for  »  long  and  even
 the  promise  of  the  President  of  the
 Uniteg  States  made  within  the  pre-
 cincts  of  this  august  House  in  Janu-
 ary  last  does  not  appear  to  have
 weighed  with  the  Nuclear  Regulatory
 Commission  in  their  deliberations
 over  this  matter.  I  have  no  doubt
 that  the  United  States  President  actu-
 ated  as  he  is  by  high  mora]  purpose
 and  in  conformity  with  his  obliga-
 tion  under  the  Agreement  and  Con-
 tract  and  in  fulfilmet  of  his  promise
 wil]  reach  an  early  decision.  But
 the  requirements  of  laying  his  deci-
 sion  hefore  the  Congress  will  delay
 the  supplies  at  least  for  another  three
 months  This  situation  in  itself  is
 not  alarming  because  I  am_  assured
 that  the  present  .to-ks  of  fuel  will
 be  sufficien’  to  operate  one  of  the
 two  unit,  upto  about  980  and  an-
 other  a  little  beyond  1980.  The  inter-
 regnum  vives  us  sufficient  time  to
 evolve  alternative  methods  of  mak-
 ing  up  for  the  default  of  US  Gov-
 ernment,  should  that  become  a  last-
 ing  feature  of  the  implementation  of
 the  Agreement  and  the  Contract.

 Nevertheless,  I  should  like  to  make
 it  clear  that  it  is  with  considerable
 disquiet  and  disbelief  that  I  view
 delay  in  compliance  with  our  requisi-
 tion  of  enriched  uranium  for  Tarapur
 plant  let  alone  the  fact  that  refusal
 of  supply  would  be  a  breach  of  the
 Agreement.  Such  a  delay  has  occured
 not  only  in  the  supply  of  enriched
 wranium  but  also  in  regard  to  our

 Commission's  decision  tre  2  o
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 request  for  a  joint  determination  to
 the  safeguardability  of  our  re-process-
 ing  facility  as  envisaged  in  the  Co-
 operation  Agreement.  This  has  resulted
 in  reduced  generation  of  power  and  has
 prevented  us  from  utilising  the  residual
 enriched  uranium  and  the  contained
 plutonium  which  not  only  has  put  us
 to  substantial  loss  both  from  the
 material  and  monetary  points  of  view
 but  our  own  development  has  received
 a  set-back.  After  ‘the  situation  in
 regard  to  supply  of  enriched  uranium
 against  our  requisition  is  cleared  I
 propose  to  take  up  this  question  with
 the  U.S.  administration.  So  far  as  the
 supply  of  enriched  uranium  is  con-
 cerned,  I  am  taking  up  the  matter  with
 the  U.S.  President.

 For  the  time  being,  therefore,  we
 have  to  wail  for  such  action  as  the
 President  may  take  in  order  to  clear
 our  pending  requisitions.  I  have  ale
 ready  asked  our  Atomic  Energy  Com-
 mission  to  examine  cvery  alternative
 avenuc  to  keep  up  the  supplies  of  fuel
 for  Tarapur  plant  in  case  the  uncer-
 tuinties  of  supplies  from  United  States
 become  a  permanent  feature.  In  com-
 ing  to  this  decision  I  have  taken  fully
 into  account  the  obligation  of  the
 United  States  to  supply  us  with  fuel
 and  their  refusal  being  a  breach  of  the
 Agicement.  I  am  conscious  that  any
 such  refusal  would  bring  to  an  end
 both  the  Agreement  for  cooperation  and
 the  Contract.  We  cannot  allow  such
 an  eventuality  to  interfere  with  our
 propramme  for  development  of  Atomic
 Energy  for  purpose  of  providing  fuel
 for  our  power  plants.  I  hope  the
 House  will  view  this  matter  in  the
 light  of  this  clarification.

 SHRI  PRADYUMNA  BAL:  Mr.  Spea-
 ker,  Sir,  I  do  appreciate  the  stand
 taken  by  the  honourable  Prime  Minis-
 ter  in  this  respect  in  his  negotiation
 and  in  his  stance  towards  the  US
 Administration,  especially  his  per-
 sonal  discussion  with  the  American
 President,  Mr.  Carter.  But  I  have
 certain  misgivings  and  rightly  se
 when  I  see  that  double  standards
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 are  being  used  by  the  US  Adminis-
 tration  in  respect  of  despatch  of  ato-
 mic  fuel  to  European  countries  and
 to  India.  I  think  it  is  right  to  place
 facts  here.  This  US  law,  that  is,  the
 Non-Proliferation  Act,  came  into  force
 on  8th  April,  1978;  and  we  had  asked
 for  this  shipment  of  enriched  uranium
 abeut  1-1/2,  years  back.  In  response
 to  the  agreement  and  the  contract  the
 U.S.,  as  the  Prime  Minister  has  right-
 ly  observed,  is  under  definite  con-
 traetual  obligation  to  fulfil  and  honour
 the  commitments;  and  these  commit-
 ments  are  holding  good  until  99¢.
 So,  whatever  may  be  the  legal  posi-
 tion  in  the  United  States,  a  country
 of  the  stature  of  US  must  fulfil  its
 international  obligations  which  have
 been  embodied  in  an  agreement  bet-
 ween  the  two  governments,  notwith-
 standing  the  fact  that  the  Atomic
 Energy  Commission  of  the  US  has
 been  abolished,  because  there  have
 been  certain  successor  agencies  which
 would  have  taken  up  the  responsibi-
 lities.  As  has  been  stated  in  the  state-
 ment,  it  is  the  US  Administration
 which  is  directly  dealing  with  this
 matter,  with  the  recommendation
 from  the  Nuclear  Regulatory  Com-
 mission  of  the  United  States.  Here,
 I  will  quote  the  opinion  of  dissenting
 members  of  the  Nuclear  Regulatory
 Commission.  There  are  two  members:
 Mr.  Victor  Giuiansky  and  Mr.  Peter
 Bradford,  who  have  voted  against  the
 transhipment  of  nuclear  fuel  to  India.
 Notwithstanding  their  opinion  that  it
 should  not  be  sent,  they  have  obser-
 ved:

 “The  judgement  igs  his  to  make,
 broader:  and  hig  freedom  to  act,
 more  flexible.”

 ‘President’
 then:

 means  Mr  Carter.  And

 “That  judgement  is  his  to  make,
 based  on  considerations  that  are
 legitimate,  apart  from  those  impo-
 sed  on  us  by  the  Statute...."”

 The  statute  is  the  recent  law.  And
 the  twa  members,  viz.  the  chairman

 १6  LS—I0.
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 MR.  SPEAKER:  It  does  not  matter.

 We  are  more  concerned  with  energy
 than  with  the  chairman.

 SHRI  PRADYUMNA  BAL:  They
 are  relevant.  Their  opinion  is  rele-
 vant.

 MR.  SPEAKER:  This  is  a  Coiling
 Attention.  Kindly  be  brief.

 SHRI  PRADYUMNA  BAL:  On  April
 7,  ‘1978,  President  Carter  has  sanc-
 tioned  shipment  of  this  fuel,  i.e.
 enriched  uranium  to  3  countries  of
 Europe,  viz.  France,  Germany  and
 Denmark,  in  order  to  avoid  these  legal
 complications  which  were  to  come
 into  force  on  the  8th.  Under  the  cir-
 cumstances,  am  I  to  believe  that  the
 US  Administration  is  sincere  in  its
 desire  and  intention  to  gend  nuclear
 fuel  to  India;  or  is  it  a  sort  of—may
 I  use  that  word?—trickery  on  the
 part  of  the  US  Administration  to  take
 the  pretension  that  the  Nuclear  Re-
 gulatory  Commission  does  not  allow
 this  shipment?

 I  will  now  formulate  my  questions.
 Will  the  Prime  Minister  tell  this
 House  whether  we  are  taking  imme-
 diate  steps,  by  switching  on  to  alter-
 native  methods  of  running  the  Tara-
 pur  plant,  by  developing  the  use  of
 plutonium  oxide-uranium  mixture  as
 fuel?

 May  I  also  know  whether  we  are
 negotiating  or  will  negotiate  with
 other  sources  which  are  in  a  position
 to  supply  us  with  the  requisite  quantity
 of  enriched  uranium?

 MR.  SPEAKER:  You  cannot  go  on
 lke  this.

 SHRI  PRADYUMNA  BAL;  These
 are  integrated  things.  I  am  initiating
 the  calling  attention.  You  must  allow
 me,  you  must  bear  with  me.  You
 should  not  be  impatient  like  this.  I
 am  asking  a  rather  technical  question
 which  hag  to  be  gone  into.

 May  I  know  whether  it  is  also  pos-
 sible  to  re-cycle  enriched  uranium  for
 recurring  use?  Will  the  Prime  Minis-
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 ter  also  state  firmly  that  because  of
 our  Prime  Minister's  or  India’s  refu-
 sai  ta  sign  fhe  non-proliferation
 treaty..."

 MR.  SPEAKER:  You  have  taken
 much  more  time.

 SHRI  PRADYUMNA  BAL:  our
 foreign  and  national  policies  wiil  not
 be  allowed  to  be  influenced,  much
 less  guided,  by  the  clever  remote  con-
 trol  pressure  now  alleged  to  be  ap-
 plied  through  thig  nuclear  fuel  deal?

 MR.  SPEAKER:  I  will  not  allow  any-
 thing  more.

 SHRI  PRADYUMNA  BAL:  Only
 one  sentence.

 If  ultimately  the  USA  refuses  to
 supply  enriched  uranium  except  on
 its  own  terms,  will  India  go  to  the
 International  Court  of  Justice  at  the
 Hague,  as  this  amounts  to  a  gross
 breach  of  an  international  contract,
 and  may  I  know  whether  the  Prime
 Minister  will  defer  his  proposed  visit
 to  the  USA  until  this  matter  is  settled
 either  way?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  May  I  gay,  while
 replying  to  the  last  question  first
 about  deferring  my  visit  to  the  USA,
 that  that  question  does  not  arise  at
 all?  And  I  do  not  know  how  it  78
 linked  up  with  this  question.  On  the
 contrary,  I  can  bring  it  home  to  them
 much  more  in  person  than  from  a
 distance.  But,  more  than  that,  I  have
 to  go  to  the  Disarmament  Conference.
 T  have  to  go  to  New  York,  and  there
 is  no  question,  therefore,  of  postpon-
 ing  the  visit.  We  do  not  want  to  hurt
 ourselves  by  doing  something,  what-
 ever  they  may  want  to  do.  There  is
 no  question  of  submission  to  any  pres-
 sure  whatsoever,  and  if  they  make  a
 breach  of  the  agreement,  it  is  no  use
 going  to  court.  I  do  not  propose  to
 go  to  court.  That  will  again  delay
 matters  further;  I  will  have  to  wait.
 The  moment  they  refuse,  it  is  a
 breach  of  the  agreement,  and  we  are
 free  to  act  on  our  own  and  utilise  the
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 spent  fuel  and  other  things  ag  bast
 as  we  can,  But  we  cannot  take  any
 of  those  steps  just  now  when  the  agree-
 ment  is  not  broken.  If  they  do  some-
 thing  wrong,  we  cannot  do  what
 would  not  be  right  for  us  to  do.  That
 also  we  have  got  to  bear  in  mind.

 SHRI  PRADYUMNA  BAL:  I  had
 raised  about  alternative  methods?

 MR.  SPEAKER:  He  has  said  alter-
 native  methods  will  be  considered.

 SHRI  MOHD.  SHAFI  QURESHI
 (Anantnag):  I  do  not  have  any  tech-
 nical  questions  to  ask  the  Prime  Minis-
 ter.

 It  was  in  March,  ‘1978,  that  the
 U.S.  Nuclear  Regulatory  Commission
 put  off  a  decision  on  whether  to  re-
 lease  7.6  tons  of  enriched  uranium  for
 the  Tarapur  Atomic  Power  Station  or
 to  hold  public  hearings  before  issuing
 the  licence.  Two  of  the  four  Mem-
 bers  of  the  Commission  considered
 India’s  application  which  was  duly
 recommended  by  the  State  Depart-
 ment.

 The  position  now  is  that  a  vote  in
 the  four-member  Nuclear  Regulatory
 Commission  was  a  tie  and  this  tie
 vote  can  be  a  source  of  a  big  nuisance
 a  from  our  point  of  view.  The  entire
 process  will  be  delayed  by  months,
 thus  adding  to  the  complications  of
 the  Tarapur  Power  Station  which  is
 already  forced  to  reduce  its  output  to
 60  per  cent  of  its  capacity.  There
 may  be  no  relief  even  when  the  7.6
 tons  of  enriched  uranium  now  in  dis-
 pute  is  delivered.  The  question  is
 what  will  happen  after  that.  Once
 this  delivery  is  made,  the  problem  is
 not  going  to  be  solved.  I  think  every
 time  we  will  have  to  go  with  the  beg-
 ging  bow]  to  the  Americans  for  enrich-
 ed  uranium.

 Another  request  for  delivery  of  6.7
 tons  under  the  agreement  is  pending
 with  the  USA  since  November  last.

 It  seems  that  a  decision  was  taken—
 I  would  lke  confirmation  of  this  by
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 dle  Prithe  Minister—by  the  Carter
 administration  earlier  in  1977,  whils
 approving  the  shipment  of  fuel,  that
 the  USA  would  not  insist  that  India
 either  open  up  all  her  nuclear  facilities
 to  safeguard  through  inspection  by
 the  International  Atomic  Energy
 Agency  or  sign  the  Nuclear  Non-
 proliferation  Treaty—both  conditions
 ‘were  unacceptable  to  India,  and  should
 be.  Instead,  it  was  stated  that  Mr.
 Carter  would  ask  India  just  what  he
 had  asked  West  Germany,  France  or
 Denmark.  The  acceptance  of  the
 American  conditions  would  mean  not
 only  that  there  would  be  no  nuclear
 explosion  but  also  that  other  nuclea:
 programmes  will  be  curtailed.  This
 will  retard  our  programme  of  atomic
 power  generation  and  thus  perpetuate
 energy  deficiency.

 The  Prime  Minister  has  deciaied
 that  there  is  no  need  for  nuclear  ex-
 plosions  even  for  peaceful  purpose:.
 He  has  stated  this  on  the  basis  of
 scientific  knowledge  which  he  acquired
 In  his  student  days.  He  is  within  his
 rights  to  take  a  political  decision  and
 he  should  boldly  admit  it.  But  if  the
 decision  is  taken  on  technical  grounds
 then  the  matter  should  be  left  to  ex-
 perts  and  not  to  the  knowledge  of  the
 Prime  Minister.  The  fact  is  that  it
 Is  a  political  decision.  The  present
 Government  is  keen  to  befriend  the
 US  Administration  and  obviously
 thinks,  the  surrendering  of  sovereign
 rights  on  nuclear  development  is  a
 price  worth  paying  for  it.

 In  the  statement,  the  Prime  Minister
 hag  stated:

 “I  have  no  doubt  that  the  United
 States  President  actuated  as  he  is
 by  high  moral  purpose  and  in  com-
 formity  with  his  obligation  under
 the  Agreement  and  Contract  and  in
 fulfilment  of  hig  promise  will  reach
 an  early  decision.”

 To  me,  it  seems  that  both  the  hon.
 Prime  Minister,  with  due  respect  to
 him,  and  the  American  President  ere
 attracted  to  such  a  situation  because
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 of  their  common  trait  of  self-righte.
 ousness  arid  high  moral  principles, Our  approach  woulg  be  only  justified if  it  is  accompanied  by  our  single
 minded  pursuit  of  the  policy  of  self-
 reliance.  India  ig  more  or  less  self.
 sufficient  in  nuclear  technology  and
 knowhow.  But  its  dependence  on  gn
 imported  fuel  will  always  subject  it
 to  blackmail  by  the  U.S.  Indications
 are  that  there  are  rich  deposits  of
 uranium  in  Himalayas,  Chandigath
 and  in  Bodal  in  Madhya  Pra*esh.
 Natural  uranium  ig  available  within
 the  country.  I  would  like  to  know
 from  the  Prime  Minister  whether  the
 Government  will  consider  to  make
 India  self-sufficient  in  fuel  by  using
 plutonium  produced  from  subsequent
 natural  uranium.  Will  the  Govern-
 ment  make  it  abundantly  clear  to  the
 United  States  that  it  will  neither  suc-
 cumb  to  pressure  nor  yield  to  its
 blackmail?  May  I  now,  in  the  light
 of  what  is  happening  in  the  world
 and  in  this  country,  ask  the  hon.
 Prime  Minister  whether  he  has  got
 any  mind  to  change  his  earlier  900९५
 about  nuclear  explosions?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  How  many
 times  should  I  give  an  assurance,  I
 do  not  know.  Then  it  will  perhaps  be
 construed  to  mean  that  lady  protests
 too  much.  I  do  not  want  to  enter
 that  category.  I  have  definitely  state?
 that  we  are  not  going  to  be  pressuri-
 sed  by  anybody.  We  will  follow  cur
 policy  of  developing  atomic  energy
 for  peaceful  purposes  and  nobody  is
 able  to  come  in  our  way  in  that
 matter.  I  have  stated  that  categori-
 cally.  And  that  cannot  be  subjected
 to  any  safeguards  by  anybody  unless
 it  is  on  equa)  footing.  Otherwise,  it
 cannot  happen.  Therefore,  I  do  not
 understand  what  troubles  my  friend  in
 this  matter.  If  they  break  the  agree-
 ment,  we  are  free  to  act  on  our  own.
 But  until  they  have  broken  the  agree
 ment,  I  cannot  take  the  law  into  my
 own  hands  and  do  something  which
 will  give....  (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  want  to
 ask  a  question.



 295  U.S.  Nuclar  Reg.
 supply  of  enriched

 SHRI  MORARJI  DESAI:  You  can-
 not  ask  a  question.  Please  sit  down.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Nothing  to
 bar.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  You  have
 no  right  to  ask  it.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  have  the
 right  to  interject.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  You  have
 not  ....  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Not  in  the  Calling
 Attention.  (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  am  not
 asking  a  question;  I  am  asking  a  clari-
 fication.  He  had  just  now  stated
 about  Calling  Attention.  I  want  a
 clarification  on  what  he  had  stated.

 (Interruptions)
 MR.  SPEAKER:  Please  no.

 (Unterruptions)

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  cannot
 take  any  notice  of  an  unauthorised  in.
 terruption  and  I  am  not  going  to  take
 notice  of  it.  Just  as  I  cannot  be  pres-
 surised  by  the  United  States  of  Ame-
 rica,  I  cannot  be  pressurised  by  my
 hon.  friend  also.

 (Interruptions)
 I  have  said  what  I  had  to  say.  7

 have  nothing  further  to  say.
 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER;  Dr.  Baldev  Prakash.
 CUnterruptions)

 MR.  SPEAKER:  Please  do  not  re-
 cord.

 (Interruptions)  **
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 MR.  SPEAKER:  I  am  not  interested
 in  slanging  matches.

 Wo  प््न्ण्ग  प्रकाश  (प्रमुतसर)  :
 तारापुर  एटामिक  प्लांट  के लिए  जो  एनरिज्ड
 यूरेनियम  न  देने  का  फैसला  भमरीका  में  एन
 आर  सी  द्वारा  किया  गया  है,  झमरीका
 झौर  भारत  के  पीछे  के  सम्बन्धों  को  देखते
 हुए,  उस  में  कोई  नई  बात  नहीं  है।  ऐसा
 हमेशा  ही  होता  रहा  है।  प्रमरीका  भारत
 को  लैट  डाउन  करता  रहा  है।  पहली  बार
 उसने  ऐसा  नहीं  किया  है।  वह  हिन्दुस्तान
 का  तिरस्कार  शौर  अपमान  करता  झा  रहा
 है  1  जो  ब  किया  गया  है  यह  'एबजैब्ट
 है  यूमिलिएशन  है,  यह  मै  कहूगा  इस  देश  के
 लिए  ।  पहले  बोकारो  स्टील  प्लांट  के  मौके
 पर  एड  देने  का  मामला  भाया  था  |  तब  यह
 डिल्ली  डैलिंग  करता  रहा,  टालमटोल  करता
 रहा  |  बाद  में  उसने  न  कर  दी  झायल
 एक्सप्लोरेशन  का  मामला  आया  |  तब  भी  यही
 डिल्ली  डॉलिंग  हुई  भौर  प्राखिर  में  न  हो  गई
 बंगला  देश  का  मामला  अाया  |  वह  बहुत
 'रिसेंट  बात  है  ।  उस  समय  भी  भप्रमरीका  ने
 हमारा  वही  हाल  किया  ।  भ्रब  क्या  हुन है  ?
 976  में  यूरेनियम  की  सप्लाई  रोकी  गई,

 एक  साल  तक  यूरेनियम  की  सप्लाई  रुकी  रही
 शौर  एक  साल  के  बाद  इलैबंध  झावर  पर,
 झ्ाखिरी  समय  में  जाकर  फैसला  हुआ  कि  शुरू
 की  जाए  शौर  हम  को  एक  लाख  डालर
 खर्च  करके  यूरेनियम  एयर  लिफ्ट  करके
 हिन्दुस्तान  में  लाना  पड़ा  ।  कथा  हम  भिल-
 मंगों  की  तरह  किसी  चीज़  की  उससे”  मांग
 कर  रहैं  हैं  ?  हमारा  उनके  साथ  कांट्रेबट  है
 were  झावलीगेशन  को  तो  उसको  पूरा
 करना  ही  चाहिसे  ।  पैसा  देकर  चीज़  लेनी  है।
 समझौता  हुआ  है।  i963  के  उस  समभौते
 के  बाद  इस  तरह  से  झगर  प्रमरीका  हिन्दुस्तान
 के  साथ  बरताव  कर  रहा  है  तो उसका  मतलब
 क्या  निकलता  है  सिवाय  इसके  कि  हमारे
 देश  का  पश्रपमान  हो  रहा  है।

 **Not  recorded.
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 बहाना  बनाया  जाता  है  कि  रेडिएशन
 के  फीयर  के  कारण  से  नही  दे  रहा  है
 हिन्दुस्तान  न्मूक्लियर  बम  बनाएगा  ।  हमारी
 सरकार  ने  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  वह  नहीं
 बनाना  चाहती  है,  एटम  बन  नहीं  बनाना
 चाहती  है।  एक  कदम  झागे  जा  कर  हमारे
 प्रधान  मती  ने  यहा  तक  कह  दिया  है  कि  हम
 शान्ति  के  लिए  भी  प्रणु  विस्फाट  नहीं  करना
 चाहते  है  1  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  शान्ति
 के  लिए  करना  हमारा  अधिकार  है,  यह  हमारे
 झपने  राइट  की  चीज़  है।  हम  स्वततत  हैं  ।
 शान्ति  के  लिए  अणु  विस्फोट  करना  चाहे
 सो  कर  सकते  है,  काई  दुनिया  की  ताकत  हमे
 शेसा  करने  से  राक  नहीं  सकती  है।  आ्रापने
 नैतिकता  के  भ्राधार  पर  यह  बात  कही  है।
 स्क्पा  भ्रमरीका  पर  इसका  कोई  असर  हुभा  है  ?

 इपका  भो  काई  झसर  उस  पर  नहीं  हुआ  है
 कार्टर  साहब  यहा  पाते  है  श्मीर  विश्वास  दिला
 कर  जाते  है  लेकिन  झमरीका  की  जो  कमेटी
 है  वह  हिन्दुस्तान  की  डिमाड  को  अस्वीकार
 कर  देती  है  भ्रौर  उस  वक्‍त  अस्वीकार  कर
 देती  है  जबकि  तोन  यूरोपियन  देशो  को
 उन्होने  एक  हजार  टन  एनरिच्ड  यूरेनियम
 नेजा  है,  उस  दिन  प्रस्यीकार  करती  है  जब
 अमरीका  नवेदा  के  झन्दर  न्यूट्राम  बम  का
 विस्फोट  करता  है,  फ्रास  करता  है  शौर  हम  पर
 अह  झारोप  लगाया  जाता  है  कि  यह  जो  फ्यूल
 बचो  हुई  है  उससे  एटम  बम  बनाया  जा  सकता
 है१  झमरोका  यूनिलेट्रली  एग्रोमेट  को  तोड
 रहा  है,  डिल्‍ली  डेलिंग  कर  रहा  है,  उस
 में  देरी  कर  रहा  है.  पीछे  भी  उसने  देरी  से
 भेजा  था  भौर  झब  भी  देर  कर  रहा  है  शौर
 इस  सब  को  देखते  हुए  क्‍या  ाप  भ्रमरीका
 को  स्ट्रोगली  प्रोटैस्ट  करेगे  कि  हिन्दुस्तान  की
 बनत।  इस  तरह  से  इस  बात  को  बरदाश्त
 करने  के  लिए  तैयार  नही  है  ?  प्रधान  मत्री
 ले  कहा  है  कि  उतकी  प्रमरीका  की  विजिट
 के  साथ  इस  चीज़  का  कोई  ताल्लुक  नही  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  डिसपझार्मामेट  कानफ़रेस
 के  इसका  काई  ताल्तुक  नही  है।  लेकिन  भगर
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 कोई  फ्रेंडली  विज़िट  हो  भौर  इस  फैसले  के
 बाद  भ्गर  हमारे  प्रधान  मती  को  उस  देश  के
 फ्रैन्डली  विजिट  पर  जाना  हो  तो  मैं  समशता
 हू  कि  उनको  नहीं  जाना  चाहिये  ।  हमारे
 देश  के  विकास  के  लिये,  यहा  की  गरीबो  दूर
 करने  के  लिये  हमे  बिजली  की  पह्रावश्यकता
 शौर  उस  बिजली  के  लिये  जो  साधन  है  उसको
 मनाही  की  हो  तो  हमारे  प्रधान  मन्नी  के  वहा
 जाने  का  कोई  सवाल  पैदा  नही  हाता  q  इसलिये
 सरकार  मज़बूती  के  साथ  प्रमरीका  से  यह
 मसला  उठाये  t  अगर  इसी  तरह  से  ऐश्रीमेट
 चलना  है  तो  मै  समझता  हू  श्रमरीका  से  हमारे
 सम्बन्ध  ठीक  नहीं  रह  सकते,  यह  बात  हमे
 देश  को  साफ  शब्दों  मे  बता  देनी  चाहिये  ।

 श्री  भोरारजो  देसाई  :  काई  जवाब  देते
 की  जरूरत  नही  है,  पूरा  जवाब  तो  दे  दिया  है  a

 SHRI  SAUGATA  ‘ROY  (Barrack-
 pore)  Sir,  I  have  gone  through  the
 Prime  Minister’s  statement  and  his
 replies  to  various  questions

 I  hape  that  the  present  decision  of
 the  United  States  Nuclear  Regulatory
 Commission  will  end  the  euphoria
 which  was  started  immediately  after
 the  Janata  Government  came  to  power
 First  we  found  all  the  Mimsterg  mak-
 ing  a  beeline  to  the  United  States
 Then  we  sent  as  Ambassador  to  the
 United  States  Mr  Palkhiwala,  in  order
 to  please  them,  and  the  even  debased
 to  the  level  of  taking  the  measure-
 ment  of  Mrs  Carter's  feet  for  manu-
 facturing  chappals  for  her  Then  we
 invited  Mr  Carter  to  India,  and  with
 all  the  fanfare  at  our  command,  we
 welcomed  him,  which  is  very  good  b2-
 cause  we  are  a  hospitable  country.
 But  one  small  tape  recording  of  4
 very  cold  and  blunt  letter  to  be  written
 to  Mr.  Morarji  Bhai  spoiled  the  pitco
 The  next  day  the  US.  President  took
 care  to  say  to  us  Parliamentarians  in
 the  Central  Hall  here  that  there  would
 be  no  difficulties  in  giving  India  the
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 fuel.  But  now  comes  the  U.S.  Nuclear
 Regulatory  Commission’s  decision.

 Also  it  has  to  be  noticed  that  th's
 decision  has  come  in  the  wake  of
 the  revelation  that,  even  as  far  back
 as  1965,  the  CIA  had  planted  a  nvlu-
 tonium  device  in  the  Himalayas  which
 only  proves  that  it  is  the  consistent
 policy  of  U.S.  to  work  clandestinely
 Or  openly  against  those  nations  which
 have  any  chance  of  taking  an  inde-
 pendent  stand  on  any  matter.  We  are
 thankful  to  the  Prime  Minister  that
 he  has  at  least  saved  the  honour  of
 the  country  by  taking  an  independent
 stand  on  the  question  of  inspection  of
 our  nuclear  installations  by  the  In-
 ternational  Atomic  Energy  Agency  or
 any  outside  agency.  But  this  stand
 of  the  Prime  Minister  has  been  modi-
 fied  by  the  concession  we  have  given
 tq  the  U.S.  imperialists  by  saying  that
 we  will  not  have  any  nuclear  explo-
 sion.  We  do  not  say  that  we  want
 nuclear  explosions  for  war  purpose.
 But  nuclear  explosions  can  be  carried
 out  for  purposes  of  scietific  study
 and  research  like  the  one  we  did  at
 Pokharan  in  1975.  Now  the  time  has
 come  for  the  Prime  Mimster  to  re
 consider  his  earlier  statement  which,
 I  think,  was  some  sort  of  a  conces-
 sion  to  the  Americans—which  was
 that  ‘we  stop  all  nuclear  explosions’
 Now  the  time  has  come  for  the  Prime
 Minister  to  reconsider  it  in  the  hgh’
 of  this  development.

 I  also  want  to  point  out  that  th:
 Prime  Minister's  statement  does  not
 bring  out  the  whole  urgency  of  the
 situation.  The  urgency  of  the  situ:-
 tion  is  that,  from  last  year,  Tarapur
 has  been  functioning  at  57  per  cent
 of  its  capacity  because  the  United

 tates  has  consistently  refused  per-
 mission  for  us  to  recycle  the  fuel  waste
 from  Tarapur;  as  a  result,  its  capa-
 city  is  falling.  Whatever  may  have
 been  stated  by  the  Prime  Minister's
 Office,  the  fact  is  that,  as  has  beeo
 reported  by  experts,  Tarapur  will
 last  only  for  six  more  months  and
 not  upto  980  or  1981  as  the  Prime
 Minister  makes  it  out  to  be.

 Uranium  to  India  (CA)
 In  this  context,  I  want  to  ask  the Prime  Minister  certain  gpecific  ques- tions.  My  first  question  is  whether, in  view  of  the  unilateral  decision  of the  United  States  to  violate  a  con. tractual  obligation,  India  will  take to  any  diplomatic  reprisal  which  in-

 cludes  recalling  of  our  Ambassador from  the  United  States.

 (b)  Since  they  have  broken  the
 contract—and  a  contract  can  ce
 only  two-sided—whether  we  will
 try  to  contact  USSR  or  France  for

 ta
 alternative  nuclear  fuel  sug plies;

 (c)  As  the  fact  is  that  we  wilt
 take  four  years  to  manufacture  plu-' tonium  oxide  and  natural  uranium.
 what  steps  will  be  taken  to  expe-’
 dite  the  manufacture  indigenous
 fuel;

 (d)  Whether  the  Prime  Minister
 will  revise  his  earher  decision  not
 to  have  any  peaceful  nuclear  ex.
 plosions;

 (e)  Whether  the  Government  wilt
 go  to  the  United  States  court  be-
 cause,  according  to  U.S.  law,  a  treaty
 is  always  self-executing.  This  was
 a  treaty  which  the  U.S.  Govern-
 ment  is  violating:  so  it  will  go  not
 only  to  the  International  Court  cf
 Justice  but  also  to  the  U.S.  cou.t
 in  regard  to  this  contractual  viola-w
 tion.  t

 These  are  my  five  questions,  and
 these  are  not  philosophical  ones,  min}
 you.

 8.00  hrs.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  won't
 waste  my  philosophy:  let  him  be  aasu-
 red  of  that.  And  I  don’t  want  io
 offer  any  unsought—for  advice  to
 anybody  because  that  is  stupidity.  But
 be  goes  on  doing  it  to  me  all  the
 while.  Let  him  do  it:  he  can  do  only
 as  hig  nature  commands  him  to  do.

 Now,  there  appear  to  be  some  pho-
 bias.  Some  people  suffer  from  the
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 USA  phobia;  some  people  suffer  fron
 the  USSR  phobia,  some  people  suffer
 from  some  other  phobias.  We  hav?
 no  phobias  and  we  do  not  believe  iv.
 doing  anything  under  pressure  from
 anybody.  That  has  been  made  very
 clear.  The  question  of  explosion  ‘or
 peaceful  purposes  does  not  arise  i9
 my  view....

 SHRI  VASANT  SATHE;  Why  not?

 SHRI  MORARJI  DESAI;  Well,  he  is
 not  a  technician?

 SHRI  VASANT  SATHE:  Neither  re
 you.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  I  am  more
 in  possession  of  technical  advice  tha:
 the  Hon.  Member.  It  is  more  ava‘l-
 able  to  me  than  to  him.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Is  it  on
 the  advice  given  or  ig  it  your  personal
 view?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  He  may
 say  I  am  wrong,  but  it  is  I  whe  have
 to  decide  and  not  my  hon.  friend  Shri
 Sathe.  That  is  the  position  today:  I
 cannot  help  it.  (  Interruptions).

 SHRI  VASANT  SATHE:  We  want
 to  know  your  views  as  Prime  Minister
 and  not  your  personal  views.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  The  Prime
 Minister  knows  his  duty.  I  am  talk-
 ing  as  the  Prime  Minister  and  not

 i
 Morarji  Desai:  let  him  understand

 that.

 Therefore,  I  have  decided  that  there
 will  be  no  explosion  because  I  have
 eome  to  the  conclusion,  after  going
 through  it  carefully,  that  there  is  no
 necessity  for  explosions  for,  peace-
 ful  purposes.  That  is  the  conciysio.
 T  have  come  to.  Experts  may  have
 different  views.  Well,  that  is  pecu-
 liar  to  experts  and  it  is  therefore  that
 4  have  got  to  take  a  decision:  it  cannst
 be  left  to  any  one  expert.  That  is
 why  I  crnnot  give  yp  my  duty  ant
 that  is  what  I  have  done.  It  was  not

 done  to  mollify  USA  or  anybody  else.
 That  is  not  the  question  at  all.  But
 until  the  contract  is  broken  it  would
 be  wrong  on  our  part  to  act  in  a  dif-
 ferent  way  and  thet  is  why  I  have  sail
 that  if  they  say  ‘no’  the  way  ia  clear
 for  us  to  do  whatever  we  think  i3
 right  for  us  to  do  and  we  will  do  that
 As  I  have  already  hinted  in  my  state
 ment,  we  are  considering  all  6
 steps  which  will  have  to  be  taken  in
 case  any  contingency  arises,  but  it
 would  be  imprudent  for  me  to  dis-
 close  everything  that  we  propose  !d
 do.  The  Hon.  Member  may  want  me
 to  be  stupid  because  that  will  serve
 his  purpose,  but  it  does  not  serve
 the  purpose  of  the  country.  Ica
 say  many  things.  (Interruptions).  I
 can  gay  several  things  about  the  ex
 rlosion  at  Pokharan  but  I  do  not  wart
 to  say  it  because  it  is  not  in  confo.~
 mity  with  the  dignity  of  this  country
 I  don't  want  to  do  it.  The  Hon.  Mem-
 ber  wants  to  provoke  me  but  I  wo’t
 be  provoked.  It  is  not  right.  Therw-
 fore,  there  is  nothing  more  to  -ay.
 (Interruptions)  ‘

 SHRI  HARIKESH  BAHADUR  (Go-
 rakhpur):  First  I  would  like  to  cong-
 ratulate  the  Hon.  Prime  Minister  for
 the  bold  statement  and  the  stand  he
 has  taken.  At  the  same  time,  I  wou
 like  to  say  a  few  words  also  in  order
 to  ask  a  question.

 The  manner  in  which  this  USA  Nu-
 clear  Regulatory  Commission  has  ig-
 nored  contractual  obligation  to  supply
 enriched  uranium  to  our  country  cer-
 tainly  indicates  that  some  Members
 of  that  Commission  are  not  very
 friendly  to  India  or  that  they  do  not
 want  to  have  better  relations  with
 this  country.  At  the  same  time,  |
 feel  their  decision  is  not  morally  high
 also.  I  do  not  want  to  go  into  the
 detatlg  of  this,  but  I  would  like  to
 ask  a  question  from  the  Hon,  Prime
 Minister.  Whether  Government  will
 make  it  clear  to  the  United  States  that
 if  they  are  deciding  not  to  supply  this
 enriched  uranium  to  our  country,  our
 relations  may  get  slightly  affected  be-
 cause  of  this?  Secondly,  when  will
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 India  become  self-sufficient  for  pro-
 ducing  this  enriched  uranium  so  that
 we  need  not  always  depend  on  the
 United  States?  I  feel  that  the  agree-
 ment  which  was  signed  by  India  at
 that  time  that  uranium  will  not  be
 taken  from  any  other  source,  is  a
 wrong  agreement  and  it  should  not
 have  been  signed  by  the  Government
 of  India.  Therefore,  I  would  like  to
 ask  whether  this  Government  is  going
 to  scrap  this  thing  or  it  will  continue.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Well,  my
 hon.  friend  can  certainly  claim  wisdom
 for  his  suggestion  when  he  says  that
 this  should  not  have  been  signed!
 Then  we  would  not  have  entered  into
 the  agreement  and  Tarapore  would
 not  have  come  into  existence.  What
 is  the  use  of  sitting  in  judgment  like
 this  over  other  people.  Simply  be-
 cause  we  don’t  like  them?  ‘That.  is
 not  in  conformity  with  the  interests
 of  the  country.  (Interruptions).  I  can
 certainly  tell  my  friends  more  storng
 ly  than  I  can  tell  them  on  that  side.
 It  is  not  right:  it  is  not  the  correct
 attitude  af  all.

 Now,  as,  to  what  I  should  tell  the
 USA  President  I  think  my  hon.  friend
 will  be  well  advised  to  leave  it  to  me
 and  not  advise  me.  (Interruptions).

 33.05  hare.

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 Suventy-Seventn  Rerort

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  (Idukki):  I
 beg  to  present  the  Seventy-seventh
 Report  of  the  Public  Accounts  Com.
 mittee  on  paragraphs  relating  to  Direct
 Taxes  included  in  the  Report  of  the
 Comptroller  and  Auditor  General  of
 India  for  the  year  ‘1978-76,  Union
 Government  (Civil),  Revenue  Receipts,
 Volume  I.

 APRIL  25,  978  Comm.  on  Welfere  of  304
 Sc  &  ST  Reports

 COMMITTEE  ON  PUBLIC
 UNDERTAKINGS

 Excuru  Rerorr
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia

 mond  Harbour):  I  beg  to  present  the
 Eighth  Report  of  the  Committee  en
 Public  Undertakings  on  Jute  Corpora-
 tion  of  India  Limited-—Government’s
 Unfair  Pricing  Policy  for  Raw  Jute.

 ESTIMATES  COMMITTEE
 NINETEENTH  REPORT  AND  MINUTES

 SHRI  SATYENDRA  NARAYAN
 SINHA  (Aurangabad):  I  beg  to  pre-
 sent  the  following  Report  and  Minutes
 of  the  Estimates  Committee:

 (l)  Nineteenth  Report  on  the
 Ministry  of  Railways  (Railway
 Board)—Loss  and  Damage  Claims
 on  Indian  Railways.

 (2)  Minutes  of  the  sittings  of
 the  Committee  relating  to  the  above
 Report.

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF
 SCHEDULED  CASTES  AND

 SCHEDULED  TRIBES

 SEVENTRONTH  AND  EIGHTMENTH  Rerorts

 SHRI  SURAJ  BHAN  (Ambala);  I
 beg  to  present  the  following  Reports
 (English  and  Hindi  versions)  of  the
 Committeee  on  the  Welfare  of  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes:

 (i)  Seventeenth  Report  on  Ac-
 tion  Taken  by  Government  on  the
 recommendations  contained  in  their
 Tenth  Report  on  the  Ministry  of
 Finance,  Department  of  Eeconomic
 Affairs  (Banking  Division)—Recruit-
 ment  of  Management  Trainees  in
 the  Allahabad  Bank.

 (2)  Eighteenth  Report  on  Action
 Taken  by  Government  on  the  recom-
 mendationg  contained  in  their  Forty-
 first  Report  (Fifth  Lok  Sablia)  on
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 the  erstwhile  Cabinet  Secretariat
 (Department  of  Personnel  and  Ad-
 ministrative  Reforms)—Reservations
 for  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 ‘Tribes  in  Services.

 —

 33.08  hrs.

 DEMANDS  FOR  GRANTS.  978-79—
 Contd.

 MrnisTRyY  oF  AGRICULTURE  AND
 InricaTion--Contd.

 MR.  SPEAKER:  We  will  now  pro-
 «eed  with  further  discussion  and  vot-
 ing  on  the  Demands  for  Grants  under
 the  control  of  the  Ministry  of  Agricul-
 ture  and  Irrigation  along  with  the
 cut  motions  moved.

 Shrj  Sukhender  Singh  was  no  his
 legs.  You  have  already  taken  five
 minutes.

 SHRI  SUKHENDRA  SINGH  (Sat-
 na):  No,  only  one  minute.

 MR.  SPEAKER:  The  record  is  there.

 att  quex सिह  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  कल
 में  कृषिसत्री  क  ध्यन

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad):  Sir,  how  much  time

 ‘is  available  for  this?

 MR.  SPEAKER:  Forty  five  minutes
 will  be  available  for  the  debate  and
 one  hour  for  the  Minister.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 ‘When  will  the  Home  Ministry  be
 taken  up?

 MR.  SPEAKER:  Immediately  there-
 after,

 SHRI  HARI  BISHNU  KAMATH;:  I
 have  a  suggestion  in  this  regard.  We
 are  all  concerned  because  the  Home
 Minister  is  reported  to  be  ill.  We  all
 pray  for  his  speedy  recovery  but....
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 MR.  SPEAKER;  The  Mitistry  is  not
 ill:  it  is  the  Home  Minister...

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:  I
 would  like  to  suggest  a  via  medic  be~
 cause  the  Home  Minister  will  not  be
 available  here  to  reply  to  the  debate.
 I  would  suggest  a  vic  mcdia  as  had
 happened  in  the  Third  Lok  Sabha,
 when  the  Demands  were  voted  in  full.
 The  debate  on  the  working  of  the
 Home  Ministry  may  be  taken  up  dur-
 ing  this  very  session  when  he  comes
 back  to  the  House  hale  and  hearty
 and,  in  the  meantime,  we  may  take
 up  Stee]  and  Mines  and  Energy  also.

 MR.  SPEAKER:  No,  no,

 श्री  सुजेख  सिहु-  (सतना)  :  प्रध्यक्ष
 महोदय,  कल  मैंने  कृषि  मत्नी  जी  का  ध्यान
 मध्य  प्रदेश  की  भ्रवस्था  के  बारे  मे  झाकवित
 किया  था  घौर  मैंने  निवेदन  किया  था  कि
 मध्य  प्रदेश  इतना  बडा  प्रदेश  होते  हुए  भी
 आज  वहा  पर  सिचाई  की  सुविधा  नही  है,
 लैंड  रिफार्म  वहां  नही  के  बराबर  ह्भा  है
 शौर  भी  भनेक  तरह को  सुविधाएं,  श्राविक
 सहायता  झादि  जो  केन्द्र  की  तरफ  से  उस  को
 दी  जानी  चाहिए  थी  वह  नहीं  दी  गई  है।
 मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  वहा  की  सिखाई
 क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  झपने  प्रदेश  मे  20
 बृहत्‌  सियाई  योजनाझो  का  प्रस्तवा  केन्द्र  को
 भेजा  है।  मै  माननीय  कृषि  मती  जी  के  माध्यम
 से  प्रार्थना  करता  हु  कि  मे  जो  20  सिचाई
 योजनाए  हैं  इन  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जाय  ।
 मैं  उन  सब  को  तो  नहीं  पढ़ता  हूं,  उसमें
 विशेषकर  जो  मेरा  इलाका  है  जिससे  विध्य
 प्रदेश  कहते  है,  जो  सब  से  उपेक्षित  है,  वहा  के
 लिए  जिन  सिचाई  योजनाओं  की  मांग  की
 गई  है  उन  में  एक  तो  वाण  सागर  योजना  है
 शौर  दूसरी  राजबाट  योजना  है।  में  माननं|य
 मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूगा  कि  इन  दोनों
 योजना  की  स्वीकृति  वह  दें  न्लौर  जो  20
 सिचाई  योजनाएं  हैं  जिन  के  लिए  प्रदेश  की
 सरकार  ने  मांग  की  है  उन  की  भी  स्वीकृति
 देकर  अदेश  को  सिंचाई  की  क्षमता  को  बढ़ाएं  ny
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 [श्री  सुबे  सिह]
 3.8  bre.

 [Surrmatr  Panvatet  KarsHnan  in
 the  Chair].

 झ्राज  देश  में  सिंचाई  का  भ्रौसत  24
 प्रतिशत  है  लेकिन  मध्य  प्रदेश  का  भौसत  केवल
 9,  69  है  भौर  विशेषकर  उस  बिन्धय  प्रदेश
 के  इलाके  का  प्रौसत  तो  भौर  भी  कम  है  :

 वह  इलाका  ऐसा  हैं  कि  दूसरे  प्रान्तों  की  तरह
 हां  की  भूमि  समतल  नहीं  है।  वहां  पर
 लिफ्ट  इर्ीग्रेशन  के  भ्रलावा  दूसरी  सिंचाई
 की  योजनाएं  नहीं  चल  सकतीं  ।  ट्यूबवेल
 यहा  बिलकुल  झसफल  हैं।  हमारे  प्रदेश  के
 वित्त  मंत्री  ने  केन्द्र  के  फाइनेंस  मिनिस्टर
 को  पत्र  लिख  कर  यह  मांग  की  है  कि  लिफ्ट
 इर्रीगेशन  के  लिए  यदि  हमें  सहायता  दी  जाय
 शौर  यदि  उसके  ब्याज  का  रेट  कम  किया  जाय
 तो  हम  देश  को  आगे  बढ़ाने  मे  बहुत  सफल  होंगे  |
 मैं  उनके  पत्र  की  दो  चार  लाइने  पढ़  कर  सुनाना
 चाहता  हूं  :--

 “The  economy  of  Madhya  Pradesh
 is  primarily  dependent  on  agricul-
 ture.  A  much  larger  investment  was
 required  to  tap  the  abundant  natu-
 ral  resources  in  Madhya  Pradesh  for
 its  accelerated  development.  Lift
 irrigation  Corporation  has  been
 formed  in  the  State  to  execute  large
 and  medium  size  Lift  Irrigation
 Projects,  which  cannot  be  executed
 by  individuals  or  small  group  of
 farmers.  Apart  from  serving  the
 economic  interest  of  the  people,
 these  schemes  are  also  welfare  ori-
 ented  in  nature.  A.R.D.C.  has  al-
 lowed  commercial  banks  to  provide
 loans  for  such  schemes  to  the  Cor-
 poration  at  १  per  cent  rate  of  inter-
 est.  The  interest  rate  charged  by
 commercial  banks  from  individual
 farmers  on  A.R.D.C.  schemes  is  also
 W  per  cent.  The  ARDC  normally
 refinances  banks  at  2  per  cent
 rate  of  mterest,  and  the  banks,  in
 their  turn,  charge  ]  per  cent  from
 the  individual  cultivators.  In  this
 context,  the  State  Finance  Minister
 has  urged  that  the  Joans  to  the  Lift
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 Trrigation  Corporation  should  be
 available  at  only  8  per  cent  rate  of
 interest.”

 इतलिए  मैं  कृषि  मंत्री  जी  से  प्रार्थना
 करता  हूं  कि  हमारे  प्रदेश  के  विश  मंत्री  ने
 जो  यह  पत्र  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  को
 लिखा  है  उस  पर  भाप  भी  चिन्ता  कर  के
 ध्यान  दें  जिस  से  इस  प्रदेश  का  भला  हो  t

 एक  विशेष  बात  मैं  जौर  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  हमारे  मध्य  प्रदेश  से  जो
 45  जिले  हैं  उन  में  से  3:  जिलों

 में  प्रोलों  की  वृष्टि  हुई  है।  उस  से  जो  क्षति
 हुईं  है  उसके  शभ्रांकडे  मेरे  पास  हैं।  उसमें
 तीन  व्यक्ति  मारे  गए,  28  पशु  मरे,  3536
 मांग  प्रभावित  हुए,  43  हजार  कृषक  प्रभावित,
 हुए,  8  हजार  मकानों  को  क्षति  हुई  शौर
 लगभग  20  करोड  की  फसल  का  नुकसान
 हुभा  है।  मैं  कृषि  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि
 इस  संबंध  में  वह  विशेष  ध्यान  दें  ।  प्रदेश  की
 सरकार  जो  कुछ  भ्रावश्यक  सहायता  कर  सकती
 है  बह  कर  रही  है  परन्तु  फंड्स  की  कमी  के
 कारण  जो  झनेक  तरह  की  युविधाएं  दी  जानी
 चाहिए  वह  देना  संभव  नहीं  हो  रहा  है।
 उस  सारे  इलाके  में  जहां  फसल  बिलकुल  चौपट
 हो  गई  है  लोगों  के  पास  काम  नही ंहै  ।  वहां
 राहत  कार्य  खोलने  की  प्रावश्यकता  है  भौर
 उन  किसानों  को  बोने  के  लिए  समय  पर  नहीं
 मिल  सकेगा,  इसलिए  उन  के  लिए  बीज  की  भी
 व्यवस्था  करनी  चाहिए  |

 दो  एक  बातें  झौर  कहकर  मैं  भ्रपना  भाषण
 समाप्त  करूंगा  ।  कृषि  विभाग  एक  बहुत  बड़ा
 विभाग  है  जझ्ौर  झन्तगेंत  अनेक  विभाग  हैं,
 झनेक  संस्थायें  हैं  जिसके  कारण  डुप्लीकेशन
 झाफ  वर्क  होता है  ।  मैं  चाहूंगा  मंत्री  जी  इस
 पर  विशेष  ध्यान  देंगे  t  मे  सुझाव  दूगा  कि
 जिस  प्रकार  से  रेखने  विभाभ  में  है  उसी  प्रकार
 से  झापके  पास  जो  भी  एक्सपटे  हैं  उन्हें  अलग-
 लग  जोन  में  बॉट  कर  उससे  काम  लीजिए  |
 इस  तरह से  इप्लीकेशन  को  रोका  जा  सकता
 है।  झापके  त्रिधाग  में  जो  सौ,  डेढ़  सो  कृषि
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 विशेषज्ञ  हैं  वे  सारे  विशेषज्ञ  टरेनितकल  कल
 का  काम  कर  रहे  हैं।  जबकि  मे  इस  देश  के  लिए
 अपना  बहुत  बड़ा  मोगदात  कर  सकते  है  लेकिन
 आप  उनका  उपयोग  नही  कर  रहे  हैं।  मेरा
 निवेदन  है  कि  उनको  पटिकुलर  प्राव्लस्स  देकर
 अलग  स्थानों  पर  रखा  जाये,  उनको  कांट्रेक्ट
 दिया  जाये  और  वे  उस  समस्या  को  हल  करते
 के  लिए  प्रयत्न  करे  ।

 इसके  भलावा  कृषि  विभाग  मे  कृषि
 झनुसधान  के  लिए  करोड़ों  बल्कि  उससे  भी
 झधिक  के  उपकरण  पड़े  हुए  है  जोकि  बाहर  से
 झाये  लेकिन  झाज  उनका  कोई  उपयोग  नहीं
 हो  रहा  है।  भाप  इसकी  जाच  करे  भौर
 यदि  आवश्यकता  हो  तो  विशेषज्ञों  को  कमेटी
 4नाय  ताकि  उन  उपकरणों  का  सही  उपयोग
 हो  सके  t

 इस  वर्ष  समय  पर  श्रच्ठी  वर्षा  होने  के
 कारण  बहुत  श्च्छी  फनस  हुई  है  लेकिन  आपने
 जो  .2  रुपए  50  पैसे  क्वीटल  का  भाव  गेहू
 के  लिए  रखा  है  वह  बहुत  कम  है।  इसके
 कारण  जो  स्थिति  गन्ने  की  हुई  वही  स्थिति
 गल्‍ले  की  भी  हो  जायेगी  ।  किसान  का  प्रनाज
 मिद्टो  के  भाव  बिकेगा  ।  भ्राप  किसानों  को
 उनके  गल्‍ले  का  सही  मूल्य  दिलाने  की  व्यवस्था
 करें  ।  साथ  ही  फूड  कार्पोरेशन  के  गोदामों
 मे  जो  गल्‍ला  पडा  हुआ  है  वह  सड  रहा  है  t
 मैं  प्राथंता  करूगा  कि  ाप  उसकी  जाच  करायें
 झौर  गल्ले  का  सस्ते  दाम  पर  बेच  कर  जो  तया
 भल्ला  जाने  बाला  है  उसको  रखने  के  लिए
 अच्छी  व्यवस्था  करे  ।

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  The  Indian  Council
 for  Agricultural  Research  which  has
 a@  very  important  role  to  play  in  the
 country’s  affairs  has  unfortunately  got
 into  a  serious  controversy  in  the  coun-
 try.  There  have  been  several  suicides
 some  of  which  out  of  frustration  and
 wialtreatment.
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 The  Government  have  been  pouring
 enormous  amount  of  money  into  the
 ICAR.  If  I  am  right,  this  year's  bud-
 get  has  provided  about  Res.  84  crores
 and  so  far  about  Rs,  300  crores  have
 been  pumped  into  thig  institution.

 After  the  suicide  for  Dr.  Vinod  Shah
 there  were  various  debates  in  Parlia-
 ment  and  the  government  were  forc-
 ed  to  appoint  a  commission  headed  by
 a  former  Chief  Justice  of  India,  Jus-
 tice  Gajendragadkar.  In  his  report  he
 has  stated  clearly:

 “Our  visits  to  the  campus  of  the
 IARI  and  some  of  the  Centres  have
 created  an  impression  in  our  mind
 that  everything  is  not  well  on  the
 campus  of  the  IARI  and  the  Centres
 which  we  visited.  At  the  JARI,
 some  of  us  met  cross-sections  of
 scientists,  junior,  mid-senior  and
 semor,  and  we  found  to  our  regret
 that,  in  the  ming  of  most  of  them,
 there  was  a  sense  of  disappointment,
 dis-satisfaction,  frustration  and  even
 fear.  Some  of  them  in  fact  told  us
 that  they  would  prefer  to  avoid
 sending  answers  to  the  Question-
 naire  supplied  to  them,  because  they
 were  afraid  that,  if  the  answers
 which  they  gave  came  to  the  know-
 ledge  of  the  higher  authorities,  they
 might  be  victimised.”

 The  Director-General  has  made  cer-
 tain  claims  about  which  the  said  re-
 port  observes  on  the  lysine  contents
 and  also  the  yield  of  Bajra  per  hec-
 tare  as  follows:

 “The  analysis  of  protein  and  ly-
 sine  contents  were  made  in  the  ge-
 netics  laboratory  of  IARI  by  Dr.
 Austin.  After  the  claim  was  made
 that  the  lysine  content  of  Sharbat!
 Sonora  is  higher  than  that  of  So-
 nora-@4,  various  laboratories  in  the
 world  repeated  this  analysis,  The
 C.Y.M.MA.T.  in  Mexico,  which  is
 the  International  Maize  and
 Wheat  Improvement  Centre,  grew
 this  wheat  in  Mexico  and  found  that
 it  did  not  have  higher  lysine  con-~
 tent  ag  compared  to  Sonora-64.  This
 fact  was  brought  to  the  notice  of
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 [Shri  Jyotirmoy  Bosu]
 the  agricultura}  scientists  at  the  All
 India  Wheat  Workshop  held  at  In-
 dore  in  August  1969,  it  was  then
 resolved  in  this  meeting  that  the
 lysine  content  should  be  verified  in
 the  National  Institute  of  Nutrition,
 Hyderabad,  and  Nutrition  Research
 laboratory,  Mysore.....

 It  is  very  surprising  and  indeed
 regretable  that  no  wheat  of  this
 variety  was  sent  during  the  past
 three  years  to  these  laboratories  for
 analysis.”

 The  central  government  should  take
 ‘in  its  own  hands  the  entire  ICAR.
 When  the  entire  money  is  coming  from.
 the  Consolidated  Fund  of  India,  there
 is  no  reason  why  it  should  be  left  to
 the  Society.  I  is  neither  fish  nor

 flesh
 The  Director  General  is  holding  the

 job  of  a  Secretary  DARE  and  on  the
 other  hand  he  is  the  Chairman,  Gov-
 erning  Body.

 In  the  month  of  August,  1977,  Shri
 Ugar  Sen,  Member  of  this  House  and
 other  over  60  M.Ps.  wrote  a  petition
 to  the  Agriculture  Minister  request-
 ‘ing  him  to  get  scientific  evaluation
 done  on  the  work  done  by  ICAR
 Other  demands  I  do  not  want  to  re

 peat  here.

 Al}  these  things  have  created  a  se~
 rious  suspicion  in  the  minds  of  people
 which  you  will  notice  from  the  ‘LET-
 TERS  TO  THE  EDITOR’  that  are
 coming  out  every-day  in  the  news-

 ‘papers.
 The  present  Director  General  made

 a  tall  claim  in  972  that  the  mean  yield
 of  Bajara  obtained  in  the  All  India
 Coordinated  Trials  in  1970-71,  was
 about  87  quintals.  It  is  alleged  that
 this  has  no  basis  at  all.  This  requires
 8  probe  also,

 One  thing  which  needs  immediate
 Government’s  attention  is  that  the  pre-
 sent  Director  General  is  holding  nu-
 ‘merous  positions  as  the  Principal
 Executive  as  well  as  the  Principal
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 Controlling  Authority  in  the  ICAR
 and  the  Government.  On  the  one
 hand  he  is  the  Director  General  and
 on  the  other  hand  he  is  the  Chairman
 of  the  Governing  Body.  He  is  also
 the  Chairman  of  the  Standing  Fin-
 ance  Committee.  He  is  the  Secretary
 of  the  Department  of  Agriculture,  Re-
 search  and  Education.  He  is  also  Di-
 rector  General.  He  is  Chairman  of
 eight  Regional  Committees.  He  con-
 stitutes  scientific  panels  and  also
 Norms  and  Accreditation  Commis-
 sion.  It  is  all  about  eight  positions.  I
 do  not  mind  if  the  Government  gives
 the  Director-General  an  honorary
 position  of  a  Secretary,  but  certainly
 when  he  is  the  Principal  Executive  of
 the  ICAR,  he  cannot  remain  Chairman
 of  the  Governing  body  and  also  he
 cannot  be  the  Chairman  of  the  Stand-
 ing  Finance  Committee.

 MR.  CHAIRMAN:  I  think  you  have
 made  your  point,  Mr.  Bosu.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  would
 only  say  that  it  is  in  the  hands  of
 the  Government.  For  the  others,  I
 know,  the  Constitution  needs  to  be
 amended.  Certainly  we  shall  move  in
 the  matter.  But  he  should  not  be  al-
 lowed  to  continue  as  Secretary,  DARE.
 With  left  hand  he  makes  a  proposal
 and  with  right  hand  he  approve  it.
 This  is  something  which  I  have  neyer
 seen  in  my  long  career  in  politics,
 which  may  be  made  note  of.

 SHRI  त्  DHANDAYUTHAPANI
 (Vellore):  First  of  all,  I  congratulate
 the  Agriculture  Minister  for  getting
 40  per  cent  of  the  funds  for  the  Mis-
 istry  of  Agriculture.  Since  the  Gov-
 ernment  of  India  allotted  40  per  cent
 of  funds  to  Agriculture,  the  beneficia-
 ries  are  only  the  big  landlords.  But
 the  small  farmers  are  still  suffering
 fer  want  of  fertilizers  and  they  are
 not  getting  proper  price  for  their  pro-
 duce.  We  have  attained  self  suffici-
 ency  in  food  production,  but  poverty
 still  prevails  in  most  parts  of  our
 country.  The  gistribution  system  must
 be  regularised.
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 Bech  and  every  State  has  got  its
 own  problems.  The  agriculturist  must
 get  adequate  price  for  the  produce.
 Uniform  price  policy  must  be  made
 we  as  to  redress  the  grievances  of  the
 agriculturists.

 So  far  as  sugarcane  is  concerned,
 the  farmers  in  U.P.,  Bihar  and  Maha-
 rashtra  are  getting  Rs.  50  per  ton,
 whereas  in  Tamilnadu  and  other
 southern  States  they  are  getting  only
 Rs.  25  per  ton.  I  request  the  Union
 Government  to  have  a  uniform  price
 poucy  for  sugarcane,  because  the
 farmers  of  Tamilnadu  are  not  getting
 adequate  price  for  sugar  cane,  They
 are  forced  to  go  in  for  jaggery.  Even
 the  price  of  jaggery  is  also  low.  The
 Central  Government  allowed  5,000
 tonnes  of  jaggery  to  be  exported  to
 other  countries.  But  the  other  coun-
 tries  are  not  prepared  to  import  it.
 The  reasons  are  not  known  to  us.
 Originally  jaggery  was  exported  to
 Ceylon,  Malaysia,  Singapore  and  some
 other  countries.  But  now  they  have
 stopped.  The  reasons  are  not  known
 to  us.  I  request  the  Union  Govern-
 ment  to  have  a  dialogue  with  those
 countries  and  have  a  trade  pact  with
 those  countries  to  export  jaggery.

 Another  point  that  I  would  like  to
 suggest  is  about  the  small  farmers’
 debt  relief.  Even  in  Tamil  Nadu  the
 agriculturists  are  having  some  de-
 monstrations.  There  are  various  de-
 mands.  One  of  their  demands  is  debt
 relief  for  the  smal]  farmers.  The
 Central  Government  should  come  for-
 ward  for  assisting  the  State  Govern-
 ment  through  the  Reserve  Bank  of
 India.  They  should  write  off  small
 amounts  by  way  of  debt  relief  to  the
 small’  farmers.  I  don’t  ask  for  a  big
 amount  to  be  written  off.  This  can
 be  a  small  amount  like  Rs.  2,000  or
 Rs.  4,000  or  Rs.  5,000.

 Regarding  sugarcane  prices,  if  there
 is  uniform  policy  for  the  whole  of
 India  the  farmers  will  be  benefited.
 At  present  the  farmers  in  South  India
 are  not  getting  adequate  price  for  the
 sugarcane.  This  should  be  looked  into.
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 Anothr  problem  is  fisheries.  Of

 course  every  State  has  got  its  own
 problems.  The  Katamaran  and  me-
 chanised-boats  people  are  quarrelling
 with  each  other.  This  is  also  a  prob-
 lem  for  the  State  Government.  A
 uniform  policy  in  regard  to  fishermen
 should  be  adopted.  Adequate  protec-
 tion  should  be  given  to  the  fishermen
 community.  I  request  the  Central
 Government  to  assist  the  State  Gov-
 ernment  in  regard  to  all  these  mat-
 ters.  I  request  them  immediately  to
 convene  a  conference  of  the  Agricul-
 ture  Ministers  of  all  the  State  Gov-
 ernments  and  also  Finance  Ministers
 to  solve  all  these  farmers’  problems.
 Thank  you  very  much.

 SHRI  TARUN  GOGOI  (Jorhat):  I
 must  congratulate  the  hon.  Agricul-
 ture  Minister  for  the  record  produc-
 tion  of  foodgrains.  When  he  took  over
 he  wag  lucky  that  the  overall  situa-
 tion  of  foodgrains  in  the  country  ‘was
 comfortable.

 I  am  happy  that  the  new  Govern-
 ment  is  giving  emphasis  on  the  im-
 provement  of  the  rural  sector  and
 pumping  in  a  little  more  of  resources
 in  the  rural  sector  to  improve  the
 conditions  of  the  poorer  sections  of  the
 people  and  to  increase  the  employment
 opportunities.  But  merely  giving  em-
 phasis  to  pumping  in  a  little  more
 money  will  not  serve  the  purpose,  un-
 less  it  is  accompanied  by  concrete
 measures,  ensuring  that  the  benefits  go
 to  the  poorer  sections  of  people  and
 the  small  farmers.  It  has  been  our
 experience  all  along  that  the  benefits
 which  are  intended  for  the  poorer
 cultivators  are  only  going  to  the  rich
 farmers.  ‘These  are  being  taken  ad-
 vantage  of  by  a  handful  of  rich  far-
 mers;  they  may  be  about  0  or  i5
 persons  in  a  rural  area.  The  Agricul-
 tural  Policy  being  followed  by  the
 new  Government  raises  apprehension
 in  our  mind  that,  in  the  way  they  are
 functioning,  the  benefits  will  go  to
 the  rich  farmers  and  not  to  the  poorer
 sections  and  thereby  widening  the  gap
 between  the  rich  and  the  poor.  The
 rich  are  becoming  richer  and  the  poor
 ere  becoming  poorer.



 ‘315  DG—Min.  of

 {Shri  Tarun  Gogoi]
 It  is  a  fact  that  agriculture  has  made

 some  progress  but  it  is  not  the  far-
 mers  who  get  the  benefit.  It  is  the
 traders  who  get  the  benefit.  The  con-
 sumer  also  does  not  get  the  benefit.
 The  consumer  does  not  get  the  food-
 stuffs  at  reasonable  prices.  The  price
 of  foodstuffs  should  be  fixed  in  such
 a  way  that  the  producer  will  get  re-
 munerative  price,  the  traders  will  get
 due  profit  and  the  consumer  will  get
 them  at  reasonable  price.

 I  would  not  like  to  take  much  time
 of  the  House.  But,  I  would  only  draw
 the  attention  to  the  acute  problems
 being  faced  by  the  North-Eastern  re-
 gions  of  the  country  which  consist  of
 Assam,  Nagaland,  Meghalaya,  Mizo-
 ram,  Arunachal  Pradesh  and  Tripura

 Madam,  Chairman,  these  areas  are
 rich  in  natural  resources  such  as  for-
 ests,  minerals  and  other  resources,  In
 spite  of  that,  these  areas  continue  to
 be  backward  in  all  respect.  That  is
 because  of  the  policy  of  apathy  and
 neglect  followed  by  the  Central  Gov-
 ernment  in  these  areas  all  these  years.
 The  new  Government,  of  course,  made
 a  lot  of  promises.  Whenever  the  mi-
 nister  visits  that  part  of  the  region,
 he  used  to  say  that  these  areas  would
 receive  the  top  priority.  But,  I  find
 that  there  is  no  change  in  the  attitude
 on  the  part  of  this  new  Government.
 I  say  the  present  Government  is  less
 sympathetic  as  compared  to  the  pre-
 vious  Government.

 About  90  per  cent  of  the  people  live
 in  the  rural  areas  and  more  than  75
 per  cent  of  them  depend  on  agricul.
 ture.  Agricultural  sector  is  lagging
 behind.  This  is  a  clear  indication  of
 the  poor  state  of  health  in  the  eco-
 nomy  of  this  region.  This  is  the  area
 consisting  of  hill  areas,  forest  areas,
 rivers  and  plains.  The  83०]  is  there- fore  fertile;  rainfall  is  very  high.  In
 spite  of  that,  I  do  not  know  why  agri-
 culture  development  is  lagging  be-
 hind?  Climate  also  is  good  for  growing fruits  like  pineapple,  papaya,  oranges
 etc.  This  climate  is  suitable  for
 an  intensive  cultivation  of  these  fruits.
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 In  spite  of  it,  there  has  not  been  ह. ह
 progress  in  this  region.  Same  is  the
 case  with  regard  to  animal  hushandry.
 There  ig  a  considerable  number  of
 cattle  for  development  of  animal  hug-
 bandry.  The  quality  is  far  below  the
 standard.

 I  would  now  like  to  draw  the  at~
 tention  to  one  of  the  most  important
 problems  that  is  being  faced  by  my
 state,  Assam.  The  people  are  facing  a
 lot  of  miseries,  hardships  and  suffer-
 ings.  Every  year  flood  has  become  an
 annual  feature  in  this  region.  In  980
 there  was  a  great  earthquake  after
 which  the  whole  topography  of  it  was
 changed.  Since  then,  flood  has  be-
 come  an  annual  feature  every  year
 not  once  but  twice,  thrice  and  even
 four  times.  As  a  result,  lakhs  and
 lakhs  of  acres  of  land  have  been  sub-
 merged  every  year  and  lakhs  and
 lakhs  worth  of  standing  crops  are  des-
 troyed  Cattle  population  are  also
 washed  away  in  floods  every  year.
 There  is  a  huge  loss  also.  The  loss
 has  been  estimated  at  more  than  70
 crores  of  rupees  every  year.  It  is
 not  that  no  measure  has  been  taken.
 I  say  that  a  certain  measure  has  been
 taken.  For  example  dams  and  em-
 bankment  for  hundreds  of  miles  have
 been  constructed.  Whatever  measures
 are  taken  they  are  only  temporary
 measures.  It  has  not  been  possible  to
 find  a  permanent  solution.  This  is  a
 colossal  problem.  It  is  not  possible
 for  the  poor  state  like  Assam  with  its
 limited  resources  to  tackle  that.  Brah-
 maputra  Flood  Control  Board  was  set
 up  in  790  and  that  drew  up  master
 plans.  Rs  00  crores  are  for  the  short-
 term  temporary  measure  and  Rs.  400
 crores  are  for  permanent  long-term

 F  cial  traint  always
 stood  in  the  way  of  the  Centre  to
 solve  this.  The  State's  finance  is  limi-
 ted.  So,  we  have  been  impressing
 upon  the  Centre  to  see  that  this  should
 be  taken  as  a  national  problem  and
 topmost  priority  should  be  given  by
 the  Centre.  And  the  Centre  should
 take  full  responsibility  to  control  the
 river  Brahmaputra  from  the  floods.  It
 has  not  been  possible  for  the  poor
 State  to  do  that.  Previous  Govern.
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 ment  accepted  that  in  prindiple  and
 they  drafted  a  Bill  for  the  purpose.
 But,  that  Bill  wes  withdrawn,  In
 975  they  notified  about  the  introduc-
 tion  of  such  a  Bill  but  they  with-
 drew  it.  We  have  been  impressing
 upon  the  new  Government  to  take  up
 the  full  responsibility  and  the  Centre
 should  treat  this  as  a  national  prob-
 lem  and  this  must  be  given  topmost
 priority,

 T  am  hapy  to  hear  that  another  pro.
 posal  is  going  to  be  finalised  for  the
 coastruction  of  two  dams—one  at  Su-
 bansarj  and  the  other  at  Dehang—the
 construction  of  canal  of  200  miles  in
 length  thereby  linking  the  Brahma-
 pu'ra  with  the  Ganga  which  will  help
 to  control  the  floods  in  Assam  as  well
 as  in  Bangladesh.  In  all  these  mat-
 ters,  I  hope  the  Government  can  take
 the  assistance  from  the  foreign  sour-
 ces  because  last’  time  the  U.S.A.  and
 U.K.—President  Carter  and  Prime
 Minister  Callaghan—had  expressed their  desire  to  help  in  the  eastern  re-
 gion.  There  is  also  involvement  of  the
 United  Nations  in  Mekong  river.  I
 would  request  the  Government  not  to
 spare  any  pains  in  finalising  the  pro-
 posals.  I  hope  at  least  this  time  we
 will  not  hear  the  same  old  story  that
 the  financial  constraints  or  limited  re-
 sources  stand  in  the  way  of  finalising
 the  proposal.

 Sir,  lastly  I  would  like  to  draw  the
 attention  of  the  hon’ble  Mimister  to
 irrigation  facilities  available  in  my
 State  of  Assam.  My  State  is  lagging far  behind  in  the  matter  of  irrigation
 facilities,  Although  Assam  is  endow-
 ed  with  lot  of  ground-water  resources
 and  there  is  great  scope  to  irrigating
 4.5  lakh  hectares  through  ground-
 water  facilities  yet  only  8,000  hectares
 of  land  are  being  irrigated  by  means
 of  ground-water.  I  hope  Government
 will  give  top-most  priority  for  im-
 provement  of  ground-water  irrigation
 facilities  in  my  State.  It  is  the  duty of  the  Government  to  see  that  every
 part  of  the  country  develops  so  that
 the  country  as  a  whole  progresses.
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 aft  लकनी  भारापभ  क  (खजुराहो):
 कृषि  ममत  महोदय  ने  को  सगे  रखी  हैं  उसका
 मैं  समर्यत  करता  हू  इस  वर्ण  देश  के  कई
 भागों  में,  कई  प्रान्तों  में  भोले  पड़े,  जांघ  प्रदेश
 और  दूसरे  इलाकों  मे  तूफान  भी  भागा,  सेफिन
 फिर  भी  मैं  देखता  हूं  कि  इस  बर्ष  की  फसल
 बहुत  प्रच्छी  हुई  है।  मैं  समझता  हूं  कि  ऋषि
 विभाग  ने  काम  कुछ  ठीक  किए  हैं  और  उसी
 का  यह  नतीजा  है  कि  फसल  भष्छी  हुई  है।
 बरनाला  जी  और  जो  अन्य  काम  करने  वाले
 कर्मचारी  है  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  कुछ
 विधि

 मून
 किया  है  और  उसी  का  यह

 नतीजा  है  कि  हम  कुछ  भ्रच्छी  फसल  देख  रहे
 हैं।

 मैं  चाहता  हूं  कि  झाज  जो  किसानों  की
 दिककते  &  ग्रामीण  अंचलों  में  जो  झाज  कि- 1,
 की  प्रेशानिय।  है  वे  भी  दूर  होती  चाहिये।

 इसी  से  सम्बन्धित
 जेतीहर  मिण दूरों  की

 समस्या  भी  जटिल  बनी  हुई  है  भौर  वह  भी
 हल  होनी  चाहिये।  960  मे  सभी  विधान
 सभाधझों  द्वारा  सीलिंग  का  कानून  पास  कर
 दिया  गया  था।  is  वर्ष  होने  जा  रहे  है
 लेकिन  उसे  जिस  तरीके  से  अमल  में  लाया

 जाना  चाहिये
 बाघ

 तत्परता  से  उस  पर
 अमल  होना  था,  नही  हुआ।  इसका
 नतीजा  यह  है  कि  जितनी  शमीन  तिकलनी
 चाहिये  थी  नही  'पिकली।  इसलिए  मैं  चाहुता
 हैं  कि  प्रान्तीय  सरकारों  को  प्रादेश  दिए  जाये
 कि  सीलिंग  के  कानून  को  वे  लदी  से  जल्दी
 झमल  मे/लाएं  भोर  जो  बेईमानी  कर  रहे  हैं,

 को  हड़पे  बैठे  हैं  उन  से  उस  जमीन
 को  सख्ती  से  निकाला  जाए  ताकि  जो  भूमिहीन
 हैं,  उनको  जमीन  मिल  सके।

 जो  खेतिहर  मजदूर  हैं  भाज  उनको
 बहुत ही  , कम  मजदूरी  मिलती  है।
 बहुत  ही  परेशान  हैं।  उनका  कोई  संगठत
 नहीं  है।  इस  भोर भी  सरकार को  ध्यान  देता
 चाहिये  t  दूसरे जो  मजदूर  हैं  जो  लोक  निर्मान
 विभाग  प्रादि  के  प्रधीन  काम  करते  हैं  उनकों
 भी  मजदूरी  कम  मिलती  है  भौर  यह  सरकार
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 के  हाथ  “में  ह ैकि  बह  उनकी  मजदूरी  को  बढ़ाए
 और  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  बढ़े।  खेंतीहर

 मजदूरों  को  मंजदूरी  मिलती  है  इंससे  वह  “भी

 बढ़  सकती  है।  यह  जनता  को  देनी  पड़ती  है।

 इस  समस्या  का  समाधान  होना  बहुत  जरूरी  है  ।

 चकबन्दी  बहुत  ही  अच्छी  चीज  हैं।

 हम  देखते  हैं  कि.  किसान  के  छोटे  छोटे  खत

 होते  हैं  |  हर  जगह  वह  उनकी  रक्षा  नहीं  कर

 सकता  है  ।  यह  स्क्रीम  इस  वास्ते  बहुत  अच्छी

 है  लेकिन  कुछ  कमंचारी  हैं  जो  गलत  काम

 करते  हैं,  पक्षपात  करते  हैं  और  इसका  नतीजा

 यह  होता  है  कि  जो  अच्छी  स्कीम  भी  है  उसके
 भी  किसान  खिलाफ  हो  जाते  हैं,  जनता
 खिलाफ  हो  जांती  है।  मैं  चाहता  हूं  कि  निर्देश

 दिए  जाएं  कि  देश  में  अधिकारीगण  ईमानदारी
 से  काम  करें  और  इस  स्कीम  को  लागू  करेनें  में...

 पक्षपात-  न  बरतें  |  अगर  ऐसा  किया  जाए  तो

 चकबत्दी  का  जो  मसला  है  वह  बहुत  अच्छी

 तरह  से  हल  हो  सकता  है।

 सिंचाई  योजनाएं  अच्छी  तरह  से  और

 जल्दी  चालू  होनी  चाहियें।  मध्य  प्रदेश  में

 कई  स्कीमें  स्वीकृत  हो  चुकी  हैं  लेकिन  उन  पर

 ग्रमल  नहीं  हो  रहा  है।  राजघाट  बांध  योजना

 है  |  इसको  स्वीकृत  हुए  कई  बरस  हो  चुके  हैं  ।

 लेकिन  उसका  काम  शुरू  नहीं  हो  रहा  है।
 इसका  काम  जल्दी  शुरू  होता  चाहिये  और
 जो  पहले  निर्णय  लिया  गया  था  कि  टीकमगढ़

 शिवपुरी,  दतिया,  भिण्ड,  ग्वालियर  इन  जिलों

 को  कितना  पानी  देना  हैं  उसी  के  अनुसार
 उनको  पानी  दिया  जाए।  टीकमगढ़  जिले  को

 काट  दिया  गया  है।  करीब  छ:  हजार  एकड़
 जमीन  में  पानी  देने  का  आपने  फैंसला  किया

 है।  क्‍यों  काट  दिया  गया  है  ?  कहा  जाता  है
 कि  नहंरें  निकालने  में  ज्यादा  कठिनाई  है  और

 8  करोड़  रुपया  ज्यादा  खर्च  होगा।
 कोई  दूसरा  बाध  तो  ऊपर  बन  नहीं  सकता  है।
 अ्रभी  तो  ऐसा  बोल  रहे  थे  कि  टीकमगढ़  जिले

 को  राजवाट  बांध  से  पूरा  पानी  मिलेगा।

 लेकिन  इस  निर्णय  से  कि  केवल  6  हजार
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 एकड़  ज़मीन  -को  ही  पानी  दया  जायगा,

 टीकमगढ़  जिले  में  असन्तोष  है,  श्रौर  विपक्ष

 के  लोग  इसका  त्ाजायज़  फायदा  उठा  रहे

 हैं।  इसलिये  ऊपर  जितत्ता  प।नी  देनाश्था  बह
 दीजिये,  साथ  ही  टीकमगढ़  जिले  को  भी

 पानी  ।मिलत्ता  चाहिये,  नहीं  तो  सरकार  झंझट

 में  पड़  जायेगी।

 इसी  तरह  से  नर्मदा  जल  विवाद  सालों

 से  लटका  हुआ  है।  उसको  भी  सरकार  को

 हल  करना  चाहिये।  और  जो  उसकी  कुछ
 परियोजतायें  थी  जिनका  काम  चालू  होना  था

 उसका  पालत  क्‍यों  नहीं  हो  रहा  है  ?  बाण-
 सागर  बांध,  बलयारपुर  छतरपुर  बांध  का

 काम  शीघ्र  आरम्भ  होता  चाहिये।

 जामने-ओरछा  जल  विद्युत  बांध  का

 सर्वे  हो  चुका  है।  72  हजार  एकड़  जमीन  को

 टीकमगढ़  जिले  में  पानी  मिलना  है।  यह  66

 करोड़  रुपए  की  स्कीम  है।  यह  योजना  जल्दी

 से  जल्दी  श्रापके  पास  आने  वाली  है,  इसको
 ग्राप  जल्दी  स्वींकृत  कीजिये  ।

 इसी  तरह  से  बाढ़  नियन्त्रण  के  कम  पर

 भी  करोड़ों  रुपया  खर्च  होता  है।  मैंने  एक

 सुझाव  दिया  था,  वैसे  तो  बाढ़  रोकने  के  काब

 में श्राप  चाहे  जितना  पेंसा  खर्चे  करें,  लेकिन

 मेरा  सुझाव  है  कि  जितने  भी  देश  में  पुराने
 बांध  व  तालाब  हैं  जो  सिलट  के  कारण  भर

 चुके  हैं,  उतकी  काली  सिट्टी  को  बुलडोज़रों
 द्वारा  निकाली  जाये  ताकि  उनमें  ज्यादा  पानी

 जमा  हो  सके।  जिस  से  सिंचाई  में  सुविधा
 हो  श्राप  तालाबों  की  काली  मिट्टी  को  रांकड़
 जमीन  में  डालिये  जिससे  वह  रांकड़  जमीन  भी

 उपजाऊ  हो  सकती  है,  और  एक  दम  जो  पानी

 आता  है  बाढ़  क़ी  उसमें  रुकावट  हो  सकती  है।

 टीकमगढ़  जिले  में  750  पुराने  तालाब  हैं
 जो  सिल्ट  से  भर  चुके  हैं,  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर

 प्रदेश  में  हजारों  ऐसे  तालाब  हैं,  उन्तकी  काली

 मिट्टी  निकाली  जाये  ताकि  ज्यादा  पानी  उसमें

 तरा  सेके  और  वह  पानी  सिंचाई  के  काम

 ञ्  सके।



 C—O  _  =  ———  qT  a  =  t  —

 321  D.G.—Min,  of

 वनों  का  संरक्षण  भी  बहुत  आवश्यक  g  |
 श्राप  देखेंगे  कि  जंगल  काफी  कट  चुके  हैं।
 मैं  चाहता  हूं  कि  इनका  पूरा  संरक्षण  होता

 चाहिये।  जहां  वन  कट  चुके  हैं  ईमानदारी  से

 वहां  रोक  होनी  चाहिये,  और  जो  अ्रधिकारी

 लोग  गलत  काम  काटने  का  करते  हैं  उतको

 दण्ड  मिलना  चाहिये,  क्योंकि  सगर  जंगल  नहीं

 हैं  तो  रक्षा  नहीं  हो  सकती  है।  जो  खेती
 योग्य  जमीन  है,  कई  जगह:  ऐसे  स्थान  हैं  जो

 खेती  योग्य  हैं  और  किसानों  का  उन  पर  कब्जा

 है,  लेकिन  उनको  पट्दे  नहीं  दिये  गये।  मेरा

 निवेदन  है  कि  उनको  प्  दिये  जायें।  मैं

 नहीं  चाहता  कि  जंगल  के  बीच  में  दी  जाये,
 लेकिन  जिस  जमीन  पर  किसान  खती  कर  रहे |
 हैं  उसके  उतको  पट्टे  मिलने  चाहिये।

 5  राष्ट्रीय  पार्क  हैं।  मैं  चाहता  हूं  कि  ज्यादा
 से  ज्यादा  पार्क  बनाने  चाहियें।  टीकमगढ़

 =

 में  ओरछा  स्थान  है  जो  बड़ा  तीर्थ  स्थान

 है  और  हजारों  लोग  देश  विदेश  से  दर्शन  के
 लिये  आते  हैं,  लेकिन  उस  राष्ट्रीय  पार्क  को  नहीं
 बनाया  जा  रहा  है।  मैं  चाहता  हूं  कि
 केन्रीय  सरकार  इसमें  दिलचस्पी  ले,  प्रान्तीय

 सरकार  भी  दिलचस्पी  ले'  ताकि  लोगों  के

 हिनिरंजन  का  वह  स्थान  बन  सके।  आदमी
 जब  परिश्रम  करता  है  तो  वह  चाहता  है  कि

 पिनोरंजन  करके  अपने  स्वास्थ्य  को  ठीक  करे।

 हिसिलिये  देश  में  दूसरी  जगह  भी  राष्ट्रीय  पार्क

 होना  जरूरी  है  ताकि  लोगों  का  जीवन  अच्छा
 बन  सके  |

 ।

 कृषि  मूल्य  आयोग  बना  हुआ  है,  जिसकी
 सभी  माननीय  संदस्यों  ने  आलोचना  की  है।
 इसमें  सुधार  होना  चाहिये।  किसान  जो
 उपज  करता  है  उसकी  उसको  पुरी  कीमत  नहीं
 मिलती  है।  थद्दी  कारण  है  कि  कुछ  लोग  कहते

 हैं  कि  खेती  के  बजाय  तो  नौकरी  और  व्यापार
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 करना  अच्छा  है  आप  जानते  हैं  कि  बिता
 खेती  के  हमारा  देश  जिन्दा  नहीं  रह  सकता  है  1

 हम  फटे  कपड़ों  में  रह  सकते  हैं,  बिना  छप्पर
 के  रह  सकते  हैं।  लेकिन  बिता  दाने  के  आ्राकमी
 जिन्दा  नहीं  रह  सकता  है,  इसलियें  कृषक  को
 ज्यादा  से  ज्यादा  सहायता  देना,  उसको  बढ़ावा
 देना  और  जो  वह  उपज  करत  है,  उसका  वाजिब'

 मूल्य  उसको  मिलता  बहुत  जरूरी  है!  इसलिये

 ऐसा  आयोग  बताथा  जाना  चाहिये
 जिसमें  किसान  की  जो  लागत  लगती  है,
 उसको  जो  दूसरी  चीजें  खरीदनी  पड़ती  हैं
 उनका  ध्यान  रखकर  ही  उसकी  उपज  क,.

 मूल्य  उसको  ठीक  दिलाने  में  मदद  कर  सके  ४

 मुख्यमन्तियों  ने  जो  सुझाव  दिया  था  कि

 गेहूं  की  इतनी  कीमत  होनी  चाहिये,  उस

 सुझाव  को  भी  आपने  ठुकरा  दिया  है।  वह
 प्रदेशों  के  मुख्यमन्त्री  हैं  जिन्होंने  i25  से  30:

 रुपये  क्विटल  के  गेहूं  के  खरीद  मूल्य  के  सुझाव
 दिये  थे,  लेकिन  आपने  ii2  रुपये  न0  पैसे
 भाव  तय  किया  है।  हमारा  निवेद  है  कि

 आप  किसान  को  ज्यादा  कीमत  दिलाइये  और

 उसको  सहारा  दीजिये  ताकि  बहआगे  बढ़े
 और  खेती  में  तरवकी  कर  सके  त्ौ  सारे  देश
 के  लिये  गेहूं  पैदा  कर  सके  और  इरतना  कर
 सके  कि  विदेशों  से  गेहूं  मंगाना  न  पड़।  मुझे
 आशा  है  कि  कृषि  मन्त्री  खेती  के  मामले  में

 किसानों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सहायता  देंगे,

 यही  मेरा  निवेदन  है।

 *SHRI  GANANATH  PRADHAN
 (Sambalpur):  Madam  Chairman,  I  am
 grateful  to  you  for  having  given  me  an
 opportunity  to  say  a  few  words  on  the
 Demands  for  Grants  of  the  Ministry
 of  Agriculture  and  Irrigation.

 While  I  extend  my  whole-hearted
 support  to  the  Demands  of  the.
 Ministry,  I  would  like  to  commend
 the  efforts  of  the  Ministry  in  com-.
 pletely  ending  the  import  of  food-
 grains  and  in  achieving  not  only  self--

 e  original  speech  was  delivered  in  Oriya,
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 sufficiency  but  also  surplus  in  food-
 grains,  I  am  sure  that  the  entire
 Bouse  will  be  with  me  in  compli-
 menting  the  Government  in  achiev-
 ing  this  laudable  objective.

 Here,  I  would  like  to  refer  to  one
 important  point.  We  have  got  8०
 much  potential  for  increasing  our
 irrigation  that  the  entire  land  of  the
 country  can  be  brought  under  cultiva-
 tion.  Ig  we  have  a  proper  water
 policy,  a  day  may  come  that  our
 country  will  be  able  to  supply  food-
 graing  to  all  the  nations  of  the  world.
 I  suggest  that  we  shoulg  86  develop
 our  irrigation  potentiality  that  the
 entire  cultivable  area  of  the  country
 can  be  brought  under  irrigation  with-
 in  a  period  of  five  years.  The  hon.
 Minister  may  point  out  the  constraints
 on  our  resources  But  it  may  be
 borne  in  mind  that  all  these  cons-
 traints  on  resourceg  can  be  eliminat-
 ed  if  we  produce  more  foodgrains
 after  providing  irrigation  facilities  to
 the  maximum,

 I  would  also  like  to  refer  to  the
 lack  of  coordination  between  the
 Central  Government  and  the  State
 Governments  in  the  matter  of  im-
 plementing  agricultural  policies,
 This  is  being  exploited  by  undesira-
 ble  middlemen  to  their  personal  ag-
 grandisement.  The  farmers  are
 denied  their  remunerative  price  for
 their  produce.  There  should  be
 concerted  efforts  between  the  Centre
 and  the  States  to  help  the  farmers
 in  getting  fair  price  for  their  com-
 modities.  The  middle-men  in  food-
 grains  trade  must  be  completely
 eliminated,

 The  population  should  not  pose
 any  problem  in  our  country  We
 should  create  a  land  army  who  will
 be  directed  to  improve  the  irrigation
 and  water  facilities  in  the  rural  areas.
 Their  goal  shou'd  be  composite  rural
 development.  The  Janata  Govern-
 ment  is  committed  to  the  rural
 development.  The  people  of  the
 country  should  be  properly  utilised
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 for  the  purpose  of  augmenting  eur
 agricultural  yield.  The  Central  (किशन
 ernment  should  formulate  a  scheme
 for  the  purpose  of  creating  a  land
 army  for  this  purpose.

 Coming  to  the  question  of  science
 and  technology  ang  their  applicatien
 in  agriculture,  I  should  say  that
 Indian  agriculture  ig  still  in  the
 bullock-cart  age.  The  fruits  of
 scientific  discoveries  and  technologi-
 cal  development  have  not  reached
 the  agriculturists,  All  the  scientific
 growth  has  been.confined  to  urban
 elites.  The  Government  have  70
 unfortunately  made  serious  attempts
 in  taking  science  and  technology  to
 the  field  level  with  the  result  that
 agriculture  is  still  in  the  primitive

 tage  The  rural  youth  must  be
 trained  in  the  use  of  modern’  agricul~
 tural  implements  and  scientific  dis-
 coveries.  The  farmers  must  be  train-
 ed  at  the  field  level  in  their  use.
 Then  only  the  agriculture  can  be  re-
 deemed  from  its  redundancy.

 The  agricultural  labour  is  not  get-
 ting  even  minimum  wages.  Similar-
 ly,  the  small  farmers  also  are  not  gett-
 ing  fair  price  for  their  products.
 There  ig  widespread  discontent  and
 dissatisfaction  among  the  agricultural
 labour  in  the  country.  The  Govern-
 ment,  both  at  the  Centre  and  State
 level,  should  ensure  that  the  agricul-
 tural  labour  gets  statutory  basic  mini-
 mum  wage,  without  which  there  is  no
 posibitity  of  our  agriculture  picking
 up.  Similarly,  the  small  farmers  are
 not  getting  fertilisers

 adequatqly
 at

 reasonable  prices.  In  Orissa,  the  banks
 and  cooperative  societies  are  not
 extending  credit  facilities  to  the  small
 farmers,  which  hamper  their  agricul-
 tural  activities.  You  can  appreciate
 the  handicap  of  the  small  farmers  on
 account  of  shortage  and  scarcity  of
 inputs  for  agriculture.  I  request
 that  the  Central  Government  should
 look  into  the  problems  of  small  far-
 mers  throughout  the  country.  Their
 basic  requirements  like  water,  ferti-
 lisers,  pesticides,  credits  etc,  must
 be  made  available  without  the  least
 delay  and  then  only  there  is  hope  fot
 agriculture  in  our  country.
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 With  these  words  I  conclude  my
 speech,  a

 MR,  CHAIRMAN:  I  think  you  have
 made  your  point.  I  am  calling  the
 mext  speaker.  Prof.  Shibban  Lal
 Saksene.  Prof.  Saksena,  I  would  like
 te  tell  you  that  there  is  just  five
 minutes  before  the  Minister  will  be
 called.  I  would  request  you  to  con-
 clude  in  five  minutes.

 PROF,  SHIBBAN  LAL  SAKSENA
 (Maharajganj):  Madam,  please  give

 me  at  least  ten  minutes.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  conclude
 in  five  minutes.

 PROF.  SHIBBAN  LAL  SAKSENA:
 Madam,  Chairman,  in  keeping  with
 the  priorities  in  our  election  mani-
 festo  in  favour  of  Agriculture  and
 Rural  Development,  the  Plan  Outlay
 for  Agriculture  has  been  increased  by
 Rs.  490  crores  to  Rs.  754  crorse  for
 1978-79.  I  would  like  to  give  com-
 parative  Plan  Outlays  of  some  of  the
 major  Heads  of  Development.  The
 Plan  outlay  for  agriculture  has  been
 increased  from  Rs.  455.68  crores  to
 700.74  crores,  minor  irrigation  from
 Rs.  206.l  crores  to  Rs.  284,99  crores;
 Animal  Husbandry  and  Dairying  from
 Rs,  7.72  crores  to  Rs.  26.53  crores
 and  Cooperation  from  Rs.  99.29  crores
 to  Rs.  4.70  crores.  Thus,  there  has

 @en  an  increase  in  all  important
 eads.

 Food  stocks,  we  have  in  plenty.
 In  ‘1975-76  the  stocks  were  89
 million  tons  and  now  they  are  171
 million  tons.  Irrigation  hag  progres-
 sed  rapidly  from  9.7  million  hectares
 in  95i  at  the  beginning  of  the  First
 Five  Year  Plan  to  49  million
 heetares  now,  Minor  irrigation  has
 risan  very  rapidly  from.  22.6  million
 hectares  in  95l  to  522  million
 hectares  now.

 I  have  given  notice  of  22  cut
 nvtions,  My  first  cut  motion  is
 about  the  failure  to  nationalise  the
 sugar  industry.  There  are  about  250
 vacuum  pan  sugar  factories  in  the
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 whole  country  today.  Repeated
 promises  have  been  made  by  the
 Government  to  nationalise  it,  but
 this  has  still  not  been  done.  The
 sugar  industry  is  served  by  hundreds
 of  millions  of  sugar  cane  growers,
 mostly  small,  and  their  fate  ig  bound
 up  with  the  fate  of  the  industry.  I
 hope  that  the  sugar  industry  will
 be  nationalised  immediately.  If  it
 is  nationalised,  all  the  uneconomic
 and  sick  sugar  factories  will  become
 healthy  units.  To  ercct  a  new
 modern  sugar  factory  will!  cost  about
 Rs.  7  crores,  but  these  old  sugar
 factories  can  be  renovated  at  a  much
 lesser  cost.  Their  size  has  also  to
 be  increased.  The  nationalised  sugar
 industry  can  plan  cultivation  of  sugar
 cane  and  crush  early  ripening  varie-
 ties  in  the  beginning  and  late  ripen-
 ing  varieties  at  the  end.  It  can  thus
 increase  the  duration  of  the  sugar
 crushing  season.

 The  labour  wage  for  the  sugar
 industry  will  also  rise  and  will  become
 comparable  to  that  in  other  organised
 industries.  The  minimum  wage  of
 sugar  workers  today  is  tess  than
 Rs.  300  per  month  for  about  six
 months  in  a  year.  In  other  organis-
 ed  industries  like  steel,  the  minimum
 wage  is  Rs.  430  per  month,  in  textile
 industry  it  is  Rs.  420  per  month,  in
 jute  industry  it  is  Rs.  400  per  month.
 in  cement  industry  also  it  is  Rs,  400
 Per  month  and  30  on,  It  is  most
 important  to  bring  the  minimum
 sugar  wage  on  a  par  with  that  prevail-
 ing  in  other  industries.

 My  second  cut-motion  rcads_  as
 follows:

 “Failure  to  develop  the  Khand-
 sari  and  gur  industry  properly
 which  consume  the  largest  amount
 of  sugarcane  but  which  is  taxed
 out  of  ail  proportion  to  its  caps-
 city.”

 This  year  there  is  a  bumper  crop  of
 sugar  cane.  In  the  last  meeting  of
 the  Sugar  Cane  Development  Council,
 held  on  6th  February,  1978,  it  was
 pointed  out  that  this  bumper  sugar-
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 cane  crop  cannot  be  crushed  by  sugar
 factories  even  if  they  work  till  the
 month  of  June,  1978.  It  can  only  be
 consumed  if  Khandsarf  ang  gur
 manufacturers  are  encouraged  ४
 crush  it  and  for  this,  I  had  suggested
 reroval  of  all  taxes  on  gur  and
 Khandsari.  ~  hope  that  these  taxes
 will  be  removed  and  this  problem
 will  be  solved.  |

 My  next  cut  motion  reads  as  fol-
 lows:

 “Bifurcation  of  the  original
 Single  council  into  Indian  Council
 for  Development  of  Sugar  and
 Indian  Council  for  Development  of
 _—

 is  unscientific  and  harm-

 If  the  Sugar  Council  had  not  been
 bifurcated,  we  could  have  discussed
 the  whole  situation  and  there  would
 have  been  no  difficulty  about  getting the  entire  bumper  crop  crusheg  this
 summer,

 The  next  cut  motion  is,  failure  to
 issue  orders  that  no  sugar  factory will  be  allowed  to  close  in  this  crush-
 ing  season  until  it  has  crushed  all
 Sugarcane  in  its  zone  and  has  paid for  it  the  minimum  cane  price  fixed
 by  Government.  Thig  must  be  done.

 My  next  cut  motion  is,  failure  to
 set  up  Coimbatore  type  sugarcane seed  breeding  stations  on  a  really
 grand  scale  at  Gorakhpur  and  Meerut.
 There  are  about  50  sugar  factories
 around  Gorakhpur  and  35  sugar factories  around  Meerut.  So,  this
 must  be  done,

 My  next  cut  motion  is,  failure  to
 Provide  adequate  funds  to  ICAR  for
 Agricultural  Research  and  to  carry cut  comprehensive  research  projects
 for  development  of  agriculture.  I
 hope  adequate  funds  will  be  provid-
 ed  te  ICAR.

 My  next  cut  motion  is,  failure  to  in-
 Create  the  average  yield  of  wheat
 and  rice  all  over  the  country  to  at
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 least  5  tonnes  per  acre  as  is  the  case
 in  Japan  and  other  advanced  coun-
 tries  by  evolving  improved  varieties
 of  seeds  and  their  wide  circulation.
 I  hope  it  will  be  done.  If  this  is
 done,  our  production  of  these  crops
 will  increase  nearly  twenty-fold,

 My  next  cut  motion  is,  failure  to
 substitute  short  staple  cotton  crop
 by  long  staple  Egyption  cotton  crop
 all  over  tthe  country.  This  is  also
 very  important  and  J]  hope  it  will  be-
 done.

 My  next  cut  motion  is,  failure  to
 translate  the  results  of  agricultural
 research  to  fields  of  cuitivators,
 This  is  very  important  and  I  hope
 immediate  steps  will  be  taken  ६०
 ensure  this.

 My  next  cut  motion  is,  failure  in
 exploitation  of  fisheries  in  the  rivers
 of  the  country  and  along  the  sea
 coast  which  can  yielg  plenty  of  fish.
 This  is  very  important  and  I  hope
 immediate  attention  will  be  paid
 to  it.

 One  of  the  most  important  needs
 of  our  agriculture  are  good  cattle
 There  is  complete  lack  of  any  com-
 prehensive  plan  to  replace  the  pre-
 sent  breed  of  interior  cattle  by
 Haryana  cattle  breeds  and  other  im-
 proved  breeds  from  all  over  the  world
 by  castration  of  inferior  bulls  and
 Provision  of  Haryana  and  _  other

 ‘superior  bull  in  large  numbers.

 My  next  cut  motion  is,  failure  to
 draw  up  any  comprehensive  plan  for
 supply  of  fresh  milk  to  every  child,
 ‘women  and  man  in  India  and  to  im-
 plement  it.  I  do  not  take  coffee  or
 tea.  I  take  only  milk.  But  milk  has
 become  very  scarce.  .

 My  next  cut  motion  is,  failure  of
 any  comprehensive  plan  for  provision
 of  adequate  fodder  for  cattle  by  large
 scale  cultivation  of  suitable  grass  for
 fodder  and  setting  apart  of  sufficient
 grazing  areas  in  every  village  and
 in  forests,  Such  a  comrehensive  plan
 must  be  drawn  up  snd  implemented.
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 By  this  is  done,  we  will  not  sell  our
 cattle  slaughter.  The  slaughter

 Jaw  all  over  the  country.

 There  is  no  plan  yet  to  make  the
 Forest  Research  Institute  jn  Dehra-
 dun  g  fully  autonomous  body  com-
 pletely  free  from  interference  by
 agriculture  munistry  and  charged
 with  the  duty  of  taking  adequate
 measures  for  doubling  the  forest
 wealth  of  the  country  in  the  quickest
 possible  time.  Thig  must  be  done  at
 once.

 I  would  like  to  say  a  few  words
 about  the  working  of  the  Food  Cor-
 poration  of  India.  As  g  member  of
 the  Estimates,  Public  Accounts  Com-
 mittee  and  the  Committee  on  Public
 Undertakings,  I  have  had  the  op-
 portunity  of  studying  the  working  of
 the  Food  Corporation  of  India  in
 detail.  I  think  it  35  high  time  the
 government  decontrolled  food.  We
 have  got  plenty  of  stocks.  We  can
 very  easily  embark  on  a  policy  of
 complete  decontrol  of  foodgrains.
 Food  Corporation  of  India  is  a  white
 elephant  and  :t  must  be  abolished.  If
 this  ig  done,  corruption  which  is
 rampant  in  the  Food  Corporation  will
 vanish  and  the  huge  handling  charges
 incurred  by  the  Food  Corporation
 will  not  be  there.  We  will  be  able
 to  give  cheap  foodgrains  to  every-
 body.  We  have  enough  food  stocks
 ang  food  can  be  decontrolled  with-
 out  any  risk.  The  late  Shri  Rafi
 Ahmad  Kidwai  had  the  courage  to
 decontrol  food  become  immortal.

 At  present  our  villages  do  not  have
 even  pure  drinking  water.  There  is
 complete  absence  of  drainage  and
 sanitation  in  our  villages.  The
 Agriculture  Ministry  must  see  to  it
 that  there  ig  no  village  left  in  the
 country  which  has  no  pure  drinking
 water  and  proper  drainage,  sanitation
 and  electrification  in  next  2  years.

 I  have  given  a  cut  motion  drawing
 the  attention  of  the  Ministry  to  the
 lack  of  facilities  for  teaching  B.  Sc.
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 and  M.  Sc.  classes  in  agriculture  in
 every  degree  college  in  the  country.
 I  run  three  degree  colleges  in  my
 constituency  in  Maharajganj  in
 Gorakhpur  district,  I  had  applied
 for  being  allowed  to  open  agricul-
 tural  classes  in  these  colleges  but  the
 State  Government  refused  permis-
 sion  by  saying  that  they  could  not
 provide  for  salary  of  teachers
 Agriculture  Ministry  should  now
 give  assistance  to  State  Governments
 for  this  purpose.

 Wherever  there  is  no  irrigation,
 tubewells  should  be  sunk.  The
 Tehsil  of  Pharenda  in  my  constituency
 has  no  canals  and  there  are
 hardly  any  tubewells.  5  lakh  acres
 of  cultivable  land  is  unirrigated  and
 is  visited  by  severe  drought  every
 year.  Some  2000  tubewells  are
 necessary  to  irrigate  and  develop
 this  area.  I  hope  these  tubewells
 will  be  sanctioned  and  sunk  imme-
 diately.

 aft  मदत  लाल  शुक्ल  (जजगीर)  सभा-
 पति  महोदय,  सबसे  पहले  मैं  प्रापको  धन्यवाद
 देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय
 दिया  t  हम  नये  लोग  चुनकर  जाये  हैं,  हमको
 बोलने  के  लिए  समय  नही  मिलता  है  जिसका  हमें
 दुःख  होता  है।  लेकिन  भापने  मुझे  समय  दिया
 है  इसलिए  मैं  बहुत  बहुत  हृदय  से  प्रापको  धन्य-
 बाद  देता  हूं  ।  मैं  सबसे  पहले  बरनाला  साहब
 द्वारा  प्रस्तुत  मांगों  का  समर्थन  करता  हू  ।

 व  bm.

 सभापति  महोदया,  मैं  मध्य  प्रदेश  से  भाया
 हू,  जहा  जाधे  से  ज्यादा  वतवासी,  हरिजन
 आदिवासी  लोग  रहते  हैं  जो  गरीबी  की  रेखा  के
 नीचे  हैं।  उनकी  मदद  करना  हमारा,  भापका
 झौर  सबका  पहला  कतंव्य  है  ।  हमारे  यहां
 एक  पुरानी  कहावत  है---

 “उत्तम  जेती,  मध्यम  बाण,

 मिक्षण्ट  चाकरी,  भीख  निदान”
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 हमारा  खेती  का  दृष्टिकोण  बदलना  चाहिये  |
 आज  हमारे  यहां  खेती  का  उद्योग  एक  प्रकार
 से  उपेक्षित  हो  गया  है,  लोग  खेती  के  उद्योग
 को  झच्छा  नहीं  समझसे  हैं।  यदि  किसी  के
 पास  40एकड़  जमीन  है,  तो  भी  वह  समझता
 है  कि  हम  किसी  बैंक  के  चपरासी  बन  जाये,
 यह  खेती  से  ज्यादा  भ्रच्छा  है--जो  चाकरी
 निकृष्ट  समझी  जाती  थी,  उसे  भ्राज  उत्कृष्ट
 समझा  जा  रहा  है।  --इस  दृष्टिकोण  को
 बदलना  चाहिये  1  लेकिन  यह  कैसे  बदलेगा  ?
 जब  उसकी  प्रामदनी  बढ़ेगी,  जब  उसके  प्रति
 सरकार  का  रुख  बदलेगा--तब  ही  ऐसा  सम्भव
 है।  मै  जनता  सरकार को  धन्यवाद  देता  हु--
 जनता  सरकार  का  रुख  निश्चित  रूप  से  खेतो
 की  झोर  गया  है।  लेकिन  यह  तभी  सम्भव
 है  जब  उनके  पास  पानी  पहुंचेगा।  उनके  ऊपर
 दया  करने  की  जरूरत  नही  है,  हम  केवल  पानी
 उन  तक  पहुंचा  देब  उससे  स्वयं  भ्पना  घिकास
 कर  सकते  हैं  |  प्राज  देश  में  खाद  के  बड़े-
 बड़े  कारखाने  लग  रहे  है  a  हमारे  यहा  मध्य
 प्रदेश  में  बिलासपुर  के  कोरबा  में  सन्‌  965
 से  रासायनिक  खाद  का  एक  कारखाना  लग
 रहा  है,  लेकिन  भ्रफसोस  है  कि  वह  भ्राज  तक  पूरा
 नहीं  हो  पाया।  इस  ओर  आपको  विशेष
 ध्यान  देना  चाहिये

 हम  चाहते  हैं  कि  गो-बश  की  रक्षा  हो,
 गो-हत्या  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाय,  ताकि
 किसानों  को  गोबर  झौर  खाद  मिल  सके  शौर
 पीने  के  लिए  दूध  मिल  सके  ।  हमारे  देश  की
 जनता  चाहती  है  कि  सरकार  सारे  देश  में
 गोवंश  हत्या  पर  रोक  लगाये  ।  इस  सम्बन्ध  में
 झापकी  शीघ्र  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।

 हमार  बहुत  से  मित्रों  ने  यहां  झनुसंघान
 केन्द्रों  का  उल्लेख  किया  है।  हमारे  देश  में
 अनेक  कृषि  प्रनुसन्धान  केन्द्र  खुले  हुये  हैं  ।

 भी  5--7  संसद  सदस्यों  के  साथ  इन
 अनुसन्धान  केन्द्रों  को  देखने  का  भ्रचसर  मिला  ।
 मैं  सचमुच  में  हृदय  से  इन  केन्द्रों  को  धन्यवाद
 देता  हूं  ,  वे  भनुसन्धान  के  क्षेत्र  में  बहुत  झच्छा
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 काम  कर  रहे  हैं।  में  लखनऊ  गया,  वहां  मेंने
 झ्राम  का  झनुसंधान  केख  देखा।  इसी  तरह  से
 वहां  मैंने  गन्ने  का  भ्रनुतन्धान  केन्द्र  देखा  ।  मैं
 तो  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं--हमारे  संसद
 सदस्य  यहां  बैठने  के  बजाय  वहां  जा  कर  देखें,
 तो  उनको  पता  चलेगा  कि  वहां  पर  जो  साइन्टिट्स
 काम  कर  रहे  हैं,  यद्यपि  उन  पर  खर्चा हो  रहा  है,
 परन्तु उनका  काम  बहुत  सराहनीय है  ।  हमारा
 यह  कर्तेग्य  है  कि  इन  केन्द्रों  की  यदि  कोई
 कमजोरियां  दिखलाई  दें,  कोई  गलतियां  नजर

 में  भागें तो  हम  उनको  ठीक  कराने  का  प्रयत्न  करें
 इसी  तरह  से  जोधपुर,  जयपुर  शौर  बीकामेर
 जाने  का  भ्रवसर  भी  मुझ्त  मिला  7  बीकानेर
 में  गो-पालन  का  केन्द्र  चल  रहा  है,  .जिससे  वहां
 के  7  हजार  कृषक  परिवारों  को  लाभ  पहुंच
 रहा  है।

 हमारे  मध्य  प्रदेश  की सरकार  की  तरफ
 से  सिंचाई  की  बीसों  योजनायें  भेजी  गई  है।  ये
 छोटी-छोटी  योजनायें  हैं,  कोई  -  लाख,  2  लाख
 एकड़  सिंचाई  की  है।  मेरे  प्रपने  क्षेत्र  की
 हस्दोंबागों,  अरपा,  मनियारी  योजनायें  भ्रापके
 पास  झाई  है।  ये  ऐसी  छोटी-छोटी  योजनाये
 है,  जिनसे  सिचाई  हो  सकती  है।  मैं  चाहता
 हूं  कि इन  की  तरफ  शीघ्र  ध्यान  दिया  जाये  ।
 ताकि  किसानों  को  पानी  मिल  सके  शौर  खेती
 के  सम्बन्ध  में  उनका  दृष्टिकोण  बदले,  उनका
 स्वाभिमान  जागृत  हो  ।

 इस  साल  देश  में  काफी  अच्छी  फसल  हुई
 है।  जब  हम  दिल्ली  से  निकल  कर  बीना,
 कटनी  की  तरफ  जाते  हैं  तो  चारों  तरफ  गेहूं
 की  फसल  दिखाई  देती  है,  तबियत  प्रसन्न
 हो  जाती  हैं।  मैं  इसके  लिए  किसानों  को
 धन्यणाद  देता  हूं  शौर  सरकार  से  प्रार्थना
 करता  हूं  कि  वह  उनके  प्रति  अपने  बृष्टिकोण
 को  बदले  और  उनके  +वाधिसान  को  जागृत
 करे  तांक  किसानों  के  बच्चे  नौकरी  की  तरफ
 न  जायें,  बल्कि  पढ़े  लिखे  शहरी  बच्चे  खेती  की
 तरफ  जाें ।  वे  ऐसा  महसूस  करने  लगें  कि
 त्र  खेती  से  दो  हजार  दपए  महीने  की  झामदनी
 हो  सकती  है  ।  शासन  ने  गेहूं  का  भाव
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 £22  रुपये  या  23  रुपए  का  उनको  विया,
 इससे  उतका  दृष्टिकोण नहीं  बदल  सकता  |
 खेतों  से  उनको  इतनी  भामदनी  भ्रवश्य  होनी
 चाहिये  जिससेबे  लौकरी  की  भ्रपेक्षा  खेती  को
 ज्वांदा  पसन्द  करें।

 मुझे  पूर्ण  बिश्वास  है  कि  भ्राप  इस  शोर

 ध्यान  देंग ेजिससे  उनकी  भ्रा  मदनी  बढ़े  प्रो  <  उनमें
 स्वाभिमान  जागृत  हा।  धन्यवाद  t

 SHRI  P,  ANKINEEDU  PRASADA
 RAO  (899४०):  Madam,  I  just  want
 two  minutes  to  speak.

 MR.  CHAIRMAN;  I  am  sorry  there
 is  no  more  time.

 SHRI  GANGA  SINGH  (Mandi):
 Madam,  I  come  from  Himachal  Pra-
 desh,  and  none  of  the  Members  from
 Himachal  Pradesh  has  been  allowed
 te  speak.

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  sorry  I
 have  to  go  by  the  list  that  has  been
 given  to  me.  I  call  the  Minister  now.
 Please  resume  your  seat.

 SHRI  GANGA  SINGH;  Madam,
 give  me  only  two  minutes,

 MR.  CHAIRMAN:  Will  you  please
 resume  your  seat?  I¢  you  say  this
 State  and  that  State,  I  may  tell  you
 that  Members  from  some  States  have
 net  spoken.  The  time  for  the
 Ministry’s  Demands  is  over.  There
 is  only  one  hour  left  for  the  Minister
 te  reply.  After  that  we  have  to  take
 up  the  Home  Ministry’s  Demands
 which  are  also  very  important.
 ¥  would  like  to  draw  the  attention
 of  the  Members  to  this,  This  is
 why  I  have  been  pleading  for  co-
 eperation  from  the  Members;  and  I
 think  many  Members  have  over-
 stepped  their  time.  It  is  not  in  my
 hands.  (Interruptions)  If  each  one
 starts  speaking,  there  would  not  be
 time  available  for  the  Minister  to
 give  his  reply  in  full.  If  you  don’t
 want  him  to  reply  in  full,  I  think  the
 Minister  will  not  mind  giving  some
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 portion  of  his  time  to  you.  But  I
 think  Members  want  him  to  reply
 to  their  points  in  full,  and  not  to
 deprive  him  of  the  time  that  is  there.
 The  Minister  will  reply  now.

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  Madam
 Chairman;  ३  am  very  thankful  to  the
 hon.  Members  of  this  House  who
 have  participated  in  this  discussion,
 Some  of  the  hon,  Members  have  made
 very  good  suggestions,  I  have  noted
 all  the  suggestions;  and  I  assure  the
 House  that  I  wil}  try  to  benefit  from
 these  suggestions.

 India  is  a  vast  country,  with  very
 vast  resources.  A  large  part  of  the
 country  has  very  fertile  lands.
 There  are  large  resources  of  man-
 ‘power  also  in  the  counfry.  And  all
 these  resources,  combined,  may  not
 be  available  in  any  other  country  in
 the  world.  But  in  spite  of  all  this,
 we  have  been  deficient  in  food  pro-
 duction,  as  Chowdhry  Saheb  was
 pointing  out  only  yesterday,  We  have
 been  going  around  the  worlg  with
 the  begging  bowl.  It  may  not  be  a
 begging  bowl,  but  all  the  same  we
 have  been  importing  large  quanities
 of  foodgraing  for  many  years.

 I  am  mentioning  a  few  facts  here,
 relating  only  to  the  last  3  years.
 In  1974,  imports  were  to  the  tune  of
 48  million  tonnes.  In  1975,  it  in-
 creased  further  to  740  million
 tonnes,  costing  about  Rs.  4058  crores.
 In  1976,  again,  imports  were  to  the
 tune  of  648  million  tonnes  of  food-
 grains,  valued  at  Rs.  979  crores.  All
 this  has  been  going  on;  and  our  re-
 sources  were  depleted,  by  making  all
 these  purposes  in  foreign  countries.
 Sometimes  we  have  to  make  pur-
 chases  at  &  high  cost.  We  have  not
 been  able  to  give  our  farmers  the
 cost  at  which  we  were  purchasing
 foodgrains  from  other  countries.

 On  assuming  office.  the  Janata  Gov-
 ernment  took  a  decision  not  to  im-
 port  any  foodgrains  thereafter.  This
 was  a  big  decision  It  was  alsa
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 decided  that  we  have  to  move  to-
 wards  self-reliance  and  self-sufficiency
 in  the  country.  As  a  result  of  our
 making  all  the  efforts,  with  all  our
 vigour.  and  planning  in  a
 way,  I  am  glad  to  tell  the  House  that
 we  have  met  with  considerable  suc-
 cess  in  this  matter,

 As  you  know,  Madam,  and  as  the
 House  knows,  India  had  achieved
 maximum  production  jn  ‘1975-76.  In
 that  year,  food  production  was  121
 million  tonnes,  which  was  quite  a
 high  figure.  But  thereafter,  in  the
 next  year,  ie.  in  1976-77,  food  pro-
 duction  in  the  country  went  down  by
 30  million  tonnes.  It  came  tolll
 million  tonnes  only  So,  while  fixing
 the  target  for  1977-78,  we  were  very
 cautious  and  fixed  it  at  8  million
 tonnes  only,  but  with  our  efforts,
 I  am  =  glad  to  announce  today
 that  we  have  exceeded  the  target.
 Not  only  have  we  exceeded  the
 target  of  Hs  million  tonnes,
 We  have  reached  an  all-time
 high,  From  the  calculations  that  we
 have  been  able  to  make  so  far,  from
 the  statistics  that  we  have  received
 from  the  various  States,  I  am  in  a
 position  to  announce  in  the  House
 today  that  this  year  food  production
 is  going  to  be  425  million  tonnes,
 which  will  be  an  all-time  record.  It
 will  be  four  million  tonnes  more  than
 the  highest  ever  achieved,  and  about
 4  million  tonnes  more  than  last  year’s
 production.

 The  increase  3s  accounted  for  main-
 ly  by  wheat,  rice,  jowar  and  pulses.
 In  rice,  production  had  not  been  im-
 proving  for  some  time,  but  this  year
 fortunately  the  production  of  rice
 also  is  very  good,  and  we  will  be
 achieving  an  all-time  high  of  about
 50  million  tonnes.  In  rice  alone  I
 hope  to  achieve  an  increase  of  8  to
 0  per  cent  in  the  current  yeer.  Even
 in  areag  which  are  not  conventionally
 rice  growing,  like:  Punjab  and
 Haryana,  there  has  been  a  tremen-
 dous  increase  in  the  production  of
 rice.  I  am  glad  to  inform  the  House
 that  in  Punjab  alone  production  of
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 rice  during  the  last  year  increased
 by  43  per  cent.  This  was  a  big
 achievement,  and  this  achievement
 can  be  made  in  other  States  also,  I
 have  no  hesitation  in  saying  thet.

 This  would  show  that  while  we
 have  stabilished  the  increase  in  the
 production  of  wheat,  we  have  also
 stablised  the  increase  in  the  produc-
 tion  of  rice.  Not  only  in  the  northern
 States,  but  in  the  southern  States
 also  the  results  ure  very  good.  It  is
 only  in  the  eastern  States  that  more
 efforts  are  required,  as  I  mentioned
 in  reply  to  a  question  a  few  days
 back.

 This  increase  in  production  is  not
 confined  to  foodgraing  alone.  In  com-
 mercial  crops  also  there  has  been  a
 tangible  jncrease.  In  major  oil  seeds
 we  have  also  been  able  to  make  a
 good  achievement.  Cotton  produc-
 tion  also  has  increased.  Potato  and
 tobacco  also  have  shown  good  pro-
 duction.  Sugarcane,  as  you  all  know,
 has  been  discussed  often  in  the  House;
 the  increase  in  its  production  has  be-
 come  a  problem  for  us  this  year.  The
 over-all  growth  in  agricultural  pro-
 duction  would  be  about  0  to  2  per
 cent  in  ‘1977-78,  which  is  among  the
 highest  in  any  single  year  so  far.

 This  increase  in  production  has  been
 the  result  of  several  factors,  No
 single  factor  is  responsible  for  this.
 There  has  been  increased  use  of  fer~
 tilisers.  Over  the  last  two  years,  the
 increase  in  the  use  of  fertilisers  will
 be  about  48  per  cent.  There  hasbeen
 considerable  increase  in  the  area
 under  high-yielding  varieties  as  algo
 increase  in  irrigation,  That  is  also  a
 very  important  factor  which  has
 resulted  in  this  increase.  While  deal-
 ing  with  irrigation  I  will  mentien
 details  of  that.  Strengthening  of  the
 extension  machinery  is  wlso  very
 neecssary.  Research  is  being  con-
 ducted  in  the  universities  and  in  the
 ICAR.  Until  and  unless  it  goes  to
 the  field,  we  do  not  get  the  full  ad-
 vantage  of  that.  So,  the  extension
 machinery  has  to  be  geared  up  and
 energised  and  we  are  making  every
 effort  in  that  score.
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 Another  very  important  factor
 which  has  resulted  in  this  increase,
 which  ‘we  all  know,  is  the  effort  of  the
 Indian  farmer.  Indian  fermer  ig  put-
 ting  more  and  more  effort  in  improv-
 ing  the  production  in  the  country.

 CHOUDHURY  88.85  SINGH
 (Hoshiarpur);  Specially  Punjabi.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Every  farmer  in  the  country.  We
 have  to  learn  from  each  other.  I  have
 specially  to  thank  for  thig  increase  in
 production,  the  Indian  farmer.  I  have
 also  to  thank  the  Indian  agriculture
 scientists  who  have  been  responsible
 in  the  breakthrough  of  many  of  these
 crops.  My  thanks  are  also  due  to
 the  agricultural  administration  in  the
 Centre  88  well  as  in  the  States  which
 have  been  helpful  in  the  matter.  And
 above  all,  I  have  to  thank  the  weather
 goods  also  who  have  been  so  bene-
 volent  this  year  though  in  this  year
 we  have  faced  the  most  serious
 cycione  in  some  parts  of  the  country
 particularly  in  Andhra,  Tamil  Nadu
 and  in  Kerala,  the  Southern  States,
 where  lot  of  damage  has  been  caused
 ang  a  large  amount  of  foodgrains
 crops  has  been  damaged  in  those
 areas.  Similarly,  due  to  heavy  floods
 in  some  places,  crops  have  been
 damaged  and  recently  as  many  hon.
 Members  have  been  mentioning,  due

 eto  hailstorm  crops  have  been  damaged
 gn  many  States.  But  in  spite  of  these
 vagaries  of  weather,  we  have  been
 able  to  achieve  a  success  in  the  field
 of  agricutlure  by  producing  the
 highest  crop  even  in  the  country.

 Food  position  throughout  the  coun-
 try  ig  comfortable.  None  of  the
 Members  had  any  grievance  on  that
 score.

 AN  HON.
 pulses,

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Except,  of  course,  pulses.  Food  has
 been  provided  to  all  the  States  accord.
 ing  to  their  requirements.  Formerly
 it  could  not  have  been  done  and  it
 was  not  being  done.  Last  year,  what-

 MEMBER:  Except
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 ever  demands  wete  received  from
 many  States,  we  tried  not  only  tried
 but  did  meet  all  the  demands  for  rice
 as  well  as  for  wheat.  I,  in  fact,  had
 been  meeting  the  State  Food  Minis-
 ters  and  asking  them  and  they  were
 satisfied  with  the  policy  that  we  had
 adopted  to  meet  all  the  demands  that
 they  used  to  make.  This  hag  resulted
 in  stabilisation  of  the  prices  also.

 Another  factor  for  stabilisation  of
 prices  was  removing  of  restrictions,
 The  country  haq  been  divided  into
 zones—food  zone  for  wheat  and  food
 zone  for  rice.  All  these  restrictions
 were  removed.  These  were  essential
 barriers  created  for  convenience  but
 they  leq  to  corruption,  Almost  quota
 system  was  going  on.  I  had  received
 complaints  about  checkposts  from  al-
 most  all  the  States.  So,  we  decided
 to  remove  al]  those  restrictions.
 There  was  some  suspicion  at  the  time
 when  We  decided  it.  Some  States  did
 show  their  resentment  also.  They
 feared  that  it  might  interfere  in  the
 existing  system  in  the  State  and
 might  ultimately  raise  the  prices
 But  fortunately,  the  system  has
 succeedeq  and  throughout  the  coun-
 try,  the  prices  have  been  stabilised  I
 would  submit  that  disparity  hag  been
 removed  by  this  new  system  adopted
 because  as  all  the  hon.  Members
 know,  there  used  to  be  disparity  in
 prices  in  free  market.  For  example,
 in  Bombay  prices  of  foodgrains  used
 to  be  very  high  as  compared  to  Delhi
 or  the  other  northern  States.  This
 year,  particularly  I  went  to  Bombay, met  some  ordinary  people,  people  in
 the  street,  fishermen,  men  in  the  co-
 Operatives,  ete  and  enquired  from
 them  about  the  food  position  and  they
 were  very  happy  about  it  They  said
 that  wheat  is  now  gseeling  at  Rs.  2  or
 below  and  rice  which  used  to  be  sold
 at  Re.  5  and  above,  has  been  selling at  Rs  3  and  Rs,  3.50.  So,  on  the
 whole,  in  all  the  metropolitan  cities
 and  in  the  countryside  also,  prices have  been  stabilised  and  the  disparl-
 ties  have  been  removed.  Formerly, we  used  to  quote  often  that  in  Pun-
 jab  we  were  selling  wheat  at  Rs.  20
 or  Rs.  i0  per  quinta)  while  in  some



 339  D.G—Min.  of

 [Shri  Surjit  Singh  Barnalaj
 parts  of  the  country  it  was  selling
 at  Rs.  4  per  kilo.  But  this  wag  not
 happened  thig  time  because  of  this
 policy.

 Then  some  States  used  to  have
 difficulties  in  having  the  required
 foodgrains,  particularly  Kerala  and
 ‘West  Bengal;  they  used  to  face  these
 difficulties,  because  they  were  not
 provided  foodgrains  according  to  their
 needs.  But  this  year,  we  do  not  have
 any  complaint  of  that  type  also.
 Then  another  good  thing  that  we  have
 done  is  that  we  ‘have  removed  all
 compulsions  on  procurement,  For-
 merly,  there  used  to  be  compulsory
 Jevies  on  the  farmers,  on  the  pro-
 ducers  and  on  the  traders.  At  very
 stage,  there  was  levy  and  we  have
 removed  that.  So,  We  are  now
 adopting  a  policy  of  support  purchase
 only;  we  go  into  support  purchase
 operation  and  we  have  been  success-
 ful  in  procuring  enough  food  that  is
 needed  in  this  country  for  the  public
 distribution  system.

 Wheat  corp  is  coming  in  the  nor-
 thern  States,  particularly  in  the
 wheat  growing  States.  We  have  made
 an  elaborate  arrangement  for  procure-
 ment  of  wheat  at  the  support  price,
 which  is  Rs.  112.50,  It  hag  been
 resented  by  many  Members,  but  this
 is  only  a  support  price  because  we
 have  removed  the  restrictions,  Free
 trade  can  enter  the  market  and  pro-
 bally  if  the  farmer  can  get  better
 price  by  selling  it  to  a  trade,  he  will
 be  entitled  to  do  so.  But,  all  the
 same,  we  will  also  ensure  that  we
 have  enough  food  stocks  in  the
 country  for  meeting  our  requiren-.ents

 There  is  a  very  important  aspect  of
 agriculture,  a  single  important  aspect
 is  irrigation,  as  has  been  emphasised
 by  many  Members  in  the  House.  Im-
 provement  of  irrigation  is  very
 essential  in  the  country.  Some
 figures  have  also  been  mentioned;
 some  of  the  figures  mentioned  were
 wrong.  Unfortunately,  some  of  the
 Members  are  not  present  here.  Yes-
 terday  only  Shri  Sharad  Yadav  was
 mentioning  some  facts  which  were
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 not  correct.  He  was  mentioning
 about  allocation.  The  figures  mention-
 ed  by  him  were  wrong.  He  was  also
 mentioning  about  potentialities  creat-
 ed  for  agriculture;  he  was  saying
 that  at  this  speed,  we  would
 not  be  able  to  achieve  the
 target  in  १80  years,  That  was  also
 wrong.  I  may  tell  the  House  that  the
 tempo  of  irrigation  development  has
 been  considerably  stepped  up  since
 the  last  year.  In  ‘1976-77,  a  provision
 for  major  and  medium  irrigation  was
 made  for  Rs.  685  crores  only  and  this
 year  it  is  Rs.  040  crores—a  difference
 of  about  Rs.  400  crores  has  been
 made.

 AN  HON.  MEMBER;  It  is  nothing.«
 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:

 It  does  not  appear  to  be  anything  to
 the  hon.  Member,  but  as  compared  to
 Rs,  860  crores  in  the  Fifth  Five  Year
 Plan,  this  ig  a  very  large  figure.

 AN  HON.  MEMBER:  Is  there  only
 one  year  in  the  plan?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 I  was  mentioning  the  year  also,  that
 is  1976-77.  The  additional  potential
 which  has  remained  below  a  million
 hectares  a  year  from  974  to  977  has
 been  stepped  up  to  .47  million  hee-
 tares  and  the  minor  irrigation  sector
 allocation  also  this  year  has  been  in-
 creased  to  Rs,  550  crores  from  Re.  451
 crores  of  the  last  year.  It  was  much
 less  in  the  year  before.  A  total”
 potential  of  2.8  million  hectares  has-
 been  created  during  the  last  year;
 this,  I  mav  tell  the  Members  of  this
 House,  is  the  largest  achieved  so  far
 in  the  world  anywhere.  In  Russia
 in  one  year  .9  million  hectares  had
 been  brought  under  irrigation,  but
 fortunately  ‘ast  year  we  have  been
 able  to  bring  2.8  million  hectares
 under  irrigation.  Ag  many  es  3.5  lakh
 wells  and  tubewells  have  been  cons-
 tructed  during  the  last  year.  In  the
 next  five  years  we  are  going  to  add
 to  the  irrigation  potential  1  million
 hectares  out  of  which  eight  million
 will  be  under  major  and  medium
 irrigation  schemes  and  nine  million
 under  minor  irrigation  schemes.  So,
 at  this  rate,  T  would  like  to  submit
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 that,  by  the  turn  of  the  Century  the
 entire  irrigebie  ang  in  the  country,
 which  is  707  million  hectares,  I  hope,
 will  have  been  brought  under  irriga-
 tion  —

 tempo  of  irrigation  is  kept
 as  it  is,

 We  are  making  efforts  for  moder-
 nising  the  existing  irrigation  system
 tnd  for  more  efficient  .operation
 through  proper  water  management.
 By  this,  we  are  adding  more  area
 under  irrigation.

 Greater  emphasis  is  also  being
 placed  for  providing  irrigation  faci-
 lities  to  triba,  and  backward  areas
 which,  in  the  past,  have  not  received
 the  attention  they  deserved.  A  num-
 ber  of  new  projects  in  the  tribal  areas
 have  been  taken  up  in  the  States  of
 Bihar,  Madhya  Pradesh,  Gujarat  and
 Orissa,  and  I  am  glad  to  say  that  the
 Central  Government  will  provide  all
 the  finances  for  investigation  of  irri-
 gation  projects  in  these  tribal  areas.

 Our  immediate  concern  is  also
 drought-prone  areas  which  get  very
 little  irrigation.  We  are  making  all-
 out  effort;  to  provide  more  irrigation
 facilities  in  drought-prone  and
 drought-affected  areas.

 During  the  last  year  we  have  been
 able  to  solve  some  inter-State  prob-
 lems  also  ag  many  Members  referred
 here,  They,  in  fact,  pleaded  to  make
 water  a  national  asset.  So  far,  water
 is  a  State  subject,  and  unless  all  the
 States  agree,  it  is  not  possible  to  have
 a  legislation  for  this  purpose.  But  all
 the  same  we  have  been  making  efforts
 to  solve  some  of  the  problems
 which  were  defying  solution  for
 many  years.  Ag  was  mentioned  yes-
 terday  by  my  friend,  Choudhuri  Bal-
 bir  Singh,  the  problem  about  Thien
 Dam  Project  which  was  pending  for
 the  last  ten  years  have  been  solved
 amicably  by  calling  meetings—not
 one  meeting  but  four  meetings—of
 al  the  concerned  Chief  Ministers—
 Chief  Ministers  from  five  States.
 Through  'he  good  offices  of  the  Prime
 Minister,  we  were  able  to  solve  that
 problem,  and  all  the  States  have
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 agreed  that  construction  of  Thien

 —
 should  be  taken  up  imme-

 ately.

 Similaly  there  were  differences
 regarding  some  other  projects  also
 which  were  being  mentioned  by  my
 friends  here  from  Madhya  Pradesh.

 There  was  a  project  known  as
 Bansagar.  It  was  the  concern  of
 three  State  Governments,  U-P.,
 Madhya  Pradesh  and  Bihar.  ‘There
 were  disputes  on  certain  minor
 matters;  for  seven  or  eight  years
 they  had  not  been  able  to  resolve.
 By  calling  meetings  of  the  Chief
 Ministers  and  their  representatives,
 we  were  able  to  solve  this  problem
 about  Bansagar  Dam  Project,  and
 that  is  also  being  taken  up  now.
 Similarly,  in  regarg  to  the  Rajghat
 project  there  was  again  a  dispute
 between  Uttar  Pradesh  and  Madhya
 Pradesh,  but  through  a  joint  meeting
 of  the  representatives  of  the  twe
 States,  that  problem  was  algo  solved
 and  all  the  infrastructure  for  that
 project  ig  now  being  prepared  and  it
 will  be  taken  in  hand  shortly.  This
 will  provide  irrigation...

 aft  लक्ष्मी  नारायण  नायक  (खुजराहो):
 राजघाट  से  टीकमगढ़  जिल  को  जितना  पानी
 देता  था  वह  काटा  न  जाये  ।  यह  मेरा
 पझापसे  निवेदन  हैं।  6  हंजार  एकड़  तय
 किया  गया  है  1  वह  नाम  मात्र  है  ।

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 The  Bundelkhand  area  is  &n  area
 which  has  so  far  been  a  drought
 affected  area  and  it  is  not  getting
 irrigation.  We  are  trying  to  provide
 irrigation  in  that  area  also.

 The  Bun  Sagar  project  will  be  of
 utility  to  some  areas  like  Rewa  and
 Mirzapur  Plateau  of  Madhya  Pradesh
 and  some  areas  in  Bihar  and  Utlar
 Pradesh  will  be  irrigated.

 My  frieng  is  asking  about  the
 Narbada  Basin  also.  The  Narbada
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 dispute  is  betore  q  Tribunal
 and  We  are  unable  to  do  anything  es
 it  is  with  the  Tribunal,  but  we  hope
 a  decision  will  be  taken  within  this
 year.  All  the  same,  I  called  a  meeting
 of  the  Chief  Ministers  of  the  two
 States  of  Gujerat  and  Madhya  Pra-
 dash  and  we  had  some  talks  and  were
 able  to  solve  some  of  the  problems.

 Some  of  the  smaller  dams—as  my
 friend  wag  saying,  twenty  such  pro-
 jects—have  been  referred  to,  Some  of
 those  projects  have  been  cleared  by
 mutual  discussions  between  represen-
 tatives  of  the  two  States.  Similarly,
 the  location  and  manner  jn  which  the
 Government  of  Tamil  Nadu  should
 draw  5  tmec  of  Krishna  water  for
 Madras  city  have  also  been  settled.
 This  was  also  a  problem  regarding
 which  there  were  differences  between
 four  States—Maharashtra,  Andhra
 Pradesh,  Karnataka  and  Tamil  Nadu
 —and  even  now  a  Member  hed  said,
 while  discussing  this  subject,  that
 ‘we  won't  allow  water  to  pass  through
 our  areas  unless  we  are  given  some
 wrigation’.  This  5  tmc  of  water  is
 being  provided  for  drinking  purposes to  Madras  city  alone  and  irrigation
 facilities  wre  not  be  to  be  provided

 ,out  of  this  water.

 Encouraged  by  these  results  I  am
 trying  to  tackle  some  other  problems
 also—the  problem  of  Cauveri  waters
 in  Southern  States  and  also  the  prob- lem  of  Subarnarekha  between  Bihar
 and  West  Bengal  and  I  hope  some

 of  the  problems  will  be  sloved  by
 mutual  talks.  All  this  has  been  possi-
 ble  bec:  of  the  peration  and
 because  of  the  proper  attitude  of  the
 concerneg  State  Chief  Ministers.
 They  have  been  of  tremendous  help and  I  am  grateful  to  all  of  them  who
 have  been  helpful  jn  this  matter.

 Hon.  Mr.  Kosalram  referred  to  the
 study  of  west-flowing  rivers—the
 Rivers  in  Karnataka  and  Kerala
 which  flow  into  the  Arabian  Sea
 without  providing  water  for  irriga- tion.  We  had  constituted  a  Com-
 mittee  for  examining  the  possibility of  diverting  the  surplus  waters  of
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 these  rivers.  This  study,  however,
 could  not  be  taken  up  in  the  absence
 of  the  Kerala  representative.  We
 are  making  efforts  to  obtain  a  Kerala
 nominee  on  the  Committee  and  when
 the  nominee  comes  I  hope  we  will
 be  able  to  make  a  study  about  the
 flow  of  these  rivers  and  the  possibi-
 lities  of  providing  some  water  from
 these  rivers  to  the  needy  areas  of
 Tamil  Nadu  etc.

 Concern  was  also  expressed  regard-
 ing  the  slow  implementation  of  pro-
 jects  of  Kosi  and  Gandak  in  Bihar.
 There  have  been  considerable  diffi-
 culties  regarding  these  two  projects.
 Even  the  potential  which  was  to  be
 createg  has  not  peen  achieved.  We
 have  not  achieved  that  potential  and
 certain  other  difficulties  have  also
 been  noticed.  In  the  case  of  the  Kosi
 project  particularly  a  long-term
 solution  is  possible  only  by  cons-
 tructing  a  reservoir  located  in  Nepal
 and  taking  up  soil  conservation
 schemes  in  the  upper  catchments
 because  there  is  siltation  in  that  area.
 I  am  hapy  to  inform  the  House  that
 Nepal  and  India  have  agreed  to  take
 up  joint  investigation  of  certain
 reservoir  projects  on  the  common
 rivers  This  :s  a  good  beginning.

 So  far  as  Kosi  river  is  concerned,
 the  Government  of  India  has  agreed
 to  finance  the  programme  of  soil
 conservation  scheme  in  the  catchment
 afeas  located  in  Nepal.  So  far  #
 Gandek  river  is  concerned,  there  fs
 problem  of  drainage  and  flooding  of
 the  command  areas,  A  provision  of
 Rs,  20  crores  has  been  made  for
 drainage  ang  embankments  are  being
 constructed  at  &  cost  of  over  Rs.  ten
 crores.  Rs.  twenty-five  crores  are
 provided  in  the  current  year  and
 Bihar  Government  has  been  advised
 to  prepare  a  time-bound  programme
 for  completion  of  both  the  projects
 within  five  years  and  the  Govern-
 ment  of  India  will  provide  all  the
 technical  assistance  for  the  expedi-
 tious  completion.

 Last  year,  as  you  know,  there  were
 problems  of  floods  in  many  Stetes,
 particularly  around  Delhi.  There  was



 wa  DG-—Min, i.  of

 a  very  serioug  threat  to  ‘Det  itself.
 Thig  problem  wag  created  by  a
 stream,  called  Sahibi  flowing  from  the
 hilly  areas  in  Rajasthan  and  then
 through  Haryana  area  and  then  en-
 tering  Delhi.  A  similar  problem  was
 also  created  by  Pahari  Kama  drain.
 It  is  also  an  inter-State  drain  con-
 cerning  Rajasthan,  Haryana  and  U.P.
 Iam  happy  to  announce  that  in
 consultation  with  these  States,  the
 Central  Water  and  Power  Commis-
 sion  has  prepared  a  master  plan
 and  I  have  requested  the  respective
 State  Governments  and  the  Delhi  Ad-
 ministration  to  take  up  the  work  on
 that  master  plan.  Similerly,  the  Gov-
 erdhan  and  Pahari  Kama  draing  pro-
 blem  has  also  been  resolved  in  a
 meeting  of  all  these  three  States.  They
 have  agreed  to  have  a  joint  flood  pro-
 tection  scheme  for  these  three  flood
 channels,

 During  the  course  of  the  last  year,
 Many  problems  have  been  solved,  but
 there  are  still  many  more  problems  of
 fiood.  Many  hon.  Members  have  been
 mentioning  about  the  flood  problems
 in  Assam.  As  was  mentioned  Just
 now,  the  problem  there  is  very  grave
 and  serious.  It  has  been  there  for  a
 long  time,  it  did  not  start  in  95l  or
 1982.  It  started  much  earlier  with  the
 history  itself.  I  visited  that  area
 during  the  floods  and  I  had  consulta-
 tions  with  the  State  Government—the
 Chief  Minister,  the  Minister  concern-
 ed  as  also  the  engineers.  Some  more
 allocations  was  made,  but  it  is  a  very
 big  problem  and  can  be  solved  by  a
 very  large  project  by  constructing
 some  big  dam  on  the  river  and  then
 by  making  dams  on  smaller  tributaries
 because  many  tributaries  come  to  that
 river  and  cause  havoc  in  the  Assam
 State.

 Some  very  interesting  and  lively
 debate  was  seen  in  the  House  when
 some  Members  started  pointing  out
 regarding  parity  of  procurement  in
 regard  to  wheat  and  rice.  They  men-
 tioned  that  discrimination  was  there
 between  rice  and  wheat.  In  fact,  many
 items  were  pointed  out  by  many  hon.
 Members  on  that  side  saying  that  they
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 were  discriminated  in  this  matter  o.
 in  that  matter  and  some  reasons  were-
 also  given.  Shri  Arunachalam,  who  5
 not  here  now,  raised  an  objection  that
 while  in  ‘1974-78,  the  price  of  wheat
 was  Rs.  95,  the  price  of  paddy  was
 Rs.  74  per  quintal.  The  Minister  of
 State  was  intervening  at  that  time
 and  he  had  mentioned  that  Rs.  95  per
 quintal  was  never  the  price  of  wheat.
 The  hon.  Member,  thereupon,  said  that
 he  had  a  document  and  on  the  basis  of
 that  document,  he  was  asserting  his
 claim.  I  saw  that  document.  I  took
 it  from  him.  It  was  only  a  report  of
 the  Agricultural  Prices  Commission
 made  in  the  year  ‘1974-75.  It  was  not
 the  decision  taken  by  the  government
 regarding  prices,  In  that  year  the
 price  of  wheat  was  Rs,  305  as  com-
 pared  to  Rs.  74  of  paddy.  Then  4  aA
 not  know  why  all  the  members  have
 now  become  very  wise  on  this  issue.
 They  now  started  saying  that  discri-
 mination  was  being  made  when  the
 prices  were  fixed  by  the  previous
 government  itself.....

 SHRI  M  SATYANARAYAN  RAO
 (Karimnagar)  But  what  are  you
 doing?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA.
 I  am  just  telling  what  you  have  beer
 doing.  This  was  done  by  you.  Now
 you  are  imposing  it  on  us----  (Inter~
 ruptions)  Kindly  see  that  the  differen-~
 tial  in  prices  was  their  doing  and  the
 proportion  was  like  this.  When  thc
 wheat  price  was  Rs.  76,  the  price  of
 paddy  was  Rs.  56  and  then  later—this
 was  also  their  doing—in  ‘1974-75,  when
 the  wheat  price  was  increased  to
 Rs.  108,  the  paddy  price  was  raised  to
 Rs  105,  the  paddy  price  was  raised  to
 price  of  wheat  from  Rs.  i05  to  Rs.  110,
 we  raised  the  price  of  paddy  by  Rs.  +
 in  the  same  proportion,  to  Rs.  77.

 Then  some  hon.  Members  also  asid
 that  there  is  a  discrimination  in  the
 subsidy.  Probably  I  could  not  under-
 stand  whether  they  were  speaking  fur
 the  farmer  or  for  the  consumer  be-
 cause  the  subsidies  are  mainly  for  the
 consumer.  Subsidy  is  being  provided,
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 but  I  would  say  that  there  is  no  dis-
 crimination  of  any  kind.  Their  alle-
 gation  was  that  there  is  more  subsidy on  wheat.  I  accept  that  there  is  more
 subsidy  on  wheat.  But  that  does  not
 mean  that  this  subsidy  goes  to  the
 wheat-growing  States.  This  subsidy  ws
 mainly  for  the  benefit  of  the  wheat-
 consuming  States.  Let  us  see  what
 are  the  facts....(Interuptions).

 MR,  CHAIRMAN:  Mr.  Suryanara-
 yana,  you  can  ask  for  clarification  at
 the  end.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Last  year  the  amount  of  wheat  sup-
 plied  from  the  central  pool  for  the
 public  distribution  system  was  57  lakh
 tonnes.  Out  of  this  only  155  lakh
 tonnes  were  accounted  for  by  the  north
 zone  States  and  4l.5  lakh  tonnes  by
 tbe  States  of  other  zones  whcre  wheat
 is  not  produced  or  is  not  produced
 enough  for  the  consumpfion  and  is
 taken  from  the  northern  areas.  So  the
 subsidy  has  mainly  gone  to  the  con-
 suming  areas  because  the  wheat  sup-
 pled  to  them  was  being  subsidised.
 South,  I  might  submit  again,  is  g  large
 consumer  of  wheat  products—maida
 and  sooji,  and  wheat  is  being  supplied
 uniformly  at  a  fixed  price  to  the  mills
 whether  it  is  north  or  south,

 In  rice  also  there  is  a  lot  of  sub-
 sidy  when  required.  In  976  we  had
 to  import  about  1,49,000  tonnes  of  rice
 at  a  heavy  cost  when  it  was  needed  so
 much  in  Tamil  Nadu  and  other  arevs
 and  the  subsidy,  I  might  mention,  per
 quintal  was  Rs.  ‘115.34,  This  was  the
 subsidy  given  at  that  time.

 So  I  may  submit  that  so  far  as  food-
 grains  and  agriculture  is  concerned,
 there  is  no  question  of  south  and  north
 and  no  disparities.  Food  should  be
 provided  wherever  it  ig  needed.  The
 food  needs  of  the  country  should  e
 met  in  full.  That  is  our  policy.  We
 do  not  at  all  see  whether  it  is  north
 or  south.  For  example,  you  say  that
 the  paddy  prices  should  be  more.  I
 also  say  paddy  prices  should  be  more,
 as  an  individual  and  not  as  a  Minister
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 in  the  government,  because  in  the
 State  from  which  I  come—now,  of
 course,  I  claim  to  be  the  representa- tive  of  the  whole  country—in  my  own
 fields  we  produce  paddy  and  we  would
 like  paddy  prices  te  go  up  because
 that  will  benefit  us.  This  year,  as  I
 mentioned,  there  has  been  a  tremen-
 dous  increase  in  production,  parti-
 cularly,  in  Punjab,  an  increase  of
 4l—43  per  cent  in  one  year  and  we
 have  procured  about  2  million  tonnes
 of  rice  and  not  paddy  in  that  State.
 Those  people  would  very  much  like
 the  paddy  prices  also  raised.  So,
 there  is  no  discrimination,  It  ghould
 not  be  mentioned  that  I  come  from  a
 Northern  State  or  my  State  Minister
 comes  from  a  Northern  State,  that  is
 why  we  are  making  any  discrimination.
 Nothing,  absolutely.  At  least  so  far
 as  food  and  agriculture  is  concerned,
 such  petty  matters  never  should  come
 into  our  minds,

 Something  was  mentioned  regard-
 ing  exports  and  imports  also,  parti-
 cularly  by  Shri  Shinde.  He  is  not
 here  to-day.  He  has  said  that  ‘export
 of  commodities  like  potatoes,  onions,
 vegetable,  was  banned.  It  was  ban-
 ned  last  year  when  the  prices  of
 onions  went  very  high.  Export  of
 onion  was  banned  but  all  the  same
 when  the  prices  declined,  export  was
 alloweg  also  and  in  1977-78,  25,000  ton-
 nes  of  onion  were  exported.  And
 now  again,  NAFED  has  been  asked  to
 purchase  oniong  at  a  price  of  about
 Rs.  45/-  per  quintal  without  any  quan-
 titative  restrictions.  In  addition  to
 it,  it  was  directed  to  export  10,000
 tonnes  of  onions.  Further  instructions
 have  been  issued  on  20th  April,  978
 to  the  Chief  Controller  of  Imports....

 SHRI  D.  N.  TIWARY  (Gopaiganj):
 When  the  price  of  wheat  is  so  high,
 why  should  it  not  be  in  the  case  of
 onions?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Further  instructions  have  been  issued
 on  20th  April,  978  to  the  Chief  Con-
 troller  of  Imports  and  Exports  to
 allow  exports  of  onion  through  NAFED
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 without  any  quantitative  restrictions.
 The  NATED  bas  also  been  asked  to
 build  up  a  buffer  stock  of  10,000  ton-
 nes  of  onfons  from  the  new  crop  for
 sale  in  the  domestic  market.  Since
 the  beginning  of  December,  1977,
 NAFED  has  purchased  about  50,000
 tonnes  of  onions  and  hag  not  present
 a  stock  of  about  25,000  tonnes,

 Similarly,  potatoes  Chaudhriji  is
 keen  to  know  about  potatoes.

 The  export  of  potatoes  was  banned
 with  effect  from  February,  977  in
 view  of  the  prevailing  price  in  the
 domestic  market.  यह्‌  हमर  श सन  में  भाने

 ;  से  पहले  हुआ  था।
 It  may  be  added  that  NAFED  had

 ‘been  instructed  to  maintain  informal
 support  price  operations  in  respect  of
 potatoes  at  Rs  45  a  quintal.  However,
 they  have  not  been  able  to  make  any
 purchases  to  date  at  this  price  since
 the  prices  have  ruled  at  higher  levels.
 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  I  would  request the  hon.  Member  not  to  disturb  the
 hon.  Minister.  You  can  ask  questions at  the  end.  Let  him  complete.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA.
 NAFED  was  also  directed  to  make
 commercial  purchases  of  matured
 Potatoes  at  price  upto  Rs.  60  a  quin- tal.  It  has  been  able  to  purchase
 cabout  2,700  tonnes  of  potatoes  at
 about  Rs.  58  and  above  a  quintal.  It
 lg  prepared  to  purchase  potatoes  of
 good  quality  from  Cold  storages  at  a
 price  of  about  Rs.  55  a  quintal.

 For  tobacco  also  I  will  make  a
 mention.  There  is  no  quantitative  res-
 triction  on  the  export  of  tobacco.
 Because  of  increase  in  production  and
 fall  in  exports  mainly  to  U.S.S.R.  large
 stocks  had  accumulated  and  as  a  result
 the  prices  were  depressed.  ST.C.  had
 to  step  in  to  help  the  growers,  The
 S.T.C.  would  purchase  0  thousand
 tonnes  of  tobacco  directly  from  the
 Rrowers,  This  would  be  in  addition
 to  the  5,000  tonnes  that  S.T.C.  had
 earlier  purchased.  It  is  hoped  that
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 the  purchases  by  the  S.T.C,  would  sta-
 bilise  the  prices  in  the  market.
 (Interruptions)

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 All  types  of  objections  are  invitedl.
 A  lot  has  been  gaid  about  land  re-
 forms.  Many  members  spoke  on  that
 and  criticised  the  Janata  Government,
 Janata  Party  and  our  actions,

 I  may  mention  only  that  the  Govern.
 ment  of  India  is  committed  to  speedier
 implementation  of  land  reforms  than
 3t  has  been  possible  in  the  past,  and
 has  made  it  clear  time  and  again  that
 land  reforms  measures,  as  outlined  in
 the  Five  Year  Plan,  should  be  impie-
 mented  sincerely  and  with  renewed
 vigour.  For  the  interest  of  the  hon.
 Members  I  may  mention  that  there  is
 a  Central  Land  Reforms  Committee.
 This  Commitee  had  not  met  for  five
 years.  I  called  the  meeting  of  this
 Committee  in  November  to  discuss  the
 matter  with  the  various  Statc  re-
 presentatives.  And  we  had  discus-
 sions  for  two  days

 4.50  hrs.

 [Mr.  Depury-Sreaker  in  the  Chair)

 I  may  mention  that  about  4.2  mil-
 lon  hectares  of  land  have  been  ac-
 quired  as  a  result  of  ceiling  laws,
 both  old  and  revised,  and  out  of  the
 lands  distributed  so  far  .9  million
 families  have  benefited  Some  refe-
 renceg  were  made  to  the  effect  that
 there  have  been  very  good  perfor-
 mances  in  some  States,  particularly,
 Karnataka  and  Andhra  Pradesh  But
 I  see  from  the  facts  that  it  is  not  so
 Regarding  Karnataka,  only  8779  acres
 were  distribuled  during  the  last  year
 upto  November.  Regarding  Andhra
 Pradesh  so  far  as  the  area  declared
 surplus  is  concerned,  kindly  see  the
 figure,  because  Mr.  Venkatasubbiah
 spoke  very  vigorously  saying  that
 they  have  done  very  good  work  and
 so  on.  Kindly  see  the  figure.  The
 area  declared  surplus  in  Andhra  Pra-
 desh  was  ‘15,48,183  acres;  the  area
 taken  possession  of  was  8,25,887  acres;
 the  area  distributed  so  far  upto  28.2.78
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 was  1,738,182,  acres  only.  This  is  the
 performance,  I  have  been  asking  the
 State  Governments  and  I  have  been
 writing  to  the  Chief  Ministers  to  more
 vigorously  pursue  land  reforms.  I
 have  been  saying  that  if  there  is
 any  legal  difficulty  or  legal  snag,  those
 things  should  be  removed  by  amend-
 ing  their  legislations  because  every
 State  has  its  own  legisiation.  I  have
 been  doing  all  these  things,

 Also,  the  quality  of  land  being  ob-
 tained  through  State  legislations  and
 being  allotted  to  the  allottees  is  very
 poor,  Probably  the  worst  types  of
 lands  were  being  allotted.  I  have
 written  to  the  State  Governments  that
 they  should  improve  the  quality  of
 land.  There  have  been  complaints
 that  once  land  is  allotted,  the  allottees
 run  away  from  those  lands.  This
 should  not  happen.  What  can  be  done
 with  that  type  of  land?  We  are  try-
 ing  to  improve  the  quality  of  the  land
 and  giving  proper  support  to  these
 people.  So  far  a  sum  of  Rs.  2  crores
 has  been  spent.  This  amount  had
 been  released  to  the  State  Govern-
 ments  for  the  purpose  of  providing
 assistance  to  these  allottees.  In  addi-
 tion,  the  State  Governments  would
 provide  assistance  from  their  own  re-
 sources.  All  these  things  are  continu-
 ing.  But,  in  ‘1978-79  the  provision  has
 been  substantially  enhanced.  While
 it  was  Rs.  i2  crores  all  these  years,
 this  year  we  have  increased  it  to  Rs.
 45  crores.  So,  this  increased  allot-
 ment  will  go  to  their  benefit.

 My  hon.  friend  Mr.  Iqbal  Singh
 made  some  points  regarding  consoli-
 dation.  Consolidation  has  been  done
 8o  far  in  this  country  regarding  about
 44  million  hectares  of  land  but  this
 is  not  enough.  This  is  to  be  pursued
 in  ali  the  areas  more  vigorously.
 Some  objections  were  also  raised  by
 some  hon.  Members  from  the  Oppo-
 sition.  From  the  Opposition  side,  he
 said  that  consolidation  should  not  he
 there.  Why  are  you  giving  any  prilo-
 rity  to  this?  Nobody  gets  any  bene-
 fit  eut  of  it.  This  was  wrong.  Some
 members  have  also  spoken  on  it—some
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 Member  from  Madhya  Pradesh  spoke
 today  that  consolidation  should  be
 given  the  highest  priority.  If  an  acre
 of  land  is  allotted  to  a  person  at  three
 different  places,  what  will  he  do  with
 that?  And  so,  that  land  should  be
 brought  at  one  place  where  he  can
 have  a  small  well  and  improve  that
 land.  That  is  why  consolidation  is
 necessary.  The  States,  where  con-
 solidation  has  been  done,  have  gone
 ahead  in  agriculture.  Then,  someth-
 ing  was  said.

 sh  मुबराज  (कटिह।र)  :  डिसपजेशन
 छिनने  लोगों  का  हा  ?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 I  may  mention  that  also.  They  are
 asking  me  about  our  perfermance  dur-
 ing  the  eight  months  from  March,
 i977.  As  far  as  the  working  of  the
 Janata  Government  is  Con.
 cerned,  in  ‘10T7,  we  have  distribu-
 ted  145,000  acres  of  land  only  in
 eight  months’  time.  This  is  what  we
 have  done  throughout  the  country.
 (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola).
 Does  it  include  the  figures  of  Andhra
 Pradesh,  Karnataka  and  Maharashtra
 also?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Then,  Sir,  some  objections  were  raised
 only  for  the  sake  of  objection.  I  think, that  type  of  objection  was  raised  by
 an  hon.  Member  from  that  side.  They'
 objected  to  our....  (Interruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  There  is
 no  point  for  clarification.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 They  objected  to  our  policy  of  updat-
 ing  the  land  records.  (Interruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Un-
 less  the  Minister  yields,  you  are  not
 going  to  get  the  floor.  Nothing  is  go-
 ing  on  record.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 As  you  know,  we  are  trying  now  to
 update  all  the  records.  Landrecords
 do  not  simply  exist  in  the  States,  An
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 jection  was  raised  by  a  Member
 om  the  other  side  that  the  land-

 hat;  they  were  imputing  motives.

 Actually  taking  away  the  rights  of
 the  tenants  is  being  discouraged.  In

 ants  in  the  records.  Now,  you  do
 find  any  entry  of  tenants  and  you

 )  not  know  who  is  cultivating  the
 land  and  the  name  of  the  tenant  un-
 der  which  cultivation  is  being  done.
 We  shall  try  to  get  the  names  in  the
 records  so  that,  on  the  basis  of  _  it
 ihe  tenant  can  ultimately  become  own-
 et  of  that  land.  We  are  trying  to

 ing  uptodate  the  land  records.  I  have
 0  hurriedly  speak  because  so  many
 hings  have  to  be  said.

 Then,  something  was  said  that  we
 not  giving  our  full  attention  to

 n  and  marginal  farmers  and  not
 ugh  is  being  done.  If  I  may  men-

 on,  the  Government’s  policies  for
 iculture  and  rural  development  are
 inly  to  benefit  the  small  and  margi-

 al  farmers,  agricultural  labourers

 .
 far,  there  are  1,820  S.F.D.A. cks

 in  the  country.  The  provision t  them  in  the  last  year  was  Rs.  45
 res  only.  But,  this  year,  we  have

 creased  them  by  Rs.  20  crores  rais-
 git  to  Rs.  65  crores  and  another

 of  Rs.  50  crores  has  also  been
 marked  for  intensive  block  level

 mning  and  development  of  1,093
 ected  blocks  in  the  project  area.

 |  another  Rs.  50  crores  are  to  be
 mt  in  those  very  areas  which  I
 ye  mentioned  earlier.

 arding  agricultural  credit,  I  have
 tioned  that  the  agricultural  cre-
 policy  of  the  Government  is  also
 nted  to  benefit  a  large  proportion

 e€  weaker  sections  of  the  farming
 unity.  State  Governments  have
 asked  to  undertake  special  drives
 role  weaker  sections  as  members

 Operatives.  Now  the  policy  is
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 of  universal  membership.  We  want that  every  farmer,  every  person,  who
 can  cultivate  the  land,  should  become
 a  member  of  the  cooperative  society so  that  he  can  have  the  benefits  of
 becoming  a  member  of  that  society. So,  we  are  encouraging  that  and  we are  trying  to  improve  this  society  even
 by  providing  some  money.  Steps  are
 being  taken  to  reduce  the  Tate  of  inte-
 rest  charged  by  the  institutional  credit
 agencies.  The  scheme  of  differential
 rates  of  interest  operated  by  commer- cial  banks  has  been  extened  to  cover the  entire  country.  Under  this  schem-
 loans  are  available  for  certain  prio_
 rity  groups,  including  small  farmers at  4  per  cent  rate  of  interest.  So,  this is  also  being  done.  I  may  also  men-
 tion  that  the  quantum  of  agricultural
 credit  given  by  the  co-operatives  and
 commercial  banks  now  amount  to  Rs. 2000  crores.  In  this  the  share  of  small
 and  marginal  farmers  is  about  35  per cent.  But  I  am  not  satisfied  with  this. That  is  a  smaller  share  considering the  number  and  the  area  of  land  they hold.  We  are  trying  to  improve  upon this  figure  and  try  to  give  more  faci-
 lities  to  the  small  and  marginal  farm-
 ers.  i
 5.00  hrs,

 Mention  was  made  regarding  the
 fertiliser  prices  by  some  of  the  Mem-
 bers.  I  may  mention  that  we  have
 already  reduced  the  retail  price  of
 Urea  by  Rs.  00  per  tonne  last  year
 in  October.  The  Government  have
 also  given  a  number  of  fiscal  conces-
 sions  like  reduction  in  the  excise  duty
 on  Single  Super-phosphate  and  Triple
 Super-phosphate  and  import  duty  on
 phosphoric  Acid,  countervailing  duty
 on  Mouriate  of  Potash,  concessional
 rate  of  excise  duty,  reduction  in  the
 prices  of  raw  materials  and  grant  of
 subsidy  of  Rs.  250  per  tonne  on  P,O;. These  were  the  concessions  given  for
 the  fertiliser  by  which  the  prices  have
 been  reduced.

 Now,  a  study  has  been  made  recent..
 ly  by  the  National  Council  of  Applied
 Economic  Research.  The  study  has
 shown  that  in  many  States  small  and
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 marginal  farmers  were  using  larger
 quantities  of  fertiliser  as  compared  ‘9

 medium  and  big  farmers.  This  is  the
 result  of  the  study.  It  has  been  said
 that  the  benefit  of  the  fertiliser  does

 not  go  to  the  small  farmer  but  the

 study  reveals  that  this  benefit  also
 goes  to  the  smaller  farmers  and  it
 is  probably  larger  farmers  who  are
 not  able  to  utilise  enough  fertiliser
 in  the  whole  of  their  lands  but
 the  small  and  marginal  farmers
 can  utilise  fertiliser  in  their  entire

 Jands,  which  may  be  half-an-acre  or
 one  acre  each.  We  had  also  made
 efforts  to  increase  the  consumption  of
 fertiliser  by  initiating  fertiliser  pro-
 motion  campaigns  in  68  districts  dur-
 ing  Kharif  977  and  in  75  districts
 during  rabi  ‘1977-78.  I  am  glad  to

 say  that  our  efforts  have  helped  in
 substantially  raising  the  fertiliser  con-
 sumption  in  our  country.  It  is  not
 only  that  we  are  encouraging  the
 chemical  fertiliser  but  we  are  en-
 couraging  the  organic  manures  also
 and  for  that  we  have  taken  up  a  big
 programme  for  the  development  of
 local  manurial  resources  including  the
 production  of  rural  and  urban  com-
 posts,  green  manuring,  sewage  and
 sullage  utilisation,  setting  up  of  me-
 chanical  compost  plants  and  installa-
 tion  of  gobar  gas  plants.  I  might
 mention  here  that  205  million  tonnes
 of  rural  compost  is  likely  to  have
 been  produced  during  the  year  1977-
 78.

 Another  new  introduction  in  the
 country  is  the  Janata  bio-gas  plant.
 So  far,  there  has  been  only  bio-gas
 plant  which  costs  much  higher  than
 the  Janata  bio-gas  plant.  With  the
 introduction  of  Janata  bio-gas  plant,
 the  cost  of  the  new  gas  plant  would
 be  only  half  of  the  previous  gas  plant.
 Experiments  are  being  made  in  some
 areas  of  U.P.  where  it  has  been  found
 that  its  cost  would  be  only  half  of
 the  previous  one  and  the  new  Janata
 bio-gas  plant  is  producing  the  same
 amount  of  gas  as  produced  by  the
 conventional  bio-gas  plant.  We  are
 trying  to  encourage  this.
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 It  wags  mentioned  that  I  have  not
 said  enough  in  my  report  about  the
 fisheries.  Full  six-pages  have  been
 devoted  to  the  fisheries  in  the  report.
 The  hon.  Member  who  mentioned  this
 is  not  here  and  he  has  not  seen  it.
 The  country’s  exclusive  right  over  the
 economic  zone  comprising  200  miles
 of  our  coast  has  placed  at  our  dis-
 posal  vast  resources.  We  are  making  ©
 an  all  out  effort  to  exploit  the  waters.
 So  far  other  nations  have  been  ex-—
 ploiting  our  waters.  Almost  all  the  7
 nationg  have  been  exploiting.  We  can-
 not  say  only  Japan  or  only  South  ©

 Korea  or  Taiwan  are  exploiting  our
 waters.  We  cannot  name  anybody.
 Almost  all  the  countries  of  the  world
 were  exploiting  our  waters.  Now,
 certain  Members  have  shown  appre-_
 hension  that  if  we  give  licence  to  200%

 travellers,  as  is  being  thought  out, —
 well  there  might  not  be  any  fish  left
 in  the  sea  after  sometime  and  our
 fish  catch  will  be  depleted.  So,  these
 who  are  in  the  habit  of  eating  fisa
 will  not  find  enough  fish.  I  do  not
 know  how  they  arrived  at  this  conclu-—
 sion.  We  have  very  wide  sources
 of  sea-food.  The  whole  of  Bay  of
 Bengal  and  the  whole  of  Arabian  589
 require  exploitation  by  our  vessles
 which  we  do  not  have  enough.  So,  we
 are  trying  to  encourage  bigger  vessels
 we  are  encouraging  trawlers  and  me-
 chanised  fishing  boats  also  but  all  the
 same  we  have  in  mind  the  interests
 of  the  conventional  fishermen,  tradi-
 tional  fishermen  who  have  been  ii
 this  profession  for  centuries.  We  are

 watching  their  interests  also  and  fo
 that  purpose  we  plan  to  fix  certaif
 areas  for  their  exploitation.  From  the
 coastal  line  up  to  5  miles  into  the
 sea,  only  conventional  and  traditional
 fishermen  with  their  small  catamarai
 etc.  will  be  allowed;  from  5th  mil
 up  to  a  distance  of  0  miles  mechani
 sed  boats  will  be  allowed  and  beyor
 that  trawlers  etc.  will  be  allowed  ant
 the  whole  of  open  sea  will  be  exploi
 ed  by  big  mother  ships.  So,  we  af
 trying  to  do  that  and  similarly
 are  trying  to  increase  the  inland  fisb
 ing  also.  It  may  not  be  liked  by  som
 hon.  Members  but  some  Members  li
 it  very  much.
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 Something  wes  said  about  rural  Jink
 reads.  was  reised  ag  to
 ‘why  ‘honey  has  been  provided  fr
 rural  reads.  Some  Members

 gvamime.  But  this  year  this  provision
 is  bemg  increased  to  Rs.  5.0  crores.
 So,  more  and  more  demand  was  com-
 ing  m  and  therefore  this  provision

 hag  been  wcreased.

 Then  objection  was  raised  that  allo
 cation  of  power  for  agriculture  hes
 been  small.  Some  Members  were  men-
 toning  that  only  5  per  cent  of  power
 outlay  has  been  given  for  agricultural
 purposes.  So,  we  are  trying  to  pro-
 vide  more  power  for  agricultural  puc-
 poses.  We  have  been  trying  to  pro
 vide  more  money  for  rural  electrifi-
 cation  and  the  hon  Members  will
 Please  note  that  last  year,  for  rural
 electrification,  we  had  provided  only
 Rs  95  crores  and  this  year  we  have
 increased  it  to  about  Rs  297.0  crores.
 for  rural  electrificahon  alone.  So,  ail
 these  measures  are  being  taken  80
 that  the  village  hfe  might  become
 better.

 Something  was  said  regarding  de-
 aert  development.  Shri  Amrit  Nahata--
 Probably  he  its  not  here  at  the  mo-
 ment—has  made  some  suggestions.  I
 will  look  into  those  suggestions.  Lest
 year,  a  provision  of  Rs  60  crores
 ‘was  made  for  desert  development  and
 ‘this  year  20  has  been  increased  to  Rs.
 20  crores.  Some  hon.  Members  on
 that  side  had  objection  to  this  also.
 They  ask;  why  Rs.  20  crores?  Probab-
 ly  they  thought  that  we  would  not  be
 able  to  utilise  it.  I  assure  the  House

 we  will  make  all  out  efforts  to

 VAISAKEA  ॥  3900  (FAIA)  Agr.  &  लाा,  998
 utilise  that  money,  because  desert  is
 an  area  which  izmediate
 development  and  we  are  giving  more
 attention  to  desert  development  also.

 There  are  certain  sapects  about  बहान
 culture  to  which  we  are  giving  more
 and  more  attention,  mainly  crops  end

 ction  tig  year  to  some  extent,
 we  are  not  satisfied  with  that  and  we
 are  trying  to  improve  production  of
 pulses  80  that  by  next  year  we  hayes
 enough  pulses  for  our  requirements.

 Similarly,  for  oi]  seeds  also  we  gre
 making  all  out  effort  to  produce  mow
 of]  seeds  Some  headway  had  been
 made;  this  year  also  position  is  better
 so  far  88  groundnut  is  concerned.  go
 far  as  mustard  and  rapeseed  are  con-
 cerned  we  have  made  improvements
 but  we  are  making  more  efforts  in
 this  direction

 About  ICAR  I  have  already  said  and
 I  have  given  compliments  to  our  Agri-
 cultural  Research  Engineers  and
 Scientists  who  have  done  so  good  for
 the  country  and  they  have  apprec'a-
 tion  throughout  the  world  The  In-
 dian  Agricultural  Scientists  are  now
 in  demand  in  all  countries  and  every-
 day  I  am  receiving  letters  from  ather
 countries  who  need  assistance  from  our
 agricultural  scientists.  All  the  dig
 nitaries  who  visit  our  country,  visit
 some  of  the  institutes  also  and  they
 are  so  much  impressed  by  the  work
 that  is  being  done  in  our  institutes
 and  they  have  all  the  praise  for  gur
 scientists  and  that  is  why  we  are  try-
 ing  to  increase  the  allocation  for  बट्टा
 cultural  research  also.  This  year,  it
 is  going  to  be  about  Rs.  62  crores.  ३
 would  like  to  give  the  facts  in  this
 regard  In  1969-70,  the  provision  for
 agriculfural  research  was  only  Ra
 l8  crores  and  in  ‘1976-17,  it  went  up
 to  Re  38  crores  and  in  1977-78,  there
 was  a  big  leap  to  Rs.  50  crores  and
 this  year  we  are  providing  Rs.  62  cro-
 res  for  agricultural  research.  Almost
 in  every  field,  we  have  institutes,
 atationg  for  agricultural  research.
 But  unfortunately  again  in  research
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 [Shri  Surjit  Singh  Baernala]
 also,  mention  of  some  discrimination
 ‘was  made  by  an  hon,  Lady  Member
 in  the  House,  Shrimati  Jeyalakshmi.
 She  is  now  present  in  the  House.
 She  said:  “Southern  States  are
 Tice  producing  States,  you  are
 not  having  institutes  there,  you
 have  institutes  in  Cuttack,  in  West
 Bengal  and  in  Bihar.  Why  don’t  you
 have  Institutes  in  Andhra  Pradesh,
 Tamil  Nadu,  etc?”

 I  may  mention  for  her  information
 that  the  Headquarters  of  the  All-India
 Coordinated  Rice  Improvement  Project
 ig  located  in  the  campus  of  the  Andhra
 Pradesh  Agricultural  University,  Hy-
 derabad;  not  only  the  Institute,  ut
 the  headquarters  also.  We  are  also
 establishing  there  a  National  Rice  Com-
 munication  and  Training  Centre  in
 order  to  provide  in-service  training
 to  senior  extension  personnel.  In  addi-
 tion  to  the  main  Centre  at  Hydera-
 bad,  there  are  also  research  centres
 at  Marateru  and  Warangal  under  the
 Coordinated  Project.  The  Andhra
 Pradesh  Agricultural  University  itself
 has  severa)  centres  of  research.  In
 Tamil  Nadu,  there  are  major  centres
 of  rice  research  at  Coimbatore  and
 Aduthurai.  In  addition,  there  are  also
 several  other  centres  for  rice  research
 including  one  at  Madurai,  both  with
 the  Agricultural  University  and  the
 State  Department  of  Agriculture.
 Similarly,  in  Kerala,  major  centre  is
 at  Pattambj  and  there  area  few  other
 centres  including  one  at  Morkambu.
 There  are  so  many  centres  and  that
 is  why  with  all  this  scientific  research,
 we  have  been  able  to  make  a  break-
 through  in  rice  production  also.  As
 I  was  mentioning,  rice  production  is
 going  to  exceed  50  million  tonnes  and
 I  hope  we  will  be  able  to  stablise  it.
 ‘We  require  improvement  in  the  eastern
 States  of  Assam,  Onssa,  West  Bengal
 and  Bihar.  In  West  Bengal,  I  am
 happy  that  some  improvement  has
 been  made.

 SHRI  0.  N.  TIWARY  (Gopalganj):
 What  about  the  defects  in  the  ICAR?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 It  is  a  very  long  subject,  whether
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 there  are  defects  or  no  defects.  It  has
 been  the  subject  of  debate  for  a  long
 time  in  this  House  not  only  this  year
 but  for  many  years.  For  the  last  three
 years  at  least,  I  know  this  matter
 has  been  going  on.

 Something  was  said  about  Japan.
 Figureg  were  given  and  a  study  made
 by  our  hon.  member,  Shri  Nana  Desh-
 mukh  was  quoted  hereby  my  collea-
 gue.  He  quoted  from  page  6  of  that
 report:

 “The  couple  owned  that  land,  a
 total  of  1/2  acres.  On  this  one
 and  a  half  acres,  the  couple—they
 have  a  son  and  a  daughter  who
 occasionally  help—produces  38  toas
 of  rice  and  as  a  second  crop  24
 tons  of  tomatoes.  The  produces
 US  $30,000.  The  inputs,  apart  from
 their  labour,  cost  US  $  6,600....” wm

 6,600  dollars  means  Rg.  50,000.  For
 3  1/2  acres  of  land,  the  inputs  a:e
 Rs.  50,000.  How  can  we  do  that?  How
 can  we  compare  with  them?  The
 yield  is  8  tons,  which  is  not  a  very
 high  yield  for  an  input  of  Rs.  50,000
 on  12  acres.  These  figures  are
 not  comparable  at  all.  These  coun-
 tries  have  been  progressing  for  a  long
 time  and  we  are  in  the  line  now.
 We  are  making  headway  and  have  been
 able  to  achieve  success.

 In  conclusion,  may  I  say,  our  agri-
 culture  is  now  entering  a  new  era
 an  era  where  we  can  embark  upon
 better  to  scientific  land  and  water  use
 planning  and  also  work  for  an  accele-
 rated  advance  in  production  and  pro-
 ductivity.  The  present  average  low
 yield  in  many  important  crop  plants
 is,  in  my  view,  one  of  our  important
 assets  since  the  scope  for  rapid  pto-
 gress  is  consequently  greater.  In  the
 new  era  of  accelerated  growth,  we
 should  pay  equal  attention  to  improv-
 ing  prodvction  and  to  generating  more
 income  and  employment,  particularly
 for  those  below  the  poverty  line.
 Agriculture  has  to  become  a  potent
 force  for  generating  more  jobs  snd
 income  in  addition  to  more  and  better
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 quality  food.  We  shall  bend  our
 energies  during  the  coming  year  to
 achieve  this  triple  goal  of  agricultural
 growth.  Additional  jobs  and  income
 can  be  generated  only  through  diver-
 sified  cropping  patterns,  introduction
 of  mixed  farming  involving  appropriate
 combinations  of  agriculture  and  ani-
 mal  husbandry  and  agriculture  and
 @sheries.  Steps  have  already  been
 taken  for  launching.  Phase  II  of
 Operation  Flood’  which  is  expected

 to  help  0  million  rural  milk  produc-
 ing  familes.  We  are  also  planning
 to  expand  our  efforts  in  the  area  of
 post-harvest  technology  so  that  value-
 added  products  can  be  prepared  in
 the  village  itself  before  the  primary
 produce  is  sent  out  of  the  village.

 While  we  are  legitimately  proud  that
 we  have  build  up  a  substantial  grain
 reserve  resulting  in  the  total  stoppage
 of  imports  and  we  are  also  sharing
 some  of  our  reserves  with  friendly
 countries,  we  should  not  forget  the
 fact  that  large  numbers  of  children,
 women  and  men  still  go  to  bed  hun-
 gry  in  our  country.  They  do  not  have
 enough  food.  So,  for  providing  food
 to  these  people  who  cannot  get  work
 or  employment,  we  have  a  programme
 which  was  initiated  this  year  known
 as  Food-for-Work  Programme.  It  has
 been  introduced  in  many  States  in
 a  big  way.  Some  States  have  taken
 it  and  they  are  doing  very  good  work.
 So  far,  in  the  last  year  .50  lakh  ton-

 /nes  of  wheat  were  supplied  to  those
 States.  Very  good  work  has  been
 done  in  West  Bengal,  in  Orissa  and
 in  Assam.  Some  work  is  being  done
 in  Bihar,  and  in  Madhya  Pradesh,  and
 some  other  States  are  also  catching
 up,  coming  up  and  I  would  submit,
 Sir,  that  in  the  coming  year.....

 SHRI  VASANT  SATHE:  Maharash-

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNAL.A:
 Yes,  you  have  it.  I  am  inviting  all
 of  you.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Maharash-
 tra  has  started  this  long  hack.  Other
 States  have  copied  it.
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 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Then,  probably  you  don't  know  what
 it  is.  So,  for  this  year  ‘1978-79,  for
 the  coming  year,  we  are  providing  40
 lakhs  of  tons  of  wheat  free  to  the
 States  for  generating  employment  for
 these  people.  This,  I  would  gubmit,  is
 a  big  achievement  again.  This  food
 goes  free  from  us  to  the  State  (कफन
 ernments  and  the  State  Governments

 —
 employment  by  using  this

 ‘ood.

 SHRI  VASANT  SATHE.  For  un-
 employed  people.  Is  it  not?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 And  I  may  submit  for  the  information
 of  the  hon  Members  that  whichever
 States  wanted  this,  we  have  been  pro-
 viding  this  food-for-work  to  them  in
 the  quantity  they  need.

 Now,  food,  as  you  all  know,  is  the
 first  requirement  of  man.  I  woud,
 therefore,  appeal  to  the  hon.  Members
 to  ensure  that  politics  is  kept  out  of
 food  production  and  that  every  one
 of  us,  irrespective  of  poltical  affilia-
 tions,  contributes  our  best  to  develop-
 ing  a  National  Food  Security  System
 That  is  the  need  of  the  day  and  (६  is
 based  on  improved  productivity  of
 both  plant  and  animal  products,  grea-
 ter  stability  of  production,  safe  sto-
 rage  and  better  processing  of  produce,
 and  above  all,  equitable  distribution.
 That  is  also  needed.  Now,  distribu
 tion,  I  would  submit,  in  spite  of
 efforts  is  not  equitable.  There  are
 people  who  do  not  get  enough  fooa,
 as  I  have  mentioned.  We  are  trying
 to  have  equitable  food  distribution  in
 the  country.  It  is  to  this  task  that
 my  Ministry  and  I  propose  to  bend  all
 our  efforts  and  energies  during  the
 coming  year.  I  am  very  grateful  to
 all  the  hon.  Members  and  also  to  you,
 Sir,

 SHRI  VASANT  SATHE:  Mr.  De-
 puty-Speaker,  Sir.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER;  We  ab
 ready  had  a  full  discussion  for  three
 days.  (Interruptions)  I  am  very  sorry.
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 [The  Deputy  Speaker}
 Only,  Mr.  Ganga  Singh,  I  am  told,  was
 assured  that  be  would  be  allowed  to
 ask  questions.  Now,  Mr.  Ganga  Singh
 may  ask.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Sir,  I  was
 assured  by  the  Speaker  this  morning
 about  one  matter  which  I  wanted  to
 raise,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  I  am  not
 aware  of  it

 SHRI  VASANT  SATHE:  Sir,  he  had
 said  that  I  could  do  it  at  ths  time
 when  he  comes  Kindly  allow.

 ait  गंगा  हु  (मडी)  माननीय  उपा-
 ध्यक्ष  महोदय,  मै  मंत्री  महोदय  से  एक  स्पष्टी-
 करण  करना  चाहूगा  कि  झभी  तक  हम  होप्स
 का  आयात  हिन्दुस्तान  में  करते  हैं  भ्रौर  एक
 करोड  रुपए  का  इस्पोर्ट  होतां  है।  हिमाचल
 प्रदेश  में  लाहुल-स्पीती  जिले  में  इसका  भनु-
 संधान  हुभा  है  भोर  बहा  इसको  पैदा  किया  है
 जो  दुनियां  के  किसी  भी  हीप  से  श्च्छा  है।
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूगा
 कि  इसकी  इम्पोर्ट  को  खत्म  करने  के  लिए
 शौर  भारत  में  उत्पादन  की  भ्रापकी  क्‍या
 पालिसी  है।  लाहुल  स्पीती  में  होप्स  पैदा
 किया  गया  है  भौर  इतना  पैदां  किया  जा
 सकता  है  कि  हमें  इम्पोटे  की  कोई  जरूरत

 नही  होगी  ।  !

 दूसरी  बात  जिसके  बारे  मैं  में  स्पष्टीकरण

 चाहूंगा,  यह  है  कि  फीशरीज  के  ,आ  रे  मैं  मंत्री
 जी  ने  बतया  है  लेकिन  ट्रोटफीशरीज,
 हिम्दुस्तान  से  खत्म  हो  रही  है  श्लौर  बह  केवल

 हिमाच॑स  प्रदेश  शौर  जम्मू  भौर  काश्मीर  के

 कुछ  भानो  में  होती  है,  तो  उसको  पुशजीवित
 करने  के  लिए  मत्री  जी  की  क्‍या  योजना
 है?

 उपाध्यक्ष  सहोधय  :  भाप  तो  भाषण

 ही  देनें  लगे  y
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 शी  बंगा  re  :  तीसरा  में  | ड  सपप्टीक्(थ
 आहूंगा  कि  पशर्मीनां  शीष  जो  हिस्तुश्ताभ  &
 बिल्कुल  दगसंबिक्ट  हो  रही  है  बौर  भाज  कल
 हिन्दुस्तान  मे  एक  सौ  से  ज्यादा  नहीं  होंगौं,
 तो  इनके  लिए  कोई  फार्म  किस्तोर  या  लॉहुल
 स्पीती  में  खोलेंगे  ताकि  इस  भेड़  की  जाति  की
 बृढ्धि  हो  सके।  मैं  जातना  चाहुंगा  कि  क्‍या
 आप  वहां  ऐसे  फार्म जोलने  जा  रहें  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय,  जालू  का  भी  जिक्र
 झाया  |  जहा  तक  सीड  शालू  का  सघाल  है,
 इसके  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  सीड़
 पोटेटो  सिर्फ  हिमाचल  प्रदेश  में  ही  पैदां  होता
 है।  जब  यह  बीज  पोटेटो  निकलता  है  उस  समय
 इसे  दिहली  तक  झाने  के  तमाम  रास्ते  बन्द  हो
 जाते  हैं  उस  समय  ग्रोभर्स  को  बीज  पोडेटो  की
 ठीक  प्राइस  नहीं  मिलती  ।  क्या  झाप  सपोर्ट
 कीमत  दिलान  के  लिए  कोई  प्रचन्ध  कर  रहे  है?
 क्योकि  श्रगर  सीड  पोटेटो  नहीं  होगा  तो  सारे
 हिन्दुस्तान  में  कही  भी  आलू  पैदा  नहीं  ही
 सकेगा।  सीड़पोटेटो को  रखने  के  लिए  कोल्ड
 स्टोरो  का  प्रधन्ध  करायें।  एक  बात  में  सेब  के
 बारे  में  पूछता  चाहता  हू  (ब्ययधान)

 *Not  recorded.
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 the  of  the  House.  है...
 one  of  you  has  spoken.  I  am  sorry
 Members  who  have  already  spoken
 are  again  getting  up.  Please....  Mr.
 Ganga  Singh,  take  your  seet.  (Inter-
 ruptions)  I  am  addressing  those  Mem-
 bers  who  have  already  spoken.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 There  js  an  advertisement  jin  the
 “Statesman”  of  22nd  April  about  the
 Indian  Agricultural  Research  Insti-
 tute,  wherein  they  have  invited  appli-
 cations  for  admission  to  the  M.Sc.
 and  Ph.D.  programmes.  It  has  been
 a  long-standing  grievance  of  persons
 ~students  as  well  as  persons  on  the
 staff  of  this  Institute—that  although
 it  is  an  egricultural  research  institute,
 is  amazing  that  out  of  236  faculty
 members,  only  35  are  Agriculture
 graduates  Out  of  the  5  heads  of
 departments,  2  are  non-Agriculture
 ereduates.  Ang  the  same  is  true
 about  directors  and  joint  directors.
 It  is  because  of  the  policy—right  from
 the  beginning,  the  floodgate  was  open-
 ed  in  this  Institute  for  non-Agricul-
 ture  people  of  various  discipilines.  In
 20  other  faculty  js  such  an  inroad
 allowed.  Although  persons  of  every
 discipline  are  available  among  Agri-
 culture  people,  they  are  not  given
 scope,  even  in  the  Agricultural  Re-
 search  Institute.  Where  else  will
 they  go,  if  persong  of  the  other  dis-
 ciplines  like  M.Se.s  and  others  are
 allowed  to  come  and  dominate  in  the
 Indian  Institute  of  Agricultural  Re
 search?  I  would  request  the  hon.
 Minister  to  clarify  this,

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Some  questions  were  raised  by  my
 hon.  friend  Shri  Ganga  Singh.  One
 ‘was  fegarding  hops.  Perhaps  Chow-
 dhry  Balbir  Singh  who  is  sitting  by
 his  side,  did  mot  know  what  hops
 were:  otherwise  he  would  have  ob-
 Jecteg  to  it.

 Hop  ig  a  thing  which  is  used  for
 blending  of  beer.

 wor  a  बैठे  हुए  बस्ते  कर  रहे  हैं।  अतपके
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 ह. 4  ह उ  कर  इहोंगे  मछली  की  बात  कीं,
 चौधरी  साहब  |

 This  matter  came  to  my  notice  re-
 cently  when  @  Minister  of  Kashmir
 brought  it  to  my  notice,  because  hop
 is  being  produced  in  Kashmir  valley
 and  also  in  some  areas  in  Himachal
 Pradesh.  Hops  are  being  imported
 earlier  also  perhaps.  He  told  me  that
 we  should  not  import  hops  because
 we  are  producing  them  in  the  coun-
 try  I  am  enquiring  into  the  matter
 as  to  what  quantity  is  required  after
 the  introduction  of  the  new  policy....

 SHRI  VASANT  SATHE:  Going  off
 beer?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 I  will  find  out  how  much  hops  are
 required  and  how  much  we  are  pro-
 ducing.  Then  I  would  be  able  to
 take  some  decision,

 Then,  something  was  said  about
 trout  fishing.  It  is  a  cold  water  fish.
 There  are  some  hatcheries  in  Kashmir
 and  elso  in  Himachal  Pradesh.  They
 can  very  well  have  some  more  hat-
 cheries  in  the  State.  I  think  this  is
 a  very  good  fish.  They  should  them-
 selves  think  of  having  more  hatche-
 ries  We  are  willing  to  give  what-
 ever  assistance  is  required  from  the
 Centre.

 Then  a  question  was  asked  about
 Pashmina  sheep.  We  have  imported
 some  Karakul  sheep  from  Rusala  and
 some  sheep  from  Afghanistan  also  of
 very  good  quality.  Regarding  the
 Institute  in  Kashmur,  we  are  trying
 to  improve  the  quality.  But  the
 States  should  also  do  their  part.

 AN  HON,  MEMBER;  We  want  your
 help.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARMALA:
 We  will  give  you  help,  if  you  need
 it,  but  not  just  now.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Wot  on
 the  floor  of  the  House.
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 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Shri  Satbe  was  showing  some  adver-
 tisement,  which  I  have  not  gone
 through.  I  do  not  know  what  it  con-
 tains.  He  says  IARI  have  invited  ap-
 Plicationg  of  those  who  want  to  have
 admission  in  the  M.Sc.  and  PhD.
 in  agriculture,  Though  IARI  is  basi-
 cally  a  research  institute,  it  is  an
 educational  institution  also  Post-
 graduate  agricultural  education  is
 given  there.  They  have  regular
 classes  and  they  admit  q  certain  num-
 ber  of  students.  He  was  saying  there
 2876  Some  people  who  are  in  the  facul-
 ties.  I  did  not  exactly  follow  what
 he  was  referring  to.

 DiiemMin,  of

 SHRI  VASANT  SATHE:  Even  in
 the  admission  of  students,  non-agri-
 cultural  graduates  were  encouraged
 to  get  into  this  although  it  is  meant
 for  agricultural  graduates,

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 For  M.Sc.  Agriculture  classes  only  a
 graduate  who  has  done  B.Sc.  Agricul-
 ture  is  eligible;  nobody  else  can  go
 in  for  that.  Similarly,  for  Ph.D.  in
 Agriculture,  only  those  who  have
 done  M.Sc.  in  Agriculture  can  apply.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Unless
 he  has  done  botany,  he  cannot  go
 there,
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 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 I  think  I  have  replied  to  all  the
 questions.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  will
 now  put  all  the  cut  motions  to  the
 vote  of  the  House.

 All  the  cut  motions  were  put  and
 negatived,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER;:  I  will
 now  put  the  Demands  to  the  vote  of
 the  House.

 The  question  is:

 “That  the  respective  sums  not
 exceeding  the  amounts  on  Revenue
 Account  and  Capital  Account
 shown  in  the  fourth  column  of  the
 Order  Paper  be  granted  to  the
 President  out  of  the  Consolidated
 Fund  of  India  to  complete  the  sums
 necessary  to  defray  the  charges
 that  wili  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3ist
 day  of  March,  1979,  in  respect  of
 the  heads  of  demands  entered  in
 the  second  column  thereof  against
 Demands  Nos.  |  to  40  relating  to
 the  Ministry  of  Agriculture  and
 Irrigation.”

 The  motoin  was  adopted.

 Demands  for  Grants  ,  797879  ie  ee  a  75
 Manistry  of  Agriculture  and  Irrigati:

 N  of  Demand  Amount  of  Demand  for  Amount  of  Demand for  Grant
 Doe’

 =
 Grantonaccountvoted  by  voted  by  the  House

 the  House  on  36-3-78

 t  2  8  4

 Revenue  Capital  Revenue  Capital

 Rs.  Rs.  Rs.  Rs.
 ३.  Department  of  Agriculture  48,71,000  213,854,000
 ह 8  Agriculture  .  35,78,47/000  —97,62,09,000  178,99,37,000,  488,10,15,000

 $  Fisherics.  .  +  +  —  3:54)$1,000  3;69,44,000  27,71,57,000  28,47,00,000
 Animal  Husbandary *
 “Dalry  Development  —.7,2,90,0003,27,04,080  65,61,51,000  6  ,05,¢2,000
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 Agr.  &  Irrgn.

 2  a  3

 5  Forest  5»72,39,000
 6  Department  of  Food  78,98,54,000

 Department  of  Rural
 Development  48147,86,000

 8  Degartmentof  Agricultural
 pth  and  Education  212,000

 9
 हाय  grea

 to  Indian  Council
 of  Agricultural  Research.  —_,99,95,000

 30  Departmentof  Irrigation  4119,94,000°

 63,75,000  —28,60,95,000  918)  175;000
 6,g2,77,000  $93,42,70,000  —_g,63,83,000

 412,917,000  242,39,30,000  —20,64,58,000

 10,58,000

 59,09,75,000,  =

 3,45:7§;000  —  27,99,67,000  '7:25,78,000,

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  978-789—
 contd.

 Minustry  or  HoME  AFFAIRS
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The

 House  will  now  take  up  discussion
 and  voting  on  Demand  Nos.  47  to
 57  relating  to  the  Ministry  of
 Home  Affairs,  for  which  eight  hours
 have  been  allotted.

 Hon.  Members  whose  cut  motions
 to  the  Demands  for  Grants  have  been
 circulated  may,  if  they  desire  to
 move  their  cut  motions,  send  their
 slips  to  the  Table  within  45  minutes
 indicating  the  serial  numbers  of  the

 cut  motions  they  would  like  to  move.
 Motion  moved:

 “That  the  respective  sums  not
 exceeding  the  amounts  on  Revenue
 Account  and  Capital  Account
 shown  in  the  fourth  column  of  the
 Order  Paper  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sums
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 Sist  day  of  Merch,  1979,  in  respect
 of  the  heads  of  demands  entered
 in  the  second  column  thereof
 against  Demand  Nos.  47  to  57  re-
 lating  to  the  Ministry  of  Home
 Affairs.”

 Demands for  Grants,  978-79  in  respect
 47924

 Home  Affairs  submitted  to  the  vote  of

 om)
 No,  of  Name  of  Demand
 Demand

 Amount  of  Demand  for  Grant  Amount  of  Demand  for  Grant on  account  voted  the  submitted  to  the  vote House  on  36-g-79'  of  the  House

 4

 Revenue  ital  Reven  cal
 Re  oR  aed  हु,

 47  Ministry  of  Home  Affairs  41,40,000  2,07,00,000
 46  Cebinct.  (81,99,000  1,06,98,000

 Department  of  Personnel 49  ied  Administrative
 +1,88,80,/000,  619,020,000

 yo  Police  98,43,94,000  —7,,2,67,000  188,19,73,000  608,533,000



 gx  Census  86,63,000  4:33; 14,000°
 52  Other  Expenditure  of  the

 Minutry  of  Home  Affairs  —  /$1,76,58,000  —4,5,34,000  —49,58,50,000  58
 ee 4

 23,87,78,000  14,64,33,000  138,  138,92,000,  a  ‘64,000 §3  Delhi

 54  Chandigarh  $150,64,000  +1,61,87,000  —_7,98,23,000  +8,09,g2,00
 55  Andamand  and  Nicobar

 Islands  नि  दर  £,16,27,000,  2,24,50,000  20,81,36,006  WwW  ‘522,468,000
 56  Dadra  and  Nagar  Haveli  “42s41,000  42,76,000,  12,12,03,000  2,13,79,000°
 57  Lakshadweep  84,63,000  $1,76,000  —4,23,7,000  1,58,  78)000

 शौ  जसन्त  साठे  (प्रकोला)  :  उपाध्यक्ष  ऐसा  एक  किस्सा  झखबार  में  आधा कि खून कि  खून
 महोदय,  होम  मिनिस्ट्री  की  'डिमाडस  फार

 ऑन्ट्स  पर  बोलते  समय  मुझे  बड़े  खेद  के साथ
 कहना  पड़ता  है  कि  भाज  हमारे  देश  का  सारा
 सभय एक  तरह  से  देश  को  ग्रराजकंता  की  भी  र
 धकेलने  में  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा
 है  कि  इसके  लिए  जनता  पार्टी  जिम्मेदार

 हैँ,  या  दूसरी  पांठिया  जिम्मेदार  हैं।  “यह
 दोषारोपण  करने  की  दृष्टि  से  मे  यह  बात  नहीं
 कह  रहा  हू  ।  लेकिस  यदि  भाप  इस  सारे  चित्र
 को  देखेंगे,  तो  एक  बात  स्पष्ट  होगी  कि  कावन
 कौर  व्यवस्था  में  दिन-ब-दिन  एक  तरह  से
 केवल  शिथिलता  ही  नहीं,  बल्कि  प्रधा-धुधी
 पैदा  हो  रही  है  |

 दिल्ली  भें  देखिपि--भापकी  आखों  के
 नीचे  ।  पिछले  ठ  महीनो  में  जो  चले
 दिखाई  दिया,  उसमें  दिन-दहाड़े,  एक  दिन  में
 लूटने  के  32

 बकयात  हु
 ,  राहु-चलतो  को

 रोकने  शौर  गहने  की  घटनायें  हुई,
 चाकू  भौर  बन्दूक  का  इस्तेमाल
 किया  गया  v  कलैरिजज  के  सामने  दिन-
 दहाड़े  तीन  लोगो  के  खून  हो  गये  ।  इस  तरह
 से  चारो  तरफ  ये  धाकयात  बढ  रहें  हैं।  वे
 कम  हैं  या  ज्यादा,  पिछले  साल  क्‍या  स्थिति
 भी,  उससे  पहले  या  स्थिति  थी,  मैं  इन  स्टै-
 feted  में  नहीं  जा  रहा  हूं  V

 हो  गया,  लेकिन  मुलजिम  नहीं  पकड़े  गये  ।

 बैक  में  डाका  हाला  गया,  मंगर  मुलजिम  जंभी
 तक  लापता  है।  यह  ज्यादा  गम्भीर  बात  हैं,
 जो  मैं  सरकार  की  नजर  मे  लाना  चाहता
 हूं  tv

 ्ाज  नन-इस्यूज  पर  हमारा  भक्त
 जाया हो  रहा  है।  धर  इंसीलिए  यह  सबे
 कुंछ  हो  रहा  है।  पुलिस  में  भी  भाज
 यह  भावना  पैदा  हो  गई  आप
 जैसे  प्रा  गये  वैसे  ही।  सुन्दर  डाकू
 की  जो  हत्या  हुई  उसके  भारोप  में  हालांकि
 यहाँ  मालूम  था  सबको  कि  यह  डाकू  है,  कई  लन
 इसने  किये  हैं  भौर  डाके  डाले  हैं,  उसके  खिलाफ
 पहल ेसे  इतने  सब  केसेज  रहते  हु  येउसके  कत्ल
 के  बारे  भें  आपने  बड़े  से  बढ़े  प्रफपर  भौर  यहाँ
 के  भच्छे  भफसर  जिनके  बारे  में  यहा  पुलिस
 मुहकमे  में  सब  लोग  श्रच्छा  कहते  है  उनझो
 सिरफ्तार  करके  उनके  ऊपर  मुकदभ  चलथा
 दिया।  तो  कोई  पुलिस  अफसर  अ्रव  महूंतिभ्म्त
 नहीं  करेगा।  यह  भाषता  पैदा  हो  कही  है।
 इसको  गम्भी  रता  से भाप  देखें  ।  आप  ड्रांजफूर
 कर  देते  हैं  इधर  से  उधर  बुलिस  विपार्टमैंट
 में  यह  विश्वास  है  कि  उनके  साथ  न्याय  होगा
 पैदा  करना  निहायत  भाषश्यक  है  ।



 373  DG  +iin,  of

 मं  आपतें  |...  चॉहिता  हू,  इधर  तो  सुन्दर
 डाक  के  बारें  में  भापने  मह  कदम  उठाया  लेकिन
 परसों  मेरठ  में  एक  नौजधास  राम  लाल  सिंह
 थ्यागी  एम०  ए०  (हिस्द्री)  के  विद्यार्यीँ  को
 दिल  दहे,  सुबह  तीन  लोगो  ने  भ्ाकर  गोली
 से  घर  में  मारा,  शौर  उसके  ऊपर  22  छरे
 के  भार  किये  ।  उसको  उन्होने  मार  डाला  |
 झभी  तक  मुलजिम  का  पता  नहीं  है।  कोई
 पकड़ा  नही  गया  ।  यहां  तो  एक  जगह  आप
 यह  कहते  है  शौर  दूसरी  शोर  जो  भाषके
 सामने  खून  होता  है,  पोलिटिकल  मर्डर  उसमें
 कोई  पकड़ा  नही  जाता  ।  क्‍या  घिश्वास  पैदा
 करेगे  ाप ?

 दूसरी  तरफ  झाप  देखिये  ।  यह  ब्यक्ति-

 गर  किस्से मैंने  बताये  ।  कल  मुझ  बडा  कसोस
 हुआ  जब  हमारे  प्रधान  मत्री  जी  ने  कहा
 पन्त  नगर  के  मामले  मे  कि  हां  पुलिस  पर
 हमला  हुभा  इसलिए  पुलिस  को  गोली  चलानी
 पड़ी  ।  एक  भी  अलंबार  ने  यह  नहीं कहा  ny
 ae  पक्ष  की  बात  झाई,  यह  कोई  पार्टी
 का  मामला  मही,  किसी  ने  यह  नही
 कहा  कि  वहा  कोई  पार्टीबाजी  का
 मामला  था,  लेकिन  कसी  ने  झाज  तक
 महू  नहीं  कहा  कि  कोई  पुलिस  कॉ
 झ्रादमी  हों  जख्मी  हुआ  उस  मजमें  में  जिसम
 खेतिहर  मजदूर  शाये  थे।  लेकिन  बबेरता
 से  जो  लोग  मारे  गये,  जिस  तरह  से  पानी
 मांगते  हुये  जख्मी  मजदूर  का  भेजा  पत्थर
 से भोर  बन्दूक  के  दस्ते  से  फोड
 दिया  गयां,  एक  झांदभी  झम्दर  गया,
 शुक  महिला  जहां  रहूतीं  थी  वहां  क्यार्टेर
 में  पताह  लेने  के  लिए,  उस  जर्सी  प्रादभी को
 बाहर  बींच  कर  के  उसे  के  फेट  में  संगीन  शौक
 कर  उसे  मारी  यां,  इस  को  भाप  किसी  भी
 ें में कया में  क्या  यह  कहेंगे कि  |  बर्धरता नही  है?
 झ्राभ्ग  कत्स्टिवुलरी को  क्या  यह  भ्राप  ने  इजाजत
 ही  हैं  कि  वहां  इस  रह  से  एक  झत्याचार
 फैला  दे  शौर  झाप  उस  का  समर्थन  करें।  भू
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 बतरा  यह  नहीं है  कि  ये  आकयत  त्ति,  खतरा
 वह  हैं  कि  इस  का  समर्थन  किया  जाता  हैं।  तंव
 ज्यादा  डर  पैवी  होता  है।  धाप  में  कल  संमर्भन
 किया  इस  बात  का  ।  मैं  इस  में  कोई  जांसि
 पांति  का  सवाल  नहीं  लाना  चाहता  ।  लेकिन
 आप  हकीकत  जानते  हैं  कि  जो  क्त  नगर  में
 हुभा  उसे  के  लिए  वहां  लोगों  को  भड़काया
 गया कि  हैब्ज  को  |  नाट्स को  कुचल  डालना
 है,  सबक  सिखाना है  1  यह  कहा  गया  कि  ये
 पूरविये  जितने  हैं  हन  को  भगा  दो  यहाँ  से,
 यह  कह  कर  छोडा  गया  उन  को  ।  यह  कहां
 का  न्याय है  ?  इस  को  आप  गंभीरता से  सोचियें
 वही  बात  जो  बेलची  मे  हुई,  दूसरी  जगह  हुई,
 फिर  झाप  उस  का  समर्थन  करते  हैं  ।  वहां
 निरकारियो  के  साथ  कया  हुभा ?  श्राप  को
 तो  प्रिबेंटिव  मेजर  लेना  चाहिए  t  ore  लगने
 के  बाद  फिर  आप  जस्टिफाइ  इस  को  या  उस  की
 करेंगे  उससे  क्या  फामदा  ?  क्‍यों  भ्राप  ने  वहाँ
 भीटिंग  करने  दी  जब  धाप  जगति  हैं  कि  वह
 निरंकारियों  का  दिवस  नहीं  है,  प्रकालियो
 का  दिवस  है  तो  श्राप  उनकी  कम  से  कल
 मीटिंग  करमे  से  मना  कर  सकते  थे  उस  दिन
 भा  कोई  प्रिवेटिन  मेजस  लेने  थे  1  लेकित  अपि
 भसीटिंग  च्  करने  दी  पौर  कोई  प्रिंवेंडिन 1... अ
 भी  नहीं  जिए  पौर  फिर  ag  area  हों  जाता
 है।  तो  frtficw cor tex Be ere इज  बेडर  देते  कमीर  v

 एक  बात  मैं  झौर/चलते चलते चलते  कह्दू  t  हमारे
 देश  जरा  सी  गड़बडी  हो  गई,  चाहे  यह
 मजदूर  हो  या  कोई  दूसरे  लोग  हो ंतो उसकेशिए
 झाभने  पुलिस  को  ci  लैन्यॉटन्यी  की  'राबफंस
 दे  रखी  है  जिससे कि  वे  एक  साथ  में  ही  एँकें  दो
 को  मार  डालें  (ब्यबघान)  भाप  पहले की  भौर
 पुरानी  बात॑  में  क्यों  जाते  हैं।  देश  को  सुधारना
 है  इसलिए  में  बात  कर  रहा  हूँ  |  मेरा  सुझाव है
 कि  झप  पुलिस  को  वाटरहोजेअ  दौंगए  t
 are  उनको  डिसपले ही  तो  करना  चाहते  हैं  ।
 डीयस्गस'  शौर  वाटरेहीजम'  उनकी  भाष  इसके
 लिए  दीजिए  ।  अगर  बन्दूक  हीं  देनी  हो  तो
 प्याइन्ट  दू  दू  की  बन्दूक  श्राप  क्यों  गहीं  देते
 हैं  ।  (ज्यवधोश)  शी  माप  क्या  फरता
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 भरी  बसंत  साठ]
 चाहते  हैं  ?  प्राप  उनकों  जख्मी  करता  चाहते
 हैं  जोकि  पत्थर  मार  रहे  हैं।  पुलिस को  क्‍या
 लगते  हैं  ?  पत्थर  ही  लगते  हैं  लेकिन  उसके
 जवाब में  वे  क्‍या  मारते हैं  ?  वे  गोली  मारते  हैं  |
 सो  पत्थर  का  मुकाबला  गोली  से  हो--क्या
 यह  बराबरी  हुई  ?  क्‍या  भ्राप  उनको  जाया
 करना  चाहते  हैं  ?  झाप  इनको  डिसेबिल  करना
 चाहते  हैं  जिसके  लिए  प्वाइन्ट  दु  दु  की
 रायफल  काफी  है

 एक  सानभनीय  सदस्य  :  क्‍या  पहले  प्वाइन्ट
 टू  टू  की  रायफल  नहीं  बनती  थी  ?

 शी  ae  ere  :  मैंने  शुदभात  में  कहा
 कि  मैं  इस  सवाल  में  नहीं  जा  रहा  हूं  कि  कौत

 दोषी  हैं  पौर  कौन  दोषी  नही  है  1  फिर मैं  सुझाव
 ही  क्यों  देता  ?  मैं  भ्राज  यह  सुझाव  दे  रहा  हूँ
 कि  हमको  इसे  रोकना  चाहिए  q  कहीं  पर  तो
 इसकी  शुरुभातर  होनी  चाहिए  ।  पिछले  तीस
 सालों  में  स ेबीस  साल  तक  कया  श्री  चरण  सिंह
 झौर  श्री  मोरारजी  भाई  सरकार  में  नहीं  थे।

 ब्या  वसंत  साठे  थे?  तीस  सालों  के  लिए
 झगर  श्राप  रगेंडिगे  तो  उतको  रगड़े  न
 पक  मुझे  यही  मोरारजी  भाई  जब  होम
 मिनिस्टर  रहे  तो  बम्बई  में  05  भादमियों  को
 मरवा  दिया  |  यह  चरण  सिंह  जी  चीफ  मिनिस्टर

 रहे  तो  में  इनके  कई  किस्से  बतला  सकता  हूं  ।

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  You
 have  only  three  minutes.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  will
 take  only  five  minutes,  I  want  to
 quote  from  thia  famous  book  “All
 the  Janata  Men”  written  by  Janar-
 dben  Thakur.  He  has  also  written:
 “All  The  Prime  Minister's  Men,  1977",
 On  page  60,  it  says:

 “In  the  987  elections,  Chaudhuri
 Charen  Singh  escaped  defeat  in  his
 own  citadel  of  Chhaprauli  by  just
 a  few  hundred  votes.  One  of  the
 contestants  was  a  Harijan,  Must
 have  been  ७  queer  fish  to  have  had
 the  temerity  to  challenge  the
 “dictator.”  Soon  after  the  elections,
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 the  Harijan  was  found  murdered
 and  a  number  of  Jats  were  alleged-
 ly  involved  in  the  case.  The  Gov-
 ernment,  however,  withdrew  the
 case  after  Charan  Singh  became

 .  ome  Minister  of  Uttar  Pra-

 भागे  चौ०  चरण  सिह  साहब  के  बारे में
 इसके  पेज  66  पर  लिखा  है  :

 On  page  66,  it  is  said;
 “In  the  meantime,  an  interesting

 case  throwing  some  light  on  Charan
 Singh’s  Government  had  come  up
 before  the  Allahabad  High  Court.
 Justice  G.  S,  Lai  had  admitted  a
 writ  petition  against  the  appoint-
 ment  of  a  Government  Receiver  at
 Raza  Buland  Sugar  Factory  of
 Rampur.  The  petitioner  had  point-
 ed  out  how  the  factory  had  been
 put  to  a  loss  of  Rs.  30,000  per  day
 after  the  appointment  of  the  Re-
 ceiver.  The  total  dues  of  the  fac-
 tory  had  gone  up  from  Rs.  68.95
 lakhs  to  Rs.  777  lakhs.

 “The  man  whom  the  Charan
 Singh  Government  had  appointed
 ag  the  Receiver  was  Cane  Inspector,
 Man  Singh,  the  ‘honest  brother’  of
 Chaudhuri  Charan  Singh.  No
 action  could  be  taken  egainst  him.”

 I  am  pointing  out  that  this  is  the
 type  of  men  you  have  encouraged,
 and  now  you  expect  that  justice
 would  be  done  by  them,

 On  page  114,  it  is  said:
 “When  Raj  Narain  went  to  the

 SSP  convention  at  Sonepur  (Bihar)
 in  June  1970,  he  carried  with  him
 his  own  bunch  of  hoodlums  led  by
 a  former  student  leader  of  Luck-

 underworld  and  the  catried  a
 busload  of  toughs  to  Sonepur  to
 add  to  the  lung-power  and,  if
 needed,  muscle-power,  of  Raj
 Narain....”
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 It  is  said,  further,  on  page  ALY:
 “Yadav,  a  confident  of  Raj

 Narain,  had  been  once  picked  up
 by  Excise  officials  from  a  first  class
 compartment  at  Howrah  Junction
 on  charge  of  carrying  contraband
 rugs.  Several  close  relatives  and
 friends  of  Raj  Narain  were  on  the
 list  of  operators  active  on  the  Indo-
 Nepal  border.  One  of  the  suspects,
 a  former  SSP  worker  of  Gorakh-
 pur,  now  adorns  a  Cabinet  post  in’
 U.  ह:  A  brother  of  Raj  Nerain,
 alleged  to  be  a  notorious  bully  of
 Banaras,  was  frequently  seen  at
 the  Bihar-U.  P.  Excise  checkpost
 through  which  enormous  amounts
 of  contraband  items  flow.  An  ex-
 cise  Inspector,  who  was  suspended
 on  the  charge  of  ganja-smuggling,
 hed  surprisingly  close  connections
 with  Raj  Narian.  It  was  perhaps
 because  of  his  links  with  these  men
 that  he  was  repeatedly  charged  by
 his  partymen  for  ‘complicity  with
 ganja-smugglers’.”
 We  read  that  Rs,  7  crore  worth  of

 hashish  has  been  found.  Try  to
 see  if  there  is  any  link  with  these
 people.

 You  want  to  establish  law  and
 order  in  this  country.  The  Home
 Ministry  has  failed  totally  on  the  law
 and  order  front  and  also  on  the  front
 of  giving  protection  to  the  innocent
 citizens,  to  the  common  man,  of  this
 country,  If  this  is  what  goes  on—
 smugglers,  black-marketeerg  and
 hoarders  are  gil  encouraged  on  one
 hand  and  the  police  force  is  demoral-
 ised  on  the  other  hand—I  would  like
 to  know  how  this  Home  Ministry  is
 going  to  deliver  the  goods.  There-
 fore,  the  only  solution  to  this  pro-
 blem  is,  for  Heaven’s  sake,  as  some-
 body  said,  ‘step  down’.  I  do  not
 mind  Mr,  Sonu  Singh  patil  or  Mr.
 Dhanik  Lal  Mandal  taking  it  over—
 they  may  do  better.  So,  if  this  is
 done,  I,  suggest  that,  perhaps,  you
 will  get  results,  (Interruptions).  IT
 should  not  be  misunderstood  when  I
 ask  Chaudhuri  Charan  Singh  to  step
 down,  It  is  not  on  grounds  of  health.
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 T  really  wish  Chaudhuri  Saheb  a
 very  quick  and  speedy  recovery;  I
 Wish  him  a  jong  und  healthy  life. But  here  I  would  definitely  want to  say,  as  far  as  the  Home  Ministry is  concerned,  that  if  you  want  to
 Create  confidence  in  the  country  about the  working  of  the  Home  Ministry, the  only  way  in  which  it  can  be done  is  for  Chaudhuri  Saheb  to  step down  because  he  has  wasted  the time  of  this  country  on  non-iasues, and  the  biggest  non-issue  is  the  most
 counter-~productive  activity  of  the Shah  Commission  which  has  become a  total  farce,

 SHRI  G.  M.  BANATWALLA  (Pon-
 nani):  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the head  ‘Ministry  of  Home  Affairs” be  reduced  to  Re.  ae

 [Failure  to  control  increasing
 anti-minority  violence  in  several
 parts  of  the  country  (1).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  to  Re.  ww

 [Failure  to  have  expeditious
 judicial  enquiry  into  anti-Muslim
 disturbances  at  Varanasi  especi-
 allv  inview  of  the  alleged  hibh-
 handedness  ang  partisan  attitue
 of  the  authorities  and  the  police Officials  (2).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Other  Expenditure  of  the
 Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc~
 ed  to  Re.  4.7

 (Wide-spread  discontent  among
 Muslims  in  particular  regarding
 the  Minorities  Commission  es-
 pecially  with  respect  to  its  un-
 satisfactory  composition  and
 failure  to  appoint  one  from
 among  Muslims—the  largest
 minority—as  its  chairman  (229).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Other  Expenditure  of  the



 [Ineffective  pawers  and  autho-
 rity  of  the  Minorities  Commis-
 sion  (23).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Other  Expenditure  of  the
 Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  to  Re,  ww"

 [Need  to  give  the  Minorities
 Commission  an  independent  and
 Constitutional  status  (31.
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Other  Expenditure  of  the
 “Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  to  Re.  2.7

 {Pailure  to  recognise  the  suffe-
 rerg  of  Mopallah  Rebellion  as
 freedom  fighters  (25)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  to  Re.  1."

 [Indifference  of  the  Govern-
 ment  to  serious  communal  vie-
 lence  at  Sambhal  in  district
 Moradabad  and  failure  to  hold  a
 judicial  probe  (48)J.
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  by  Rs.  100.”

 [Deteriorating  law  and  order
 situation  especially  in  Delhi  (87))

 SHRI  KESHAVRAO  DHONDGE
 <Nanded):  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  to  Re.  ww

 {Failure  of  the  Central  Gov-
 ernment  to  settle  the  border  pro-
 blem  between  Maharashtra  and
 Karnataka  (3)].
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  by  Res.  100.”

 among
 living  in  the  border  areas  as  a
 result  thereof  (7)]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  provide  assistance
 to  the  families  of  the  martyrs  of

 +  Maharashtra  region  particularly
 of  Nanded  district  and  Kundhar
 Taluk  of  Maharashtra,  wha  laid
 down  their  lives  in  Hyderabad
 Liberation  gtruggle  and  sleo  to
 freedom  fighters  (8)]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  by  Rs.  100.”"

 [Indifference  shown  towards  35
 martyrs  of  Hyderabad  Libera-
 tion  Struggle  belonging  to  Kal-~-
 bali  village  in  Kandher  Taluk  of
 Nanded  district  in  Maharashtra
 (9))  ij
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  provide  assistance
 to  the  relatives  of  the  freedom
 fighters  and  martyrs  of  Meharash~
 tra  (1097,

 PROF.  SHIBBAN  LAL  SAKSENA
 (Maharajganj):  I  beg  to  move:

 “That  the  demang  under  the
 head  “Ministry  of  Home  Affairs’
 be  reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  increase  the  pension
 of  freedom  fighters  to  at  least
 Rs.  300  p.m.  in  view  of  more
 than  50  per  cent  rise  in  cost  of
 living  since  6th  August,  4975
 (5)J

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA
 (Andaman  and  Nicobar  Islands);  |
 beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Andaman  and  Nicober  Is-
 lands’  be  reduced  by  Rs.  100."



 colonisa’
 in  the  Union  territory  of  Anda-
 man  and  Nicobar  Islands.  (27)]

 lands’  be  redured  by  Re.  400.”

 [Need  to  allot  land  to  the
 Tamilians  og  Readnabed  and
 Maccapaher  where  these  peasants
 were  evicted  last  year.  (28)]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Andaman  and  Nicobar  Is-
 lands’  be  reduced  by  Rs.  100,"

 {Need  to  increase  the  wages  of
 Chowdris  and  Chowkidars  work-
 ing  in  the  Union  territory  of
 Andaman  and  Nicobar  Islands.
 (29))
 “That  the  demang@  under  the

 head  ‘Andaman  and  Nicobar  Is-
 lands’  be  reduced  by  Rs.  100.”

 {Failure  to  develop  Greater
 Nicobar  Island  with  proper  infra-
 structure  as  free  port,  ike  Hong
 Kong,  Singapore,  in  the  Union
 territory  of  Andaman  and  Nico-
 bar  Islands.  (80)  ]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Andaman  and  Nicobar  Is-
 lands’  be  reduced  by  Rs.  100.”

 {Failure  to  provide  popular
 administrative  set-up  like  Arune-
 chal  Pradesh  in  the  Union  terri-

 of  Andaman  and  Nicober
 Islands.  (8I)]
 “That  the  demand  under  the

 ‘Andaman  and  Nicobar  Is-
 lands’  be  reduced  by  Rs.  100.""

 (Failure  to  sanction  Andaman
 Special  Allowance  to  all  Govern-
 ment  employees  irrespective  of
 place  of  recruitment  and  place  of
 residence.  (82)

 “That  the  demand  under  the
 ‘Andaman  and  Nicobar  Is-

 lands’  be  reduced  by  Re.  100.”

 head  ‘Andeman  and  Nicobar  Is-
 lands’  be  reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  provide  housersites
 to  the  weaker  section  in  the
 Union  territory  of  Andaman  and
 Nicobar  Islands.  (34)]
 “Phat  the  demand  under  the

 head  ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’
 be  reduced  by  Rs.  100."

 [Failure  to  remit  the  colenisa-
 tion  loan  spent  for  the  rehabilita-
 tion  of  erstwhile  East  Bengal  mi-
 grants  in  Andaman  and  Nicobar
 Islands.  (35)]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicober  Islands’  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  provide  employment
 to  the  educated  unemployed  in
 the  Union  Territory  of  Andaman
 and  Nicobar  Islands.  (36)]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Need  to  regularise  all  encroach-
 ments  on  Government  land  by  the
 poor  people  in  the  Union  territory
 of  Andaman  and  Nicobar  Islands.
 (37)1
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reduced  by  Rs.  300  ”

 [Neeq  to  improve  the  Inter
 Island  Shipping  Service  in  the
 Andaman  and  Nicobar  Islands.
 (38)  ]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reduced  by  Rs.  100."

 [Need  to  enquire  into  the  atro-
 cities  committed  during  Emergen-
 cy  as  on  the  poor  villagers  in  Dig-
 Mpur.  (88))
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 {Shri  Manoranjan  Bhakta]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reduced  by  Rs.  100."

 [Need  to  restore  all  agricultu-
 ral  land  auctioned  during  Emer-
 gency  to  the  original  allottees  in
 the  territory.  (40))
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reduced  by  Rs,  100."

 [Failure  to  provide  drinking
 water  to  the  villagers  of  Ferra-
 gunj,  Caddlegunj,  Dunduspoint.
 Namunaghar,  Wandoor,  Ograbra),
 Pathargadda  and  Kalikat  in  South
 Andaman,  (4l))
 “That  the  demand  under  the  head

 Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reduced  by  Rs.  100.”"

 {Failure  to  provide  drinking
 water  at  Kadamatalah,  Shantanu,
 Bakultalah  and  Sabari  in  Middle
 Andaman  and  Aerial  Bay  Madhu-
 pur,  Kalighat  and  Kishorinagar
 in  North  Andaman,  (42))
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  regularise  N.M.R.
 Mazdoors  of  P.W.D.  working  for
 More  than  three  years  in  the  An-
 daman.  (48))
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  he
 reduced  by  Rs.  100."

 (Failure  to  grant  Jungle  allow-
 ance/Camp  allowance  to  the  maz-
 doors  working  in  the  remote  areas
 in  the  territory.  (44)]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reduced  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  provide  selection
 gtade  to  those  employees  having
 no  promotional  channel  in  the
 Union  Territory  of  Andaman  and
 Nicobar  Islands.  (45))

 APRIL,  25,  976

 [Need  to  restructure  the  pay
 scale  and  create  promotional
 channel  for  the  Police  Radio  Ope-
 rators  in  the  Andaman  and  Nico-
 bar  Islands,  (46)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Andaman  and  Nicobar  Islands’  be
 reducefl  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  construct  roads  from
 Shamnagar  to  Diglipur,  Ramnagar
 to  Kalighat,  Kishorinagar  to  Dig-
 lipur,  Rampur  to  Karmatang,
 Tugapur  to  Chainpur,  Shoal  Bay
 to  Shoal  No.  7  and  Camorta  to
 Darin  in  the  Union  Territory  ef
 Andaman  and  Nicobar  Islands.
 (47)

 SHR:  GIRIDHAR  GOMANGO  (Ko-
 raput):  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the  head
 Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100."

 [Need  for  reform  of  personnel
 administration  in  tribal  sub-plan
 areas,  (85)]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Neeq  for  creation  of  All-India
 and  State  Cadre  Services  for  tri-
 bal  areas  such  ag  Indian  Tribal
 Service  and  State  Tribal  Service.
 (86))
 “That  the  demand  under  the  head

 Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 {Need  to  select  the  officers  in
 key  position  for  execution  of  tri-
 bal  development  programmes  in
 district,  sub-division  and  blocks
 levels,  (87)]
 “That  the  demand  under  the  head

 Ministry  of  Home  Affairs’  he  reduc-
 ed  by  Rs.  100."
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 Elecite,  cnpstifgie.  the,  Gom
 wnitteq  toes in  depth,  and,  detail

 tribal  istragion  nd
 gest  the  reform  in  this  regard.

 7 (OF

 “That  the  dem
 ng  es ‘Ministry  af  Home  4  wc.

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  for  the  appointment  of
 specialists  for  the  implementation
 of  plan  programmes  of  tribals.
 (89)]
 "That  the  demand  under  the  head

 “Ministry  of  Home  Affajts’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100."

 (Need  to  issue  directions  to  the
 States  to  change  tha  adzinistra-
 tive  set  up  in  the  tribal  areas
 where  the  machinery  is  not  effici-

 pH
 to  iniplement  the  progranrmes

 4
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100”

 [Need  to  change  the  police  ad-
 ministration  in  tribal  areas  to  deal
 with  the  problems  of  the  tribals.
 (91)2
 “That  the  demind  under  the  head

 Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs  100.”

 {Need  to  appoint  the  young  and
 energetic  police  officials  and  police
 in  tribal  areas  who  can  face  the
 difficulties  in  those  areas.  (92)]
 “Phat  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  teduc-
 ed  by  Rs.  100,"

 (Need  to  create  the  cells  in  the
 district,  sub-divisien  and  police
 stations  to  receive  the  complaints
 from  the  tribals  and  Harijans  re-
 garding  -the  atrocities  art  '‘herass-
 meant.)  03))
 “That  the

 40४०6
 under  the  head

 ‘Ministry  of  Affairs’  be  reduc-
 ed  ह...  Re,  "100.",,

 infeed  td provide  facttities  in'the
 police  stations
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 telephones,  jn
 smh,  on
 “het  the  duhand  ender  the  haed

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  redyc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  recognise  the  tribal
 dialects  28  an  ‘Indian  language.
 (95)]
 “That  the  démand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  redtto-
 ed  by  Rs.  100.”

 {Need  tp  include  the  tribal  pu-
 pulation  having  different  tribal
 Janguages  in  spoken  fU#m  in  lin.
 guistic  minority  gropp  and  dis-
 cuss  the  problem  in  detail  in  the
 Linguistic’  Minority  Commission.
 (96))
 “That  the  deyiand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 {Need  to  introduce  the  tribal
 language  in  primary  gchoo]  level
 as  medium  of  instruction.  at)
 ‘That  the  demand  under  the  head

 Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100."

 [Need  to  give  help  for  the  de-
 velopment  of  Savara  script  inven-
 ted  in  Gunapur,  Orissa.  (98)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  hy  Rs.  100.”

 {Need  to  start  Language  Insti.
 tute  by  the  Ministry  to  give  train-
 ing  to  the  officials  about  the  tri-
 bal  languages.  (90) ) }
 “That  the  démand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Re.  109,""

 '
 (०००  to  constitute  a  thee

 to  study  the  problem  rene
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 [Shri  Giridhar  Gomango]
 “That  the  demand  under  the  head

 “Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  for  obtaining  accurate
 census  report  particularly  in  tri-
 bal  areas.  (0l)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  conduct  survey  for
 publication  of  separate  census  re-
 port  dealing  with  all  aspects,  so-
 cial,  economical,  language,  cul-
 ture,  religion,  occupation  of  tri-
 bals  of  sub-plan  and  outside  sub-
 plan  areas,  for  greater  details.
 (102)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  appoint  selected  per-
 sons  for  census  in  tribal  areas  who
 know  the  language  of  tribals  for
 accuracy  of  census  report.  (103) ]

 “That  the  demand  under  the  head
 “Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  publish  All  India  and
 State  and  District  level  census  re-
 port  on  tribals  for  administration
 and  development  purposes.  (104)]

 “That  the  demand  under  the  head
 “Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  provide  more  funds
 to  the  States  for  tribal  welfare  in
 the  field  of  agriculture,  irrigation,
 communication  and  education.
 (105)].

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  prepare  the  reports,
 showing  the  percentage  of  deve-
 lopment  at  all  levels  in  tribal
 areas.  (106)]
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 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  advise  the  States  for
 effective  implementation  of  Con-
 stitutional  provisions,  laws,  reso-
 lutions  and  other  Acts.  (107)]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  seftle  all  cases  of  tri-
 bals  and  give  justice  to  them  by
 providing  the  legal  aid  to  the  tri-
 bals.  (108)]
 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  start.  the  Panchayat
 Samittee  courts  in  tribal  areas  to
 settle  the  pending  cases  in  differ-
 ent  courts.  (109)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  ask  the  State  Tribal
 Departments  to  keep  record  re-
 garding  the  cases  pending  and  set-
 tled  and  to  make  a  report  to  the
 Centre.  (110)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  change  the  policy  to-
 wards  tribal  areas  and  tribal  peo-
 Ple  according  to  the  need  of  the
 tribal  people.  (l)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  earmark  more  funds
 for  tribal  sub-plan  areas  from  the
 current  financial  year  and  to  show
 the  separate  budget  head  on  tribal
 sub-plan  areas.  (112)]

 “That  the  demand  under  the  head’
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100,”
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 [Need  to  sponsor  Central
 Schemes  jn  tribal  areas  with  more
 allocations.  (113)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  re-constitute  Central
 Advisory  Board  on  Tribal  Deve-
 lopment  with  immediate  effect.
 (114)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 more  funds
 of  the  tribal

 [Need  to  provide
 for  development
 areas.  (l5)]

 “That  the  demand  under  the  head
 “Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  start  single-line  ad-
 ministration  in  tribal  areas.  (116)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Neeg  to  finalise  the  project  re-
 ports  on  I.T.D.Ps.  submitted  by
 the  States.  (117)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  check  the  diversion  of
 funds  by  the  States  earmarked
 for  tribal  plan.  (118)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-:

 ed  by  Rs.  100.”

 — a".

 [Need  to  check  the  cut  in  allo-
 cation  by  the  Centre  for  the  tri-
 bal  plan.  (119)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100."

 [Need  to  create  Tribal  Develop-
 ment  Reserve  Funds  in  Centre  and
 States  to  reserve  unspent  money
 for  next  year.  (120)7
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 “That  the  demand  under  the  head

 ‘Ministry.  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Neeq  for  review  and  revision
 of  schemes,  programmes  for
 achievement  of  the  sub-plan  ob-
 jectives.  (121)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Failure  to  demand  execution
 of  programmes  for  tribal  welfare
 by  the  States  in  time-bound  pe-
 riods,  (122)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  earmark  more  funds
 for  sub-plan  areas.  (123)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-
 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  integrate  the  execu-
 tive  agencies  jin  tribal  sub-plan
 areas  for  implementation.  (1%4)]

 “That  the  demand  under  thr;  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Need  to  prepare  the  schemes
 for  economic  upliftment  of  the  tri-
 bals.  (125)]

 “That  the  demand  under  the  head
 ‘Ministry  of  Home  Affairs’  be  reduc-

 ed  by  Rs.  100.”

 [Neeg  to  strengthen  the  State
 Tribal  Departments  to  play  the
 role  of  main  instrument  of  tribal
 development  in  sub-plan  areas.
 (126)]

 श्री  रामानन्द  तिवारी  (बक्सर  )
 माननीय  उपाध्य  महोदय,  आज  भी  भारतीय

 पुलिस  वही  पुलिस  है,  जिस  का  निर्माण  अंग्रेजी

 साम्राज्य  ने  किया  था।  उन  का  उद्देश्य  थ

 अपने  साम्राज्य  की  रक्षा  क ेलिए  पुलिस  क
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 [att  रामानन्द  तिबारी]

 निर्माण  करना,  उन  का  उद्देश्य  था  भारतीय

 जनता  को  आतंकित  कर  अपने  साम्म्राज्य  को

 कायम  रखता,  लेकिन  बड़े  दुख  की  बात  है  कि

 30  वर्ष  तक  कांग्रेस  ने  हुकूमत  की  और  कांग्रेस

 ने  भी  उसी  बात  को  अपनाया  जिस  बात  को

 अंग्रेजी  साम्राज्य  ने  अपनाया  था।  उस  में

 कोई  परिवर्तन  नहीं  आया  ।  गोलियां  कांग्रेस

 राज्य  में  उसी  पैमाने  पर  चलीं  जिस  पैमाने  पर

 अंग्रेजी  राज्य  में  चलती:  थीं.  |  ग्राज  जनता

 पार्टी  की  सरकार  के  ऊपर  यह  उत्तरदायित्व

 आया  है  कि  क्‍या  अपने  देश  में  किसी  पार्टी

 का  राज्य  होगा  या  जनता  का  राज्य  होगा,
 भारतीय  पुलिस'  स्वतन्त्र  भारतीय  पुलिस  जन-

 सेवी  पुलिस  बनेगी  या  किसी  शासक  पार्टी

 की  पुलिस  ?  आ्राज  नैतिक  उत्तरदायित्व  हमारे
 ऊपर  आया  है  ।  भ्रर्थात्‌;  हम  जानना  चाहेंगे
 कि  जनता  का  राज्य  इस  देश  में  होगा  या  किसी

 पोलीटिकल  पार्टी  का  और  स्वतन्त्र  भारत  में

 जन-सेवी  पुलिस  होगी  या  शासक  पार्टी  की

 पुलिर्स  होगी  ।  हमारा  संविधान  चिल्‍ला  चिल्ला

 कर  यह  कह  रहा  है  कि  स्वतन्त्र  भारत  में

 असली  शासक  जनता  है  ।  इसलिए  आज  हमें
 जन-सेवी  पुलिस  का  निर्माण  करना  है,  यह

 हमारे  ऊपर  दायित्व  आया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  यह  भी  मानता  हूं
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 यह  गांधी  का  देश  है  और  इस  में  लोकतंत्र

 शर  हिसा,  दोनों  साथ  साथ  नहीं  चल  सकेंगी  ।

 यदि  हम  देश  में  लोकतांत्रिक  समाज  का  निर्माण

 करना  चाहते  हैं  तो  हमें  हिसा  से  विलग

 रहना  पड़ेगा  और  यदि  हम  हिंसा  चाहते  हैं
 तो  हमें  लोकतंत्र  को  छोड़ना  पड़ेगा  |  हम  यह
 भी  मानते  हैं  कि  आये  दिन  गोलियां  नहीं  चलनी

 चाहिएं  ।  हम  यह  जानते  हैं  कि  कांग्रेस  हुकूमत
 ने  आये  दिन  गोलियां  और  लाठियां  चलाई
 और  हम  वह  दिन  याद है  जब  965  4  हम
 ने  सत्य|ग्रह  किया  था  और  कांग्रेस  हुकूमत  ने  «

 हमें  इतनी  बेरहमी  से  पिटवाया  था  कि  22

 दिनों  तक  हमें  होश  नहीं  आया  |  जो

 क्राइम्स  होते  हैं,  उन्हें  भी  हमें  देखना  होगा।
 970  में  पुलिस  ने  11,15,081  लोगों

 को  गिरफ्तार  किया  और  7,43,390  को

 चाजंशीट  किया  जिनमें  &  3,7i,69]  फाइनल

 रिपोर्ट  में  निर्दोष  सिद्ध  होते  हैं  ।  उपाध्यक्ष,

 ll  लाख  से  अधिक  लोगों  को  गिरफतार

 किया  जाता  है  जिन  में  से  7,43,399  को

 ही  कोर्ट  में  ले  जाया  जाता  है।  कोर्ट  में

 4,42,990  लोगों  को  ही  सजा  होती  है  I

 क्या  सात  लाख  लोगों  को  आपने  गिरफ्तार

 नहीं  किया  ?  उनका  क्‍या  अपराध  था  ?

 6  hrs.

 उपाध्यक्ष  जी,  हमें  बहुत  दु:ख  है  कि  हमारे!
 नेता  गृह  मंत्री,  चौधरी  चरण  सिंह  जी  अस्वस्थ  *

 हो  गये  हैं  |  हमारा  भगवान  से  निवदन  है  कलि

 वे  शीघ्र  ही  स्वस्थ  हों  ।  लेकिन  हमारे  गृह
 राज्य  मंत्री  जी  जानते  हैं  कि  हमने  सराज

 से  दस  दिन  पहल  गृह  मंत्री  जी  को  एक  पत्र

 लिखा  था  जिसके  द्रारा  उनसे  हम  यह  जानना

 चाहते  थे  कि  दिल्‍ली  में  जो  पुलिस  है  उस  पर

 कितना  खर्चा  होता  है  और  जनवरी  से  ले

 कर  उसने  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया।  क्‍

 बड़े  शर्म  की  बात  है  कि  लोक  सभा  का  एक  |

 ee

 दस  दिन  पहले  पंत्र  लिखता  है  लेकिन

 उसको  पत्र  में  पुछी  गई  सूचत,  नहीं.  मिलती  है
 मैं  गह  मंत्री  जी  की  इज्जत  और  सम्मान

 कि  आज  कानून  और  व्यवस्था  के  बारे  में  हम

 चाहे  जो  कुछ  भी  कहें,  लेकिन  श्राज  उस  में

 गिरावट  आई  है।  आज  हमें  यह  स्वीकार  करना

 पड़ेगा  लेकिन  इस  की  पृष्ठभमि  क्‍या  है  ?  आज

 हम  यह  मानते  हैं  और  हम  इसको  छिपाना  नहीं

 चाहते  कि  जनता  अपने  को  असुरक्षित  अनुभव
 कर  रही  है  और  श्राज  जनता  का  पुलिस  पर

 विश्वास  नहीं  रह  गया  है  ।  आज  हम  यह  भी

 जानते  हैं  कि  चोरी,  लूट,  डकैती,  हत्या,  रेप

 और  आगजनी  की  घटनाएं  हो  रही  हैं  ।  इन
 30  वर्षों  तक  कांग्रेस  सरकार  ने  क्‍या  किया  ?

 किसने  प्रशिक्षित  किया  पुलिस  को,  आज  हम

 यह  पूछना  चाहते  हैं  ।  हमारे  माननीय  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  अच्छी  तरह  से और  ठीक  कहा  कि
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 करता  हूं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  कौनसी

 एसी  बात  थी  जिसकी  हमें  जो  कि  जनता  के

 प्रतिनिधि  हैं  सूचना  नहीं  दी  जा  सकती  थी  ।

 ;  मैंने  यह  पूछा  था  कि  जनवरी,  978  से  दिल्‍ली

 में  पुलिस  ने  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  ?

 उपाध्यक्ष  जी,  जनवरी,  i978  से

 दिल्‍ली  में  पुलिस  ने  2,443  लोगों  को  गिरफ्तार

 किया  ।  438  व्यक्तियों  को  उसते  चार्ज  शीट

 किया  और  2,0i4  व्यक्ति  पुलिस  द्वारा
 ह ज  निर्दोष  प्रमाणित  किये  गये  ।  जो  लोग  चार्जशीट

 “किये  गये  हैं,  उनके  बारे  में  भी  कोर्ट  में  क्‍या

 निर्णय  होगा,  यह  ग्रभी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 हम  चौधरी  चरण  सिंह  जी  को  बधाई
 देते  हैं  कि  आपने  दिल्‍ली  में  पुलिस  कमिश्नर

 पद्धति  को  चलाया  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस
 पद्धति  के  अन्तर्गत  -  पुलिस  में  अच्छे  अफसर

 होंगे  ।  मैं  यह-  नहीं  कहता:  कि  पुलिस  में.  सभी

 लोग  खराब  हैं  |  बहुत  सारे  लोग,  आई०  सी ०
 छः  एस०  लोग  भी  अच्छे  और  ईमानदार  हैं,

 देशभक्त  हैं  ।  मैं  नहीं  चाहता  हं  कि  जहां  से

 हम  राजनीति  में  आये  हैं  वहां  के  लोगों  का,

 पुलिस  के  लोगों  का  मनोबल  टूटे  ।  जब  मैं

 बिहार  में  मंत्री  था  तो  उस  समय  एक
 4  ए०  एस०  आई०  को  किसी  पोलिटिकल  पार्टी

 के  आदमी  ने  मारा  ।  उस  समय  महामाया
 -  बाबू  बिहारं  के  चीफ  मिनिस्टर  थे  और  कर्पूरी

 ठाकुर  डिप्टी  चीफ  मिनिस्टर  थे  ।  सब  लोगों
 ने  कहा  कि  जूडिशियलं  इंकवांयेरी  करारी,

 |

 हम  ने  कहा  नहीं,  हम  स्वयं  इस  की  जांच

 करेंगे  ।  फिर  दो  जगह  वहां  गोलियां  चलीं  तो

 हम  ने  जांच  करवायी  ।  हम  ने  यह  सब  इसलिए
 ह किया  कि  कहीं  पुलिस  वालों  का  मतोबल  न

 टूट  जाए  ।

 अब  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  438

 आदमियों  को  ही  चार्जशीट  किया  गया  बाकी

 सभी  को  छोड़  दिया  गया,  यह  क्यों  हुमा  ?

 उपाध्यक्ष  जी,  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि

 ग्राज  जहूरत  इस  बात  की  है  कि  विरोधी  दल,

 सत्तारूढ़  दल  के  लोग,  देश  के  राजनीतिज्ञ

 न
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 एवं  इन्टलेक्चुअल्स  सब  को.  मिल  कर  चिंतन

 करना  चाहिए,  सोचना  है  कि  इस  सब  का  क्या.

 इलाज  हैं  ?  पुलिस  ले  जाना  चाहती  है,
 लेकिन  ii  वर्ष  तक  जिसने  हुकूमत  की  वह

 पुलिस  को  लथाड़  कर  कहती  है  हम  नहीं  जायेंगे  |

 संजय  गांधी  के  बारे  में  क्या  कह  ?  कहते  नहीं
 बनता  लेकिन  क्‍या  उनकी  हिम्मत  थी  कि

 उेबिल  पर  चढ़  कर  नारा  लगाते  ।  1974  से

 इमरजेंसी  तक  हमने  संघर्ष  किया  जय  प्रकाश  जी

 के  नेतृत्व  में  लेकिन  कभी  लाठी,  भाला,  गंडास

 ले  कर  प्रधान  मंत्री  के  बंगले  नहीं  गये  ।  लेकिन

 ्ाज  से  कुछ  दिन  पहले  यह  भी  हुआ  ।  यह
 किस  दिशा  का  निर्देश  है  ?  और  वह  भी  ऐसे
 प्रधान  मंत्री  के  घर  पर  जो  अहिसा  में  विश्वास

 करते  हैं  और  देश  का  सब  से  बड़ा  नेता  है  |

 वह  प्रधान  मंत्री  नहीं  जो  शासन  में  आयेगा
 तो  जरूरत  पड़ने  पर  पुलिस  बल  का  प्रयोग

 होगा  ।  मास  ने  कहा  है  कि  एक  समय  रापेंगा

 जब  पुलिस  नहीं  रहेगी  ।  लेकिन  मैं  इस  को

 नहीं  मानता  ।  राज्य  में  अ्रपराधी  रहेंगे,
 बलात्कार  करने  वाले  रहेंगे,  उनको  दंड
 देना  पड़ेगा  ।  लेकिन  दंड  सोच  समझ  कर  देना

 चाहिये  |

 पुलिस  विभाग  की  नींव  कीं  पहली
 ईंट  पुलिस  का  सिपाही  है  ।  उसका  बहुत  ही

 महत्व  है,  उसके  चरित्र  का  महत्व  होता  है
 क्योंकि  जनता  से  उसी  को  लगाव  है,  झ्राई  ०  पी  ०

 एस०  का  कम  लगाव  है।  उससे  कम

 डी०  एस०  पी०  और  उससे  कम  इंस्पेक्टर  का

 है  ।  लेकित  अ्रभागा  दीन  दुखिया  का  बेटा

 गरीब  सिपाही  को  आज  जनता!  से  लंगाव  है।
 उसके  आ्राचरण  पर  निर्भर  करता  है  कि  हमारी

 पुलिस  कसी  है  ।  उसकी  शिक्षा  पर,  उसकी
 दक्षया  पर,  कुशलता  और  प्रतिभा  पर  निर्भर
 करता  है  ।  एक  जगह  कहीं  गलत  काम  किया
 तो  पुलिस  की  प्रतिष्ठा  गिरती  है  I  वह  पुलिस
 का  सिपाही,  जैसे  यह  सदन  का  भवन  है
 इसकी  नींव  की  पहली  ईंट  इस  मिद्ठी  में  है,
 उसकी  तरफ  ध्यान  नहीं  जाता  है  ।  ध्यान

 जाता  है  बड़े  लोगों  पर  ।  ३३  से  18 घंटे  तक
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 [श्री  रामानन्द  तिवारी]

 काम  करता  है,  यहां  ड्यूटी  देने  क ेलिए  आता
 है  तो  सुबह  9  बजे  आ  कर  रात  को  9,  0

 बजे  जाता  है  1  कभी  आपने  सोचा  कि  9  बजे

 सुबह  से  9  बजे  रात  तक  जो  सिपाही  ड्यूटी
 देता  है  उसे  भी  भूख  लगती  है,  उसे  भी  बैठने

 का  कोई  स्थान  चाहिये  ।  लगानार  इतने
 दिनों  तक  आपने  कभी  सोचा  कि  जब  सारा

 संसार  सोता  है,  सारा  राष्ट्र  सो  जाता  है

 तब  वह  आधी  रात  में  ठंड  में  गरीब  दुखिया  का

 बेटा  डंडा  ले  कर  के  रक्षा  करता  J  मैं  आपको
 बताता  हूं  कि  आपके  सदन  में  जो  पुलिस
 वाले  ड्यूटी  देने  आते  हैं,  शनिवार  और

 इतवार  को  सदन  बन्द  रहता  है,  उनकी

 बुलाहट  नहीं  होती,  लेकिन  शनिवार  और

 इतवार  को  जब  आपके  सारे  कर्मचारी  आराम
 करते  हैं.  तो  सिपाही  को  पुलिस  लाइन  में

 बुलाकर  qe  8  घंटे  ड्यूटी  ली  जाती  हैं।

 पुलिस  के  सिपाही  का  वेतन  क्या  है  ?

 बिहार  में  पुलिस के  कुत्ते  पर्‌  प्रति  दिन,  महीने
 में  449र०  70पैसे  खर्च  होता  है।  एक  किलो

 गोश्त,  चावल  600  ग्राम,  हरी  सब्जी  400

 ग्राम,  हल्दी  50  ग्राम,  दूध  500  ग्राम,  अंडा

 जाड़े  में  एक,  यानी  i3  रु०  कुछ  पैसे  प्रति

 दिन  उस  पर  खर्च  होते  हैं  ।  एक  अपराधी  कैदी

 जो  असामाजिक  तत्व  है  जिसको  सिपाही

 पकड़  कर  ले  जाता  है  जेल  मैं  उसके  खाने  पर

 390  रुपये  खर्च  होते  हैं।  लेकिन  पूरे  हिन्दु-
 स्तान  में  पुलिस  के  सिपाही  को  औसतन  300

 रुपये  मिलते  हैं।  ऊनी  कपड़े  के  नाम  पर  उन्हें

 जूट  या  पुन्ना  दियां  जाता  है।  क्‍या  वे  लोग

 मनुष्य  नहीं  हैं  ?  क्या  जहे  भूख  नहीं  लगती

 है  ?  क्‍या  उनके  बच्चे  कभी  पढ़-लिख  नहीं
 सकेंगे  ?  सरकार  ने  उनकी  शिक्षा  के  लिए
 कया  व्यवस्था  की  है  ?

 इस  दिल्ली  में  पुलिस  की  हड़ताल  हुई
 थी।  मैं  भी  यहां  आया  था।  आज  उत्तर  प्रदेश

 में  पी०  ए०  सी०  पर  मुकदमा  चल  रहा  है

 हमने  947  4  पुलिस  का  वेतन  बढ़ाने  के
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 लिए  विद्रोह  किया  था।  केरल  में  भी  हड़ताल

 हुई  थी  |  शाये  दिन  ऐसा  होता  है,  और  सरकार

 निर्ममता  से,  बेरहमी  के  साथ,  दबा  देती  है  I

 लेकिन  सरकार  का  कत्तंव्य  क्या  है  ?  इसलिए
 सरकार  को  उन  गरीबों  की  दशा  पर  घिचार

 करना  चाहिए।  क्या  सरकार  चाहती.  है  कि

 सिपाही  का  बेटा  हमेशा  सिपाही,  मजदूर  या

 दरबान  हो  ?  क्‍या  वह  उनकी  शिक्षा  की  व्यवस्था

 नहीं  करेगी  ?

 सरकार  को  यह  भी  सोचना  चाहिए  कि

 क्यों  सिपाहियों  को  रात्रि  को  सोने  के  लिए
 समय  मिलती  हैं  ?  क्या  उन  का  शरीर  थकता

 नहीं  है  ?  आज  उन  लोगों  के  लिए  रहने  के

 स्थान  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसलिए  पुलिस
 कर्मचारियों  के  लिए  पारिवारिक  आवास  की

 शत-प्रति-शत  व्यवस्था  की  जाये,  और  जब  तक

 सरकार  उन  के  लिए  मकान  नहीं  बनाती  है,
 तब  तक  उन्हें  किराये  पर  मकान  ले  कर  रहने
 की  सुविधा  दी  जाये  1

 आपको  मालूम  नहीं  है  कि  श्राज  बीसवीं

 सदी  में  भी  सिपाही  को  एक  साधारण

 अपराधी  की  तरह  क्वार्टर  गार्ड  में  बन्द  किया

 जाता  है,  जो  कैदी  की  हाजत  जैसी  होती  है  ।

 जिस  कोठरी  में  उसे  बन्द  किया  जाता  है,
 उसी  में  पाखाना,  उसी  में  पेशाब  और  उसी  में

 खाना  होता  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  जब  तक

 वह  क्वार्टर  गार्ड  में  बन्द  रहता  है,  तब  तक

 का  उसे  वेतन  भी  नहीं  मिलता  है,  हालांकि
 संविधान  कहता  है  कि  एक  अपराध  के  लिए

 एक  ही  सजा  देनी  चाहिए  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  सिपाहियों  के  लिए
 चिकित्सा  और  उन  के  बच्चों  को  शिक्षा  की

 सुविधा  दी  जाये  |  उन  के  कल्याण  के  लिए

 क्‍
 योजनायें  बनाई  जायें  श्राज  स्थिति  य  ह  है  |

 कि  सिपाही  सिपाही  के  रूप  में  ही  ग्रवकाश

 लेता  है  ।  इसलिए  उन  की  पदोन्नति  के  लिए
 भी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 श्न्य  सरकारी  कमंचारियों  को  53

 रविवार  की  छुट्टियां  होती  हैं,  और  सरकार

 न
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 द्वारा  घोषित  तातील  अलग  होती  है  ।  जब  मैं

 बिहार  में  होम  मिनिस्टर  था,  तो  मैंने  पुलिस
 कर्मचारियों  को  रविवार  के  स्थान  पर  2

 दिन  की  छुट्टी  दी  थी  ।  आ्राज  मैं  केन्द्रीय  सरकार

 से  यह  मांग  करता  हुं  कि  वह  कम  से  कम

 दिल्‍ली  जैसे  अपने  द्वारा  शासित  क्षेत्रों  में

 रविवार  की  जगह  पर,  और  घोषित  छट्टियों
 की  जगह  पर,  पुलिस  कर्मचारियों  को  दो

 महीने  की  छ्ट्टी  दे  ।

 पुलिस  कर्मचारियों  से  श्राठ  घन्टे  से  अधिक

 काम  लिया  जाता  है  ।  जब  हम  आराम  करते

 हैं,  तब  भी--होली,  दशहरा,  ईद,  बकर-ईद
 पर  भी--वे  काम  करते  हैं  ।  आप  जानते  हैं
 कि  वाराणसी  में  एक  हवलदार  को  शूट  कर  दिया

 गया  और  दो  सिपाही  जख्मी  कर  दिये  गये  |

 श्रब  उस  व्यक्ति  के  अभागे  मां-बाप  की  कौन-

 देख-भाल  करेगा  ?  उन  लोगों  से  आठ  घंटे

 से  ऑ्रधिक  काम  लेना  कानूनन  जुर्म  है  |  अगर

 कोई  फैक्टरी  वाला  ऐसा  करे,  तो  सरकार  उस

 को  प्रासीक्यूट  करेगी।  लेकिन  सरकार

 को  लज्जा  नहीं  आती  है  कि  वह  अपने

 कर्मचारियों  से  i2  से  i8  घंटे  तक  काम

 लेती  है  |  अगर  वे  लोग  ओवरटाइम  की  बात

 कहते  हैं,  तो  वह  नहीं  दिया  जाता  है  और

 कहा  जाता  है  कि  पैसा  नहीं  है  |  श्राई०  पी०  एस०
 के  उन  के  कमांडेंट  उनसे  व्यक्तिगत  काम  लेते

 हैं,  उन  से  बेगार  ली  जाती  है  |  कुछ
 सिपाही  मेरे  पास  आये  और  उन्होंने!  बताया

 कि  कमांडेंट,  असिस्टेंट  कमांडेंट,  जमादार

 और  सूबेदार  अपने  यहां  आठ  आठ  आदमी

 रखते  हैं,  उत  से  रसोई  बनवाते  हैं,  उन  से

 कपड़े  फिचवाते  हैं  और  अपने  बच्चों  को

 स्कूल-कालेज  भिजवाते  हैं  |

 पुलिस'  कांस्टेबल  का  जनता  से  सीधा

 सम्पक  होता  है  ।  इसलिए  सरकार  उस  की

 समस्याओ्रों  की  ओर  ध्यान  दे,  उसे  मनुष्य
 समझे  ।  उस  का  सम्मान  तथा  प्रतिष्ठा  होनी

 चाहिए  ।  श्राज  वह  अपमानित  होता  है  |

 इसलिए  हमें  कोई  भी  ऐसा  काम  नहीं  करना

 है  जिस  से  पुलिस  का  मनोबल  टूटे  ।  हमें  ऐसा
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 कोई  काम  नहीं  करना  है  ।  साथ  ही  हमें  यह
 करना  है  कि  कानून  व्यवस्था  को  कायम

 रखने  के  लिए  जितना  बल  प्रयोग  करने  की

 जरूरत  हो  उतना  करने  से  हम  हिचर्क  नहीं,
 लेकिन  हम  उस  तरह  से  गोलियां  नहीं  चलाएं
 जिस  तरह  स्रे  कांग्रेस  सरकार  ने  चलायीं  |

 एक  साननींय  सदस्य  :  पन्त  नगर  में  क्‍या

 हुआ  ?

 श्री  रामानन्द  तिवारी  :  पन्त  नगर  में

 क्या  हुआ  ?  252  आ्रादमियों  को,  हरिजनों
 को  नकक्‍्सलाइट  के  नाम  पर  बिहार  में  सात

 दिन  के  भीतर  कांग्रेस  हुकूमत  ने  मरवाया  है  ।

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  हरिजनों  के  नाम  पर

 घड़ियाली  आंसू  बहाने  वालों  से  कि  कितनी

 मानवता  तुम  में  है  ?

 जो  पुलिस  कमीशन  बना  है  उस  में

 कम  से  कम  नीचे  तबके  का  एक  प्रतिनिधि

 ग्रवश्य  रखा  जाए  वह  चाहे  कांस्टेबल  हो,
 ए  एस  आई  हो  या  सब-इंस्पेक्टर  हो  i  जो  उसके

 माननीय  सदस्य  हैं  उन  पर  मुझे  विश्वास  है,
 मैं  उन  का  सम्मान  करता  हूं  लेकिन--बांझ
 क्या  जाने  प्रसव  की  पीड़ा  और  जाके  पैर  न
 फटी  बौवाई,  सो  क्‍या  जाने  पीर  पराई  ।  इन्हीं
 शब्दों  के  साथ  मैं  चाहता  हूं  कि  पुलिस  का
 मनोबल  ऊंचा  उठे,  उन  की  प्रतिष्ठा  हो,
 इज्जत  हो  |  आज  उन  को  आप  एक  कैदी  से
 कम  वेतन  देते  हैं,  कुत्ते  से कम  वेतन  देते  हैं  ।

 कहां  एक  मानव  और  कहां  एक  कुत्ता  जिस  कुत्ते
 के  लिए  तरह  तरह  की  बातें  कहीं  जाती  हैं  ।

 कुत्ता  भी  श्रेष्ठ  हो  गया  मानव  से  ?  कांग्रेसी

 हुकूमत  श्र  अंग्रेजी  हुकूमत  में  कुत्ता  मानव  से
 श्रेष्ठ  था  |  आज  उसे  हमें  बदलना  है  ।  इन्हीं
 शब्दों  के  साथ  मैं  आशा  और  विश्वास  करता

 हूं  कि  सरकार  हमारी  बातों  पर  विचार
 करेगी,  चिन्तन  करेगी  और  पुलिस  कमीशन  में
 कोई  न  कोई  उन  का  प्रतिनिधि  रखेंगी  ।
 जो  उन  के  दुखसुख  को  जानता  हो  ।  जय
 जनता,  जय  भारत  ।
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 SHRI  HITENDRA  DESAI  (Goanra):
 Sir,  the  Home  Ministry  is  one  of  the
 important  ministries  and  it  covers  a
 wide  range  of  subjects  from  the  Police
 and  Law  and  Order  to  the  Welfare  of
 the  Scheduleg  Castes  and  the  Sche-
 duled  Tribes  and  other  weaker  sec-
 tions  of  society.  It  is  the  guardian  for
 the  implementation  of  the  Constitu-
 tional  guarantees  given  to  the  weaker
 sections  of  society  and  even  to  the
 minorities.  Then  the  Home  Ministry
 also  deals  with  Centre-State  relations
 and  in  fact  directly  governs  number
 of  important  Union  Territories.  It
 alse  deals  with  the  Cabinet  itself.  It
 again  has  to  give  a  direction  to  the
 official  language  policy.  In  other
 words,  the  Home  Ministry  is  practi-
 cally  the  whole  Government.

 While  discussing  this  Ministry  we
 have  to  consider  whether  the  Govern-
 ment  is  running  properly  and  whether
 the  Home  Ministry’s  house  is  in  order,
 or  whether  a  process  of  weakening  is
 about  to  start,  if  not  already  started
 in  this  country.

 IT  agree,  we  have  not  merely  to  con-
 sider  this  from  a  few  stray  incidents
 ef  violence  here  and  there  but  we
 have  to  consider  this  from  this  broad
 angle,

 Now,  Sir,  first  take  the  Law  and
 Order  situation.  This  House  has  in
 great  detail  discussed  the  problem  of
 Jaw  and  order  and  I  will  not  repeat
 some  of  these  facts.  It  is  not  merely
 the  Opposition,  but  the  Government
 itself,  the  highest  authority  of  the  Re-
 public,  also  feels  concerned  about  the
 deteriorating  Law  and  Order  situa-
 tion.

 Sir,  at  one  point  of  time  we  were
 given  ‘to  understand  that  Law  and
 Order  is  particularly  a  State  Subject.

 But.  it  seems  now  the  Home  Minis-
 ter  himself  is  trying  to  understand
 that.  after  all,  he  cannot  absolve
 himself  of  the  complete  liability.  He
 is  also  liable  for  the  deteriorating  law
 and  order  situation  in  this  country.

 Ag  a  matter  of  fact,  take  Delhi  it-
 self.  It  is  not  that  State  Government
 deals  with  it.  This  directly  comes
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 under  the  Home  Ministry,  I  will  only
 refer  to  the  crimes  posttion,  latest

 crimes  position,  in  the  first  quarter  of
 i978.  I  am  relying  on  the  statement
 made  by  the  Lieutenant  Governor  re-
 cently.  The  total  crimes  amounted  to
 7,286  in  the  first  quarter  of  1977.  This
 has  almost  doubled  in  1978  in  the
 same  quarter—l3,470.  This  is  a  clear
 upward  trend  not  only  as  compared
 to  last  year  but  as  compared  also  to
 the  several  years  which  preceded
 1978.

 I  would  only  point  out  a  few  salient
 features  for  them.  For  instance,  in
 three  months,  the  dacoity  committed
 was  24,  It  yet  stands  to  reason  that
 out  of  24  only  6  are  detected.  As
 regards  murders,.I  have  held  charge
 of  Home  Minister  and  I  never  found
 that  there  had  been  any  difficulty  in
 tracing  the  murderers  in  any  case,  Of
 5l  murderers  only  30  murderers  had
 been  detected.  Robbery  was  20l  but
 only  74  had  been  detected.  There
 were  64  snatchings  but  only  4  had
 been  detected.  It  is  evident  that  not
 only  has  the  crime  increaseq  but  the
 fact  remains  also  that  the  police  have
 not  been  able  to  trace  the  main  cul-
 prits  of  even  the  henious  crimes  like
 murder  and  dacoity.  This  is  happen-
 ing  before  our  very  eyes.  And  as
 some  newspapers  have  remarked,
 lives  of  almost  all  the  citizens  of  the
 capital  are  most  insecure  to-day.  If
 we  take  even  the  countryside.  apart
 from  Delhi,  things  are  in  a  much  worse
 position  and  they  are  worse  mainly
 for  this  reason  that  though  crimes  are
 taking  place  or  violence  ‘4s  taking
 place,  I  am  sorry  to  say,  that  the
 Home  Ministry  is  not  fully  conscious
 or  aware  of  the  situation  that  is  dete-
 riorating  very  fast.  For  instance,
 harijans,  adivasis,  weaker  sections  and
 even  the  minorities  have  been  feeling
 insecure  and  that  their  lives  are  not
 protected.  It  is  this  that  really  causes
 concern  not  only  to  Members  of  Par-
 liament  but  to  the  whole  nation  also.
 A  number  of  instances  can  be  cited
 to  show  that  there  have  been  atroci-
 ties  on  harijans  and  other  weaker  sec-
 tions  of  the  society.  In  fact,  that  sub-



 40I  D.G.—Min.  of

 ject  was  also  discusseq  in  this  House
 and  I  will  not  try  to  repeat  those  argu-
 ments  or  those  facts.

 We  have,  therefore,  to  consider
 whether  the  Home  Ministry  is  pre-
 pared  to  acknowledge  that.  So  far,  it
 has  never  been  acknowledged.  In  the
 various  Consultative  Committee  meet-
 ings  we  have  been  suggesting  to  them
 that  the  law  and  order  situation  has
 been  deteriorating.  The  only  alibi  put
 at  that  time  was  that  law  and  order
 is  a  state  subject.  In  the  past  not  a
 year  passed  before  the  Prime  Minis-
 ter  and  the  Home  Minister  used  to
 call  Home  Ministers  of  States  and  they
 useg  to  discuss  a  number  of  law  and
 order  problems,  especially.  on  the
 protection  of  minorities  and  other
 weaker  sections  of  the  society.  I
 should  at  least  appreciate  if  the  Home
 Minister  takes  into  his  head  to  call
 such  a  conference  of  Chief  Ministers
 to  ensure  that  at  least  government  will
 not  tolerate  any  atrocities  on  the
 weaker  sections  of  society.  When
 problems  are  mounting  and  the  coun-
 try  is  very  much  concerned  about  it,
 I  am  sorry  to  say  that  blame  is  tried
 to  be  put  on  some  of  the  political  par-
 ties.  The  Home  Minister  actually  re-
 ferred  to  three  political  parties;  of

 course  we  were  not  there.  Even  then
 we  Were  worried  about  it  because  it
 does  not  lie  in  the  mouth  of  govern-
 ment  to  say  that  merely  beause  cer-
 tain  political  parties  agitate  the  law
 and  order  situation  has  deteriorated.
 In  fact  the  Prime  Minister  while
 speaking  on  the  law  and  order  situa-
 tion  yesterday  said  that  they  were
 thinking  of  calling  a  conference  of
 opposition  parties.  Any  suggestion
 for  a  dialogue  with  the  opposition  is
 always  welcome.  In  my  opinion  that
 is  not  enough.  It  is  not  merely  a
 question  of  conference  with  opposi-
 tion  leaders  which  will  solve  prob-
 lems.  Because  whoever  administers
 law  and  order  knows  that  it  is  not
 merely  a  question  of  political  parties.
 People  in  this  country,  especially  wea-
 ker  sections  have  a  lot  of  grievances.
 There  is  a  forum  for  ventilating  the
 grievances,  The  workers  have  it;  the
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 students  have  it;  even  ordinary  masses
 have  it.  They  always  demonstrate
 their  legitimate  grievances  and  the
 police  at  that  point  of  time  come
 in  their  way  and  begin  to  use
 force  which  ultimately  leads
 to  further  violence.  Those  who
 have  experience  of  law  and  order  will
 realise  that  there  are  a  number  of
 situations;  each  differs  from  the  other.
 Ig  innocent  people  go  to  ventilate  their
 grievances  there  is  no  reason  why  the
 police  should  come  in  their  way.  I
 know  there  were  linguistic  disturb-
 ances  in  Gujarat.  Not  a  day  passed
 without  the  students  demonstrating
 against  that  formula;  we  gave  the
 police  specific  orders  that  the  police
 would  not  even  carry  fathis;  they
 would  have  to  carry  only  two  feet
 long  thin  cane  and  with  that  they
 could  manage  the  law  and  order  posi-
 tion.  Today  when  workers  are  venti-
 lating  their  legitimate  grievances  they
 are  being  fired  at.  What  happened
 at  Pantnagar  and  elsewhere  is  some-
 thing  which  should  open  the  eyes  at
 least  of  the  Home  Ministry.  There-
 fore  it  is  not  merely  a  question  of
 calling  a  conference.  The  question  is
 one  of  understanding  the  law  and
 order  situation,  getting  proper  intel-
 ligene  and  then  trying  to  tackle  the
 situation;  mere  conferences  will  not
 work,

 I  also  want  to  tell  this  House  what
 we  did  in  Gujarat.  It  is  not  merely
 taking  the  Opposition  into  confidence.
 It  is  a  question  nf  taking  people  into
 confidence,  not  merely  by  discussion
 but  by  involvement.  If  as  was  done
 in  Maharashtra  and  Gujarat  the  vil-
 lage  defence  force  is  properly  streng-
 thened  or  some  force  for  the  protec-
 tion  of  industries  and  industrial  wor-
 kers  are  there,  proper  involvement
 will  come  and  that  will  go  a  long  way
 in  dealing  with  the  law  and  order
 situation.

 Apart  from  the  law  and  order  pro-
 blem  and  atrocities  on  weaker  sec-
 tions.  there  are  a  number  of  other  pro-
 blems  that  “confront  this  country. There  is  another  problem  with  which
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 [Shri  Hitendra  Desai]

 the  Home  Ministry  is  directly  con-
 erned.  Not  a  day  passes  in  _  this
 House  without  witnessing  ugly  de-
 monstrationg  of  Hindi  fanatics  where-
 by  they  want  to  see  that  Hindi  is  im-
 posed  on  the  South.  In  the  past  Pan-
 dit  Nehru  had  given  assurances.  Still
 I  do  not  know  what  has  been  the  atti-
 tude  of  the  Home  Ministry  on  this
 question.  I  ghall  be  happy  if  the
 Home  Minister  clarifies  this  point.

 Then  there  is  the  question  of  centre-
 state  relations.  I  am  sorry  to  say  that
 the  Home  Minister  has  not  been  able
 to  approach  this  problem  in  an  intel-
 ligent  manner.  Those  of  us  who  had
 been  in  the  national  struggle  since
 childhood  do  not  want  the  centre  to
 weaken.  We  all  want  a  strong  Centre.
 At  the  same  time  as  experienced  ad-
 ministrators  we  have  to  realise  that
 there  are  difficulties  for  the  states,  es-
 pecially  in  regard  to  financial  resour-
 ces.  After  all  whether  it  is  education
 or  rural  development  it  is  mainly  the
 concern  of  the  state  government  and
 they  find  a  lot  of  difficulties  in  mobil-
 ising  their  resources.  I  dn  not  under-
 stand  why  the  Prime  Minister  and
 the  Home  Minister  are  standing  firm
 on  prestige  and  say  that  there  will
 not  be  a  dialogue  on  centre-state  re-
 lations.  We  recognise  that  the  Cen-
 tre  should  continue  to  be  strong  and
 we  will  never  be  parties  to  those  ten-
 dencies  which  intend  to  separate  them-
 selves  from  this  country.  At.  the
 same  time  more  powers  will  have  to
 be  given;  more  resources  wil  have.  to
 be  given  to  the  states.  I  should  there-
 fore  like  to  know  from  the  Home  Min-
 ister  what  objection  he  has  for  a  dia-
 logue  with  Chief  Ministers  and
 leaders  of  the  opposition  on  cen-
 tre-state  relations.  There  are  many
 problems  confronting  this  country  and
 it  would  not  be  possible  for  me  to  deal
 with  all  of  them  for  want  of  time.  I
 am  posing  this  question  to  the  Home
 Ministry  and  to  the  government  be-
 cause  the  Cabinet  also  comes  under  its
 purview.  The  country  is  going  wea-
 ker  and  weaker  day  by  day  and  the
 law  and  order  situation  is  deteriorat-
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 ing  day  by  day.  Is  the  government
 prepared  to  meet  the  situation?  Look
 at  the  government.  One  Minister  says
 one  thing  and  another  Minister  says
 quite  the  reverse  of  it.  At  least  to-
 day,  now,  we  have  not  one  Prime  Min-
 ister;  they  have  decided  that  five
 Prime  Ministers  will  be  there.  The
 sixth  is  trying  to  get  in.  The  present
 Prime  Minister  has  become  not  the
 leader  or  captain  of  the  team  but  a
 mere  convener  of  the  Council  of  Min-
 isters.  Is  that  government  fit  to  solve
 the  burning  problems  of  this  country?

 AN  HON.  MEMBER:  You  want  a
 dictator?....  (Interruptions)  it  is  col-
 lective  leadership.

 SHRI  HITENDRA  DESAT:;  It  is  very
 sorry  style  of  collective  leadership
 that  five  or  six  persons  have  collect-
 ed  and  they  give  a  lead  to  the  Coun-
 cil  of  Ministers.  We  have  never  seen
 collective  leadership  in  that  sense  of
 the  term.  (Interruptions)  We  have
 no  objection  if  you  carry  on  your
 Government  in  that  fashion,  but  you
 have  not  been  able  to  carry  on  the
 country  with  you.  These  are  the  pro-
 blems  which  we  are  facing  in  this
 country  and  I  am  sorry  to  say  that
 the  Home  Minister  has  miserably  fail-
 ed  in  solving  these  problems.  I  would
 therefore  urge  that  at  least  now—
 now  that  the  Home  Minister  has  of
 late  been  recognising  the  deterioration
 in  the  law  and  order  situation  and
 everybody  is  feeling  anxious  about
 the  country’s,  affairs—he  must  coolly
 consider  whether  the-  time  has  not
 come  for  them  to  call  the  leaders  of
 various  political  parties.  not  merely
 to  discuss  the  question  of  law  and
 order,  but  also  to  try  to  evolve  a  na-
 tional.  consensus  on  many  of  the  burn-
 ing  problems  that  face  this  country,
 like  language  policy,  Centre-State  re-
 lations,  the  student  unrest,  the,  wor-
 kers’  unrest,  the  protection  of  minori-
 ties.  the  weaker  sections  of  the  so-
 ciety,  the  Harijans  and  Adivasis  and
 above  all  the  removal  of  our  econo-
 mic  problems  like  unemployment  and
 poverty.  Do.  we  not.  realise  that?
 Economically  are  we  not  heading  to-
 wards  a  crisis?  I  am  not  going  to
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 speak  about  that  because  that  is  not
 the  subject  of  discussion  today.  But
 look  at  the  political  landscape,  which
 is  clearly  dominated  by  ali  sorts  of
 uncertaintees  which  have  never  been
 experienced  in  the  three  decades  after
 independence,  not  even  in  the  worst
 days  of  partition:  That  is  where  we
 have  come  to.  I  shall  appreciate  if
 the  Home  Minister  thinks  of  evolving
 a  national  consensus  on  these  burn-
 ing  problems  of  the  country.

 श्री  बी०  पी०  मण्डल  (मंधपुरा)  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  होम  मिनिस्ट्री  कौ

 डिमाण्डस  का  समर्थन  करता  हूं  ।  जहां  तक

 देश  में  ला  एण्ड  आडर  की  सिचुएशन
 का  प्रश्न  है,  इस  के  विषय  में  पहले  भी

 तीन  घंटे  तक  सदन  में  बहस  हो  चुकी

 हैं।  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  ने

 स्टेटिस्टिक्स  दे  कर  के  समझा  दिया  है,
 बतला  दिया  हैं  कि  हमारे  यहां  ला  एण्ड
 आडेर  की  सिचएशन  उतनी  खराब  नहीं

 है जितनी  कि  कही  जाती  है।  यह  बात

 जरुर  हैं  कि  हम  जनता  पार्टी  के  लोग

 यह  जरुर  चाहते  हैं  कि  यह  और  भी

 अच्छी  हो,  हमारे  प्रशासन  के  द्वारा

 देश  में  एक  भी  गोली  न  चलायी  जाए।

 यह  हम  लोग  की  इच्छा  है  ।  लेकिन

 यह  कहना  कि  इस  समय  जो  सिचुएशन

 है  ऐसी  पहले  कभी  नहीं  थी,  यह  सरासर

 गलत  बात  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय,  एमरजेंसी  के  वक्‍त

 में  अखबार  में  कुछ  नहीं  आझ्ाता  था,
 लोग  अपनी  आवाज  नहीं  उठा  सकते  थे

 लेकिन  इस  देश  में  उस  दौरान  इतने

 जुमे  होते  थे  जिनका  वर्णन  नहीं  किया

 जा  सकता  |  बिहार  के  माननीय  सदस्य

 श्री  रामानंद  जी  तिवारी  ने  बताया  कि

 322  हरिजनों  को  और  उन  हरिजनों
 को  जो  कि  बिहार  में  हरिजनी  में  भी

 सब  से  पीछ  माने  जाते  हैं,  नक्सलाइटस

 बता  कर  मोलियों  से  मार  दिया  गया,
 जान  से  मार  दिया  गया  18  जब  कभी
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 एमर्जेंसी  के  समय  में  गरीब  हरिजन

 मसहर  जाति  की  आवाज  उठाता,  भूख
 की  बात  करता  या  रोटी  की  बात  करता

 तों  उन  लोगों  को  नक्‍्सलाइटस  करार

 दे  दिया  जाता  और  उन  पर  जुल्म  किए
 जाते  1 यद  नकक्‍्सलाइट्स  और  ऐसे

 ही  लोगों  के  विरुद्ध  जो  जघन्य  अपराध

 किया  गया  ।

 that  beggars  description.

 6.38  hrs.

 [SHRr  DHIRENDRANATH  Basu  in  the
 Chair]

 सभापति  महोदय,  में  जानता  हुं  कि

 बिहार  में  ,एमजेंसी  के  वक्‍त  में  क्या  हालत
 थी  ।  एक  सुपरिन्‍्टेल्डेट  आफ  पुलिस
 ने  कम  से  कम  .50  आदमियों  को.  जो

 मख्यत  हरिजन  थे  थाने  में  ला  कर  और

 यह  कह  कर  कि  ये  -  नक्सलाइटस  हैं,
 थाने  के  पीछ  के  बगीचे  में  ले  जाता  था

 और  वहां  उन.  पर.  पिस्तौल  चला  देता

 था  ।  लेकिन.  जनता  सरकार  के  जमाने

 में  एक  भी  ऐसा  केस  नहीं  सुना  गया  ।

 हमारे  साठे  साहब  इस  बारे  में.  कभी

 नहीं  बोलेंगे।।  बस  वे  तो  सारी  सिचएशन
 का  एक  ही  जवाब  समझते  हैं  कि  चौधरी

 साहब-  रिजाइन  कर  दें  और  उसके  बाद

 देश  की  स्थिति  बदल  जाएगी  ।  क्‍या  वे

 यह  नहीं  जानते  कि  हमारे  रक्षा  मंत्री.

 बाबू  जगजीवन  राम  के  साथ  बनारस  में.

 क्या  सलूक  हुआ  और  उसमें  .  क्रिनका

 हाथ  था  ?  उन्होंने  वहां  डा०  सम्पूर्णा
 ननन्द  जी  की  मूर्ति  का  अनावारण  किया

 था  जिसको  गंगाजल  से  धोया  गया  ।

 चौधरी  साहब  तो  इनके  लिए  red  rag  to’

 the  bull  हो  गए  हैं।  ये  पुनः  संत्ता  में

 बाने  के  लिए  अधीर  हो  रहे  हैं।  ये

 न  तो  चौधरी  साहब  के  दोस्त  हैं  और

 न  जगजीवन  बाबू  कें ।  जो  बात  अभी

 शाह  कमीशन  के  सामने  हुई  इसको

 किसने  इंजीनियर  किया  ?



 4०7  D.G.—Min.  of

 एक  माननीय  सदस्य  :  आर०  एस6
 एस०  ने।

 श्री बी०  पी०  मण्डल  :  गलत  बात

 हैं  ।॥  कुर्सी  पर  खड़े  हो  कर  संजय  गांधी
 क्या  कर  रहा  था  ?.  उसको  डायरेक्शन.
 दे  रहा  था,  .भतपूर्व  प्रधान  मंत्री  का

 लड़का  हो  कर ।

 श्रीमती  अहिल्यां  पी०  रांगनेंकर

 (बम्बई  उत्तर  मध्य)  :  जस्टिस  शाह  का
 पैन  चुराया  ।

 श्री  बी०  पी०  मण्डल  :  इसलिए
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अभो  अजादी

 हैं,  देश  में  स्वतंत्रता  हैं,  अ्रखबार  की  हैं
 वह  जो  चाहें  लिख  सकते  हैं,  छोटी  बात  को

 बड़ा  बना  कर  भी  लिख  सकते  हैं।
 लेकिन  जब  सारा  हिन्दुस्तान  कारागार

 था,  सारा  देश  जेलखाना  था,  हम  लोग

 जेलों  में  थे,  तो  सैंकड़ों  जुल्म  होते  थे,
 क्राइम  पोजीशन  आज  से  भी  ज्यादा

 खराब  थी,  फक  इतना  था  कि  लोगों  को

 पता  नहीं  चलता  था  |  इमरजेंसी  के

 समय  बिहार  में  पटना  जिले  के  फुहा
 स्टेशन  पर  दिन  दहाड़े  एक  बदमाश  ने

 एक  आदमी  का  गला  काट  लिया  और  उत

 गले  को  ले  जा  कर  उसको  काली  के  मन्दिर  में

 चढ़ाया,  कोई  रोकने  वाला  नहीं  था

 इमरजेंसी  के  जमाने  में  यह  हुआ  ।  इस-

 लिए  जो  यह  दावा  हैं  कि  ला  ऐंड  श्राइर

 पोजीशन  बहुत  खराब  हैं  बिल्कुल  गलत

 हैं।

 पंतनगर  के  लिए  -  हमें  श्रफसोस-  हैं  ।

 जनता  पार्टी  नहीं  चाहेगी  एक  भी  गोली

 चलें  लेंकिन  जय  प्रकाश  नारायण  जी  तो

 बच  गए  पुलिस  की  लाठी  से  -पटना  में।

 अगर  वह  डंडा  उनको  लग  जाता  तो

 दुनिया  से  खत्म  हो  गए  होते  ।  तो  किसी

 को  आपने  इमरजेंसी  में  स्पेयर  नहीं  किया।

 इसलिए  यह  इनका  कहना  कि  अभी
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 ह  लत  बहुत  खराब  हो  गई  हैं  यह  बिल्कुल
 गलत  हैं,  पोलिटिक्ली  मोटिवेटेड  हैं  ।
 चौधरी  साहब  एक  स्ट्रॉंग  और  श्रोनेस्ट
 आदमी  हैं,  कोई  दाग  नहीं  लगा  सकता
 उनके  व्यक्तितव  पर  वह  गलत  बात
 पर  झुकन।  नहीं  जनाते,  बल्कि  जो  वाजिब

 होता  हैं  वही  करते  हैं,  यह  हमारे  विरोध
 पक्ष  के  लोगों  को  अच्छा  नहीं  लगता  ।

 उन्होंने  शाह  कमीशन  बैठाया,  कितने  कमी-
 शन  और  भी  बेठायें  जहां  पर  इनकी
 पोल  खुल  रही  हैं  ।  तो  इसलिए  इनको
 बेकार  लगता  हैं  ।  लेकिन  नचौधरी

 साहब  के  ससस्‍्टीट्यट  में  कोई  नाम  तो

 बतावें,  कौन  हमारे  बीच  में  से  जायेंगा
 तब,  ला  ऐंड  आर्डर,  पोजीशन  सुधरेगी ।

 श्री  बसन्‍त  साठ  :  बता  दिया  |

 श्री  बी०  पी०  मण्डल  :  आप  आईइंयेगा

 हमारी  पार्टी  में  तो  हम  लोग  सिफारिश  कर

 सकते  हैं  ग्रापको  |  अगर  आप  समझते  हैं.  कि

 चौधरी  साहब  से  आप  अंच्छा  डिलिवर

 कर  सकते  हैं,  सांठे  साहब,  तो  गुंजायश
 तो  है  नहीं  इंदिरा  जी  के  साथ,  आइये

 हमारे  यहां,  एप्लीकेशन  दीजिए,  हम॑
 विचार  करेंगे  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  पाटिल  साहब  कर

 सकते  हैं,  माननीय  धनिक  लाल  मंडल  कर

 सकते  हैं  ।

 श्री  .बी०  .पी०  मण्डल  :  नहीं  कर

 सकते  हैं  हम  लोग.  सैंटिसफाइड  हैं  और

 डिवाइड  और  रुल  आपका  नहीं  चलेगा  |

 जब  हम  लोग  जाते  हैं  तो  लोग  पूछते

 हैं  जनता  पार्टी  की  क्‍या  हालत  हैं

 ऐसा  आप.  लोगों  के.  प्रोपेगन्‍्डा  के  कारण

 पूछा  जाता  है  ।  मैं  आपको  बता  देंना

 चाहता  हूं  कि  कुछ  झंझट  जो  आप  देखंते

 हैं  वह  तो  हर  डेमोफ्रेटिक  पार्टी  में  होना
 चाहिए  कि  लेकिन  जनता  पार्टी  की  सर-

 कार.  रहेगी,  हम  टूटने  नहीं  जा  रहे  हैं।
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 फार्यारग  के  बारे  में  मैंने  कहा  कि

 हम  लोग  उसके  खिलाफ  थे  ।  जलियां-

 वाले  बाग  से  ले  कर  30  साल  में  जो

 कांग्रेस  वालों  ने  अंग्रेजों  से  दो  सौ,  तीन

 सौ  गुना  ज्यादा  गोली  चलायी  ।  हम  गोली

 चलाने  के  खिलाफ  थे  और  जहां  तक  हो
 सके  हमें  भी  गोली  नहीं  चलानी  चाहिए
 और  इसके  लिए  साठे  जी  की  एक  बात

 को  मानंता  हूं  कि  हम  लोग  303  या

 डमडम  बुलेट  को  श्र्ब  रोक  दें,  और

 ऐसी  गोली  दें  जिससे  लोग  मरे  नहीं  ।

 त्रौर  मैंने  तो  पहले  भी  कहा  था;  22

 ग्रापगोे  कहा  इससे  भी  बढ़कर  श्री

 जयप्रकाश  नारायण  ने  इंमजेंसी  के  दौरान

 इस  बात  को  सपोर्ट  किया  था  कि  यूरोप
 में  जो  'रायट  गन  शौर  रबर  बुलेट्स

 यूज  होती  हैं,  हमारे  देश  में  भी  भीड़  को

 काबू  करने  के  लिए  उन  का  इस्तेमाल

 किया  जाये,  ताकि  लोग  मरें  नहीं,  घायल

 न  हों,  मगर  शान्त  हो  जायें,  हट  जायें।

 हमारे  देश  में  पुलिस  को  पहले  से

 हो  खराब  किया  जा  चुका  है  ।  कांग्रेस

 वालों  ने  ठीक  अंग्रेज  के  तरीक  से  पुलिस
 को  रखा  |  भ्रगर  हम  भी  उन्हीं  लाइन्ज
 पर  चलेंगे,  तो  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।

 जनता  पार्टी  आई,  देश  में  एक  बहुत  बड़ा

 रेवोल्यृशन  हुआ  और  लोगों  ने  कांग्रेस

 को  हटा  दिया  --इस  तरंह  हटा  दियां  कि

 “रहा  न  कोई  कुल  रोवनहा
 ”

 हम  लोगों  को

 उन  के  रास्ते  पर  नहीं  चलना  चाहिए  ।

 इस  लिए  हम  अपनी.  पुलिस  को  ऐसी

 ट्रेनिंग  दें  कि  वह  कम  से  कम  गोली  चलाये,
 श्रौर  श्गर  बहुत  श्रावश्यक  हो,  तो  ऐसी
 गंत्ली  चलाये  कि  लोग  मरें  नहीं,  शान्त

 हो  जायें  ।  दूसरे  देशों  से  इस  का  पता

 लगा  कर  यहां  भी  यह  व्यवस्था  करनी

 चाहिए  |

 जहां  तक  ब्र।इबरी  और  करप्शन  का
 सम्बन्ध  है,  इमरजेंसी  के  जमाने  में  हमारे
 यहां  धूसखोरी  चरम  सीमा  पर  पहुंच  गई  थी  ।
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 लेकिन  हमें  देखना  चाहिए  कि  कया  वह  अभी

 तक  कम  हुई  है  या  नहीं  :  हमारे  आफिसर

 इमरजेंसी  के  दौरान  बहुत  घूस  लेते  थे,  क्योंकि

 ग्रगर  पब्लिक  का  कोई  अ्ादमी  बोलता  था,
 तो  उसे  तुरन्त  बन्द  कर  दिया  जाता  था  1

 मेरा  सुझाव  है  कि  जिस  तरह  केन्द्र  में  लोकपाल

 और  स्टेट्स  में  लोकायुक्त  नियुक्त  किये  जा

 रहें  है,  उसी  तरह  जिला  स्तर  पर  भी  एक  कोर्ट

 बना  दी  जाए,  जहां  गरीब  आदमी  किसी  लोकल

 करप्शन  आदि  के  सवाल के  बारे  में  बिना  ज्यादा,
 खर्च  किये,  बिना  वकील  रखे,  दरख्वास्त

 दे  द ेऔर  उस  विचार  पर  हो।

 बिहार  में  सीट  रिजर्वेशन  को  ले  कर  बहुत

 हल्ला  हुआ  है  |  संविधान  का  आर्टिकल  i  6(  4)

 कहता  है  कि  जो  एजुकेशनली  और  सोशली--

 उसमें  इकानोमिकली  की  बात  कहीं  नहीं  कही

 गई  है  ।--बकवर्ड  क्लास  सर्विसिज  में  अ्न-

 रिप्रेजेंटिड  है,  उसको  वहां  रिप्रेजेंटेशन  देने

 की  व्यवस्था  करना  स्टेट  की  लायबिलिटी

 है  ।  जनता  पार्टी  ने  अपने  चुनाव  मैनीफेस्टो

 में  कांस्टीट्यूशनन  के  आ्राथ्किल  i6(4)  के

 मुताबिक  यह  ऐलान  किया  था  कि  हम  नौकरियों

 में  पिछड़ी  जातियों  को  प्रतिनिधित्व  देंगे  ।

 हमारे  देश  में  ज़ात-पांत  दो,  तीन,  चार  हजार
 बरस  पहले  से  बनी  हुई  है  ।  किसी  किसी  जाति

 की  जनसंख्या  25  लाख  होगी,  मगर  देश  में

 उसका  एक  भी  क्लास  वन  आफिसर  नहीं  होगा,
 जैसे  गोढ़ी  और  मल्लाह  आदि  जातियां  |

 संविधान  बनाने  वालों  ने,  मेकस॑  आफ  दि

 कांस्टीट्यशन  ने,  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  कि

 जब  तक  इत  जातियों  को  आगे  नहीं  बढ़ाया

 जायेगा,  उन्हें  स्विर्सिज  में  रिप्रेजेंटशन  नहीं
 दिया  जाएगा,  तब  तक  हिन्दुस्तान  का  पूरा
 विकास  नहीं  होगा  ।  इसीलिए  संविधान  के

 अनुच्छेद  6(4)  के  मुताबिक  रिजर्वेशन  की

 गुंजायश  रखी  गयी  थी

 लेकिन  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि

 जब  बिहार  में  रिजर्वेशन  की  बात  श्राई,  तो

 गलत  तरीक  से  वहां  पर  बहुत  हल्ला  किया
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 जया  इस  जायज  मांग  को  स्टेट  वाले  सेंटर
 पर  चकते  हैं  शौर  सैंटर  थालें  स्टेट  पर  फॉकते

 हैं।  इधर  एक  कमेटी  बना  दी  गई  है,  मगर  उस
 कमेटी  में  ऐसे  भ्रादमी  रखे  कय  हैं,  जो  कभी
 भी  पिछड़ी  जातियों  से  काम्भ्ोमाइस  नहीं  कर

 सकते  हैं।  तो  मैं  इसको  समशूंगा  कि  इसका
 बुरा  नतीजा  होगा  शौर  हमारे  दोस्त  कांग्रेस
 (६)  वाले  झगर  ज्यादा  सिसियर  रहते  तो  मे

 इस  सिचुएशन को  एग्सप्लाइयट  करते  लेकिन
 थे  तो  हमसे  भी  उस  पार  हैं।  हमारे  यहां
 विहार  विधान  सभा  में  कांग्रेस  (झाई)
 के  जो  नेता  थे  वह  सबसे  पहले  राज्यपाल  के

 भाषण  में  जो  पिछड़े  वर्ग  को  रिजर्वेशन  का
 झाश्यासन  दिया  गया  उस  पर  बाक  झाउट
 कर  गए  जौर  कहा  कि  नहीं  जाति  पांति  का
 धाधार  नहीं  होना  भाहिये  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  ते  कहा  था

 कि  हिन्दुस्तान मे  कम  से  कम  60  प्रतिशत
 रिजर्वेशन  शूद्रों  क ेलिए,  भोरतो ंके  लिए  भौर
 पीछे  पड़ी  हुई  जातियों  के  लिए  होना  चाहिये  ।
 हरिजनों  के  लिए  रिजर्वेशन  हमने  किया  है,
 बहुत  दिनों  से  किया  है  लेकिन  हरिजनों  के
 मुकाबिले में  बहुत सी  जातियां  उनसे भी  नीचे
 हैं  जिन्हें कि  नौकरियों  में  कोई  जगह  नहीं  है
 जगजीवन  बाबू ने ठीक ने  ठीक  उस  दिन  कहा  था  जब
 बिहार के  एमीपीज  की  मीटिंग  हुई  थी  कि
 इसको  एकोनोमिक  सवाल  से  नहीं  जोड़ता  चाहिये
 बहुत  क्सीयर  थे  जगजीवन  बाबू,  मैं  उनको

 उसका  मनोबल  ऊंचा  होता  है।  इसलिए  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  यह  बात  मच  भागे  बढ़
 गई  है  तो  इससे  भ्रापको  पीछे  नहीं  मुकरगा
 चाहिये  जौर  पह  जाति  पांति  की  लड़ाई
 स्पांसर्ड हैं।  हमारे  लीडर  लोगों  में  कार

 शाइटेडनेश  की  कमी  है  ae  जाति
 पांति  की  लड़ाई  का  नाम  सभा  देते  हैं  । F
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 में  .952  से  बेकबर्ड  कलासेज  को  स्टाइपेंड
 जाति  के  शाजार  पर  देते  ष्क्ले  था  रहे
 एक  ऐनेक्शर  q)  होता  हैलो
 जातियों  के  लिये  होता  है  भौर
 (2)  होता  है  थो  उससे  कम
 झौर  जातियों  से  ज्यादा  पिछड़ी

 स न् मगर  ् र् र 27445474

 उत्तर-मध्य)  :  अ्रध्यक्ष  महोदय,  मैं  पहले  यही
 कहना  चाहती  हूं  कि  ग्राजकल  जो  सड़बड़ देश
 में  हो  रही  है  उसको  कई  लोन  करते  हैं  कि  गढ़  बड़
 ज्यादा  है  भौर  दूसरो  तरफ  के  लोग  कहते  हैं  कि
 गड़बड़ कम  है।  मैं  यह  उचित  नहीं  समझती
 हैं।  यह  जो  डिफेंस है  उस ेमैं  उचित  नहीं
 समझती  हूं।  कांग्रेस  बालों  ने  भाय  भारी  है
 इसलिए  बछड़ा  मारने  का  हमें हक  है,  ऐसा  मैं
 नहीं  समझती  हूं  शौर  इस  तरीके  का  डिफेंस
 अगर  कोई  देगा  तो  वह  बलत  है  क्योंकि इस
 देश में  82977  में  जो  परिय्तम  है  यह
 सोकशाही  के  लिए  हुआ  है  भौर  साम  जनता
 से  इसलिए  परिकतंत  किया  है  कि  वह  चाहती
 थी  कि  बणी  तक  जो  जनता  के  ऊपर  दमन  होते
 ये  बह  दमन  कम  हो  जानें।  इसीलिए  कोई  भ्री
 गर  ऐसा  हो  कि  दमन  का  किसी
 हाखत  यें  डिफेंस  करे  तो  वह  गलत  है।  किसी
 हालत  में  किसी  प्रकार  का  दमन  हीं  होगा
 चाहिये  ।
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 प्रभो  हम  देखते  हक  बिछे  दो  'महीते  में

 देश  में  जो  कार्यो  रग  हुई  है  उसमें  जो  मारे  मये

 हैं  यह  प्रगर  हमग्लर्स  मारे  जाते  हैं,  काला  बाजार
 करने  बाले  मारे  जाते  तो  यह  लोकशाही  का

 हक  है,  यह  में  मान  सकती  |  लेकिन  जो  मारे
 गये  बह  किसान  हैं,  मजदूर  हैं,  उनकी  उततमें

 मैजोरिटी  है।  कोई  भी  ऐंटी  सोशल  एलीमेंटस
 उसमें  नही  है  ।  यह  भापको  देखना  चाहिये  ।

 (ध्यचबान)  पाप  ताली
 मत  आाजाप्रों  झप  के  बारें  में  भी  में  कहने
 बालो  हू  ।

 यह  झाज  देखना  चाहिये  भौर  यह  जो  हो
 रहा  है  इसमें खुश  नहीं  होना  चाहिए,  डिफस
 नही  करना  चाहिये  ।  इसके  बारे  में  ठीक  तरीके
 से  सोचना  हमारा  काम  है  क्षोर  बह  सोचने  की
 तैयारी  जो  सत्ताधारी  पक्ष  है  उसे  करना
 चाहिये  ।  हमे  यह  लगता हैं  कि  यह  जो
 सिचुएशन बिगड़  रही  है  यह  खाली  ला  एड
 झाईर  का  प्रावलम  नहीं  हैं।  जिसके  लिए
 हमने  लोकशाही इस  देश  में  लाने  की  कोशिश
 की  है  जो  उसके  प्लग  भ्रलग  तरीके  हैं  उनको
 हम धमल  में  नहीं  लाते  हैं  इसोीलिए  यह
 सडबड़  हो  रही  है।  श्रीमती  इस्दिरा
 गांधी  से  इमजेंसी  में  हमारे  हक  छीन
 लिए  थे।  भजदूरो  का  स्ट्राइक  करने  का  थो
 मूखभूत  प्रप्तिकार  है  बह  उससे  छीन  लिया  बया
 था।  में  कहती  हू  कि  मजबूर  प्रपने  भ्रधिकार
 को  प्रमल  में  लाते  हैं  लेकिन  जब  ने  अपने
 भष्विकार  धमल  में  लाना  चाहते  हैं  तो  उन  पर
 फायरिय  होती  है।  हरियाणा में  हिसार  में
 शौर  तमाम  दूसरों  जमहो  लगातार
 44 लगी  हुई  है।  क्या  कही  सोकशाही

 झमल  में  लाने  का  तरीका  है?

 में  यहा  पर  धाज  बताना  भाहती  हूं
 देश  में  जो  गड़बढी  हो  रही  प्रोडक्शन
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 wm  हो  रहा है  कह  बबहूरों की बजह ते नहीं की  क्य  ते  नहीं
 है।  ज्यादा  से  ज्यादा  जो  बैन्डेज  ree  gi
 हैं  बह  wrecarae dit Rare ag भौर  पेन्यास  की  ह.  ते
 हुमे है।  लेबर  मिनिस्टर  की  रिपोर्ट  ली  कही
 कहती  है।  तो  इसकी  जिम्मेदारी  मजहूरों
 पर  नहीं  है  बल्कि  इसकी  जिम्मेदारी  देस्टेड
 इस्ट्रस्टस  पर  है।  इसलिए  में  कहना
 चाहती हू  कि  जब  तक  सरकार  उनके  खिलाफ
 कदम  महीं  उठायेगी  तब  तक  लोकशाही  की
 रक्षा  महीं  कर  सकेगी  ।  भौर  इसका  चिफेन्स
 करना  भापको  छोड़ना  चाहिये।  पहले  भ्पने
 राइट्स  के  लिए  जनता  में  जो  लड़ाई  कौ  उन
 राइट्स को  भ्रमल  में  लाने  का  हक  जनता  को
 देना  चाहिये  ।  जहां  भी  उनके  क्‍्रधिकार हीने.
 जाते हैं  बहा  पर  उसके  खिलाफ  कार्यधाही होगी
 चाहिये  ।  इसके  बिता  देश  की  परिस्थिति
 बुर  नहीं  सकती  है--हस बात  को  भापको
 ध्यान में  रखना  चाहिये  ।

 भीसा  में  जो  लोग  मारे  गये  उनके  लिए
 हम  दुःख  है।  झापने  कहा  कि  मीसा  में  बो
 लोच  जेल  मैं  मर  गये  उसको  बेमिलीप  को  पेंशन
 देंगे  लेकिन  78  केसेज में सें में  से  केषल  7  केसेस
 को  झापने  एक  साल  में  निकाला  शौर  7!  केसेश

 में  मभी  तक  कुछ  भी  नहीं  हुआ  है  ।  इस  बात
 को  स्टेट  व  पर  छोड़  दिया  गया  है  उन  फेसि-
 लीड  को  ह. |  की  कार्यथाही  तुरन्त  होगी
 आहिये  धरना  क्या  भाप  साल  दो  साल  में  उन
 फेमिलीश  को  मर  जाने  देंगे  यह  बहुत  गलत
 बात  है।  ग्रापको  इसमें  जल्दी  करनी
 चाहिये  t

 इसके  लावा  प्रभी  तक  मीसा  को  भापिस
 लेने  की  कोई  कोशिश  नहीं  हो  रही  है।  ‘felfeq,
 डिटेंशस  एक्ट  थापिस  लिया  गया  इसलिए
 कि  पूरे देश  में  उसके  खिलाफ  पूरा  वातावरण
 तैयार हो  गया  था।  इसीलिए  यह  काभून
 वापिस  लिया  गया  tv  लेकिन भीसा  को  जल्दी
 से  अल्दी  बापिस  क्यों  नहीं  लिया  जाता  ?
 विहार,  मेध्य  प्रदेश में  जहां  पर  जनता  पार्टी
 का  शासन  है  ग्हा  पर  मिनी  मीसा  चलता  है।
 इसलिए  जहां  पर  आपकी  बाटी  का  राज्य  है
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 ३/[शभ्रीवती  |... औ  feo  waiter]
 wet  पर  श्राप  उनको  नहीं  बंतायेंगे  कि  इंस
 तरह  से  कांनूने  को  अमल  में  नहीं  लोता  चांहि।
 तबे  तक  लोगों'  के  सामने  झापेकी  फैडिबिंलिटी
 नहीँ  हो  सकती  है  t

 हरिजनो  दौर  दूसरे  ब्ोगो  पर  जो  धत्या-
 चार  हो  रहें  है  उसको  भाप  छोटी  बात  खत
 समझें  ।  दूसरे  लोग  इसका  फायदा  उठा  रहे
 1  शरर  भाप  चाहते  हूँ  कि  दूसरे  इसका
 फायदा  ने  उठा  सकें  तो  आपको  जरूरी  कदम
 उठाने  चाहिय  ।

 1977-78  की  रिपोर्ट  मेने  देखी  ।
 झापका  डिपार्टमेंट  क्‍या  समझता  हैं  यह  मेरी
 सम  में  नहीं  भाया  ।  क्या  वे  समझते  है  ि
 पारलियामेंट  के  मेम्बर  रिपोर्ट  पढते  ही  नहीं  है  ?
 1976-77  की  सिरी  मेरे  पास  है  उंसके

 पेज  56,  57  60  6i  पर  जो  भी  लिखा
 हुमा  है  वही  इस  (पार्ट  में  भी  लिखा  हुआ  है
 कामा  फुलस्टाप  तक  का  काई  फर्क  लड़ी  है  ny
 तो  क्‍या  वे  समझते  हैं  कि  हम  लोग  इसको
 पढ़ते  नही  हैं  -  मुझे  तहीं  मालूम  मंत्री  जी
 इसको  पढ़ते  हैं  या  तहीं  ।  भाष  देल्ले  कि
 लिल्कुल  नहीं  सब  लिखा  हमा  है,  कोई  ती
 फर्क  नद्दी  है।  इसको  पढ़ने  के  लिए  मेरे  पाश्
 दाइम  नही  है  ।  पूर॑पैराग्र।फ  बड़ी  है,  कुछू  भी
 नहीं  बदला  गया  है।  फीगर्स  नही  बदली  है।
 बहो  फीगर्स  लगस्‍्तार  कई  साल।  से  दे  रहे
 हैं।  तो  दसका  सी  देखता  च।हिए  ।

 पत्र  bra,

 द...  ज्ालय में  पर्ल  शी  (ली
 wien  wie  मंशल).  कुछ  भादेश जो
 पहले से  ष्ले  प्रा  रहे  थे,  काग्रेस'  भवर्तभेट  के
 मके  क्ले  प्रा  रहेये  वे  रखे  |  बर
 कुछ  हमारी भोर सें भोर  से.  जोदे  बये  हैं--कस बत बात
 को  भें  एकमालिज  करता  ह।

 फीनती  अड़िल्या  fe  unter  :
 सन,  51्से  फ्क्  ही  होता  भा  रहा है  ८
 इस  को  भाष  को  देखता  कहिये ।
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 ता ने कहा ह ैहै  कि  ,आइडुनोों,  कमेटी
 की  दो  रिपोर्ड

 भाई  है  भौर
 भ्राप

 ने  उन  को स्टेट्स  के  पास  भेजा  है।  ऑारध्र में  भागंव
 कमीशन भी  है।  मैं  यंह  जानना  भाहेती
 हूँ  कि  इन  रिपोर्टस के  जाने क ेके  आई  क्यों

 ge  भी  नहीं  हुआ  है।  केरल मे  सूजन
 कैस  मे  कुछ  नहीं  हुआ,  झान  मे  जिस
 लोगो  के  खिलाफ  भ्रभी  भी  जेल  में  हाजरी
 है--उन के  बारे मे  कुछ  नहीं  हुआ  ।
 मे  झान्ध्र  को  सरकार  कुछ  करती  है  भौर
 राजन  केस  के  बारे  भे  केरल  सरकार  भी  कुछ
 नहीं  करती  है।  इन  के  बारे  में  जनता
 सरकार  यदि  कुछ  नहीं  करेगी  तो  लोगो
 का  विश्वास  जनता  पार्टों  में  नहीं  रहेगा
 इस  बाल  को  आ्राप  प्रपने  ध्यान  मे  रखें।

 एक  बात  माइनारिटी  कमीशन  के  बारे
 में  कहना  चाहती  yy  ore  ने  कमीशन
 बनाया  बहुत  अच्छा  किया  ।  इस  का
 चेयरमैन  शाप  ने  गन  मसानी  जौ  को  बनाया  ।
 यदि  प्राप  किसी  मुस्लिम  को  इस  क।
 चेभरमैन  बनाते  तो  इस  में  क्या  हुज  था।
 झगर  हम  ऐसा  करे  देते  तो  लोगों  में  भौर
 ज्यादा  विश्वास  पैदा  होत।।  मीनू  मसानीजी
 के  विचारों  को  मैं  जानती  ”  उनके  विचार

 बहुत  पुराने  विचार  हैं,  उन्होंने  बहुत  सालों
 तक  ठेस्टंड-हन्टरस्ट्स  के  लिये  काम  किया
 हैं।  हमारी  माइनारिटीज  की  यह  बहुत
 पुरानी  मांग  है  कि  उन  के  कमीशन के!  भ्रेयर्त
 कोई  मस्लिम  हो  इस  से  कोई  कंम्यूनल
 बात  है--इस  के  ऐसे  मायने  नहीं  निकलते
 हि  इस  के  बारे  मे  ाप  को  सोचना
 चाहिये  भौर  कुछ  करना  चाहिये  |

 we
 शेडयूल्ड  द्राइम्स  के  मारे  में जो  झाप

 का  कमीशन  है  और  18  योजनायें उन  के
 लिये  बनाई  गई  हैं--अब  पक  थे  सिर्फ  इसी
 हाउत  में  है,  उस  पर  कहीं भी  प्रमल  नहीं
 हा है  av  मैं  प्हाराष्ट्र के  परे में जागती में  जानती
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 हूं।  पहाराप्ट ूके  सिलें  जो  स्कीमें  बनाई
 मई,  ये  झभी  तक  वहाँ के  देहातो ंमें  महीँ
 पहुंची हैं।  बेडबूल्ड  ट्राइंब्स  के  लिये  भ्रभी
 ह)  जो  पैसा  खर्च  हुआ  हैं,  वह  सिर्फ
 एडमिनिस्ट्रेलसन  पर  खर्च  दर्भा  है।  महा-
 राष्ट्र  के  एक  डिस्ट्रिक्ट  का  हाल  मैं  झाप के
 सामने  रखती  हूं-- उस  स्कीम  के  लिये
 झाफिसर-लोग  वहां  गये,  डाक-अंगले  में  २  ,
 भुगियां  शौर  न  जाने  क्या-क्या  खाया  शौर
 उस  का  श्यो  लगा  दिया  |  पीया  भी
 होगा,  हमें  नहीं  मालूम।  लेकिन  जो  खर्चा
 उन्होंने  दिखलाया  है,  उस  में  शेंडयूल्ड
 ट्राइव्स क ेके  लिये  कुछ  भी  बच  नहीं  दर्भा  है।
 ऐसी  बातों  पर  ॒भ्राप  को  सोचना  चाहिये
 और  कामंवाही  करनी  भाहिये।

 एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा
 कि  हम  ने  इत़नी  जमीन  डिस्ट्रीब्यूट की  है।
 किस  डिस्ट्रिक्ट  मे  की  है,  कहां  की  है,  कुछ
 नहीं  बतलाया  -  भाज  भी  हम  देखते
 हैं--महाराष्ट्र  मे  लाख  एकड़  जमीन
 डिस्ट्रिब्यूट.  करने  के  लिये  है,  लेकिन
 भ्रादिवासियों  को  वह  जमीन  नहीं  मिलती
 है।  इस  के  लिये  उन  को  झगड़ा  करना
 पडता  है,  जल  जाना  पडता  है,  लेकिन
 फिर भी  उन  को  नहीं  मिलती  है।  इस
 लिये  यदि  झाप  का  कमीशन  सचमुच
 में  कुछ  काम  करना  चाहता है,  तो  स्टेट
 गवर्नमेंट्स  पर  दवाव  डालना  चाहिये  कि  वे
 योजनाये  धमल  में  लायें  वे  किस  तरह से
 अमल  में  लाती  हैं,  उस  पर  कुछ  न  कुछ
 कन्ट्रोल  होना  चाहिये  |

 भव  §  सेल्टर-स्टेट  रिलेशन्ज  के  बारे में
 कुछ  कहना  चाहती  हूं  i  इस  क ेबारे में
 जो  प्रसार  हो  रहा है,  वह  सरासर गलत
 प्रचार है  और  जान-मूझ कर  हो  रहा  tt
 are  सेन्टर  की  तरफ  से  जो  एलोकेशन
 जक  फण्द्स  होता  है,  वह  फाइनेस्स

 कमीशन  करता  है  7  यह  नहीं  देखा  जाता
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 कि  उस  स्टेट  की  तरक  से  कितना  एक्सेस
 धाता  है,  उन  के  मन  में  जो  भाता  है,  जैसा

 कर  लेते  हैं।  सेन्टर-स्टेट  रिलेशन्ज के  बारे

 में  क्या  हक  मांगे  गये  हैं?  कहने  डिफेन्स
 के  बारे  में  नहीं  मांगा  है,  उन  का  यह  कहना
 है  कि  हमारी  जो  विकास  योजनायें  हैं,
 उन  को  हम  स्टेट  फण्ड्स  से  पूरा  नदीं  कर
 सकते  हैं,  उन  को  पूरा  करने  के  लिये  हम  को
 सेन्टर  प्  मिर  रहना  पड़ता  है---
 ौर जब जब  फण्ड  एलोकेट होता  है।  उससे
 झगर  आप  स्टेट्स  को  मजबूत  करेंगे  तो
 सेन्टर  बीक  होने  वाला  नहीं  है।  इस  चौज

 को  ध्यान  मे  रखते  हुए  फस्डर  स्टेट्स  रिडेशन्स
 की  बात  कही  गई  थी  भौर  उस  के  लिए.
 चीफ  मिनिस्टर्स  कॉन्फ्रेंस  बुलाने  को  कहा
 था।  कास्फेस  बुलाने  में  क्‍या  हया  है,
 यह  मेरी समझ  में  नहीं  झाता ।  श्री  ज्योति
 बसु  ने  जो  कहा  था  कि  चीफ  मिनिस्टर्स
 की  कान्फ्रेन्स  इस  के  लिए  अलाई  जाए,
 तो  उसके  बुलाने में  कोई  हर्जा नही  है  भौर
 वह  कांस्फ़ेस  बुलानी  चाहिए  शौर  उस  के
 बार ेमें  जो  भी  विभार  भ्राएं  उन  को  सुनना
 चाहिए.  ।

 <

 शेडयूल्ड  ट्राइब्स  के  बारे  में  एक  बात
 बताता  मैं  भूल  गई  थी  7  यह  जो  प्राई०
 ए०  एस०  केडर  है,  इस  के  बारे  में  भापकी
 रिपोर्ट में  यह  लिखा  है  कि  i06  te
 खाली रह  गई  भौर  उन  को  वे  दे  नहीं  पाएं
 क्योंकि  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  ने  इन्कार
 कर  दिया।  इसलिए उन  पोस्टों  को  दूसरों
 को  देकर  भर  दिया  गया।  मैं  समझती
 हैं.  कि  यह  बात  गलत  है  भौर  यह  झूठी
 बात  है  क्योंकि कू  ऐसा  नहीं  लगता है  कि
 किसी  को  कोई  पोजीशन  मिलती  हो,
 शडयूल्ड  कास्ट  के  लोगों को  एसी  पोजीशन
 मिलती हो  भौर  थे  इन्कार  कर  देंगे।
 इसलिए मेरा  कहना  यह  है  कि  दूसरे  लोगों

 कीजो  इन  पोस्टों  में  भर्ती  की  है,  जो  बाग-.

 शेडयूस्ड  कास्ट  के  लोगों  को  इन  ोस्टी

 पर  जिया  गया है,  इस  की  जांच  होगी



 49  DG--Min.  of

 [  श्री  भहिल्या  पी०  रॉगनेकर  ]

 जआहिए  7  भाज  कोई  भी  प्रधिकारी
 बनना  'बाहुता  है  ौर  पश्राई०  To  एस०
 के  केडर  में  माना  जाहता है  शौर  श्र.प  कहते
 हैं  कि  शडयूल्ड  कास्ट  के  लोग  उसमें
 धाने  के  लिए  तेयार  नहीं  हूँ  यह  मैं  मानने
 के  लिए  तैयार  नहीं  हूं।  मेरी  सरकार  से
 यहं  बिनतो  है  कि  इस  की  जांच  होती
 चाहिए  कि  क्या  सचमुच में  यह  बात  सत्य
 हैं  या  गलत  है  क्योंकि  यह  भ्रभी  का  मामला
 नहीं  है।  मुझे ऐसा  लगता है  कि  i976

 में  यह  हुआ  है।  इसलिए  इस की  जांच
 होनी  चाहिए  कि  यह  बात  ठीक  है  या
 गसत है  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहती हूं  कि  झाज
 कल  हमारी  दूसरी  जो  सब  से  बड़ी  प्राब्लम
 है, 1. अ  फ्रीडम  फाइट  की  है  ,  मैं  यह
 बताना  चाहती  हूं  कि  जो  फ्रीडम  फाइटर्स
 है,  उन  की  अभी  तक  झाप  के  पास  एप्लीकेशन्स
 झाती  रहती  हैं।  उस  के  बारे  में  कोई
 सुझाव  भाना  चाहिए  t  श्राप  देखते  है
 कि  जो  क्रिमिनल्स  होते  है,  जब  नये  कानून
 से  उन  को  सजा  होती  है,  तब  उस  सजा
 मे ंजो  ट्रायल  पीरियड  होता  है,  वह  भी
 काकन्ट  किया  जाता  है  और  उस  के  अनुसार
 ढोदल  सजा  दी  जाती  हैं।  फ्रीडम  फाइटर्स
 के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  होना  चाहिए
 झन्दर  ट्रायल  का  जो  पीरियड  था,  उस  को
 झापने  काऊंन्ट  महीं  किया  है।  इसी  कारण
 से  कुछ  लोगों की  छः:  महीने  की  सजा  में
 7,  8  दित  कम  रह  जाते है।  इस  अन्दर
 ट्रायल के  दिनों  को  भी  प्राप को  काउन्ट
 करना  चाहिए।

 इस  के  झलावा  मैं  यह  भी  कहना
 भाहूंगी  कि  जैसा  कि  केरल  के  मैम्बर्स ने ने
 बिनती  की  थी  कि  पुनपरा  बयालार  का  जो
 आन्दोलन  हुआ  था,  उत  में  जो  लोग  जेल
 में  गये  थे,  उन  को  भी  फ्रीडम  फाइटर्स  समझना
 जाहिए  क्‍योंकि  पुनपरा  बयालार  की  जो
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 लड़ाई  हुई  थी,  वह  स्वचता  के  लिए  एक
 महत्व  की  सड़ाई  भी  |  पुनंप्ररा  बंबालार
 के  साथ  साथ  जिन  लोगों  ने  निजाम  के  साथ
 लड़ाई  की  थी  शौर  बोझा  की  स्वतंत्ञता
 के  लिए  जितहोंने  लड़ाई  की  थी  उनको  प्राज
 तक  फ्रीडम  फाइटर  नहीं  समझा  जाता  है
 गोधा  की  जो  लड़ाई  थी  वह  पुतंगीज  साम्राज्य
 वादियों  के  खिलफ  गोधा  को  स्वतंत्र
 कराने  के  लिए  भी  भौर  जिस  में  बहुत  से
 लोगों  की  जानें  गई शौर  बहुत  से  लोग
 जेल  गये  धौर  भ्राठ ,  आाठ  और  पत्दरह-पत्वह
 साल  तक  जेल  में  रहे  ।  उसने  को  फ्रीडम
 फाइटर्स  मानता  चाहिए।  इसलिए  गोझा
 की  लड़ाई  तें  जो  जेल  गए,  पुनपरा  वन्‍ालर
 रीवेलियन  शौर  निजाम  के  साथ  जिन्होंने
 लड़ाई  की,  उन  को  फ्रीडम  फाइटर्स  मानना
 चाहिए  ।  मोपला  रीवेलियन  वालों  कें
 लिए  भी  आप  को  तय  करना  चाहिए।

 एक  दूसरी  बात  मैं  श्राप  के  सामने  शौर
 रखती  हूं  ।  भाज  कल  बहुत  से  डाक्टर
 लोग  ईरान,  ईराक  और  लीविया  भारत  से
 जाते  हैं  लेकिन  इस  सम्बन्धी  में  जो  कुछ  भाप
 के  डिपार्टमेंट  में  हो  रहा  है,  उस  की  प्राप  जांच
 कीजिए  क्योंकि  जितको  जाना  चाहिए  वें
 जा  नहीं  पाते  हैं।  वहां  पर  कुछ  ऐसी
 चीजें  होती  हैं  जिस  की  वजद  से  वे  नहीं
 जा  पाते  है।  वहां  रिशवत  चलती है
 झौर  जो  रिश्वत  द ेदेते  हैं  उन  को  प्रायरटी
 मिलती  है  t  मैंने  इस  बारे  में  उदाहरण
 दिया है,  नाम  दिया  भ्रौर  कहा  है  कि  ऐसा
 मत  कीजिए  मैंने  नाम  दिया है  कि
 उस  व्यक्ति  ने  7  महीने  नहले  भर्जी  दी  थी
 शौर  जब  श्री  एस०  डी  पाटिल  साहब  को
 इस  बारे में  बताथा,  तो  वहां  पर  उस  झादमी
 का  रिकार्ड  ही  नहीं  मिला  कंसे  रिका
 गायब  हो  गया  ।  कागज  जब  गायब  होता
 है,  तब  ऐसी  बात  तो  नही ंहै  कि  गाय ने  उसे
 छा  लिया  था  चूहे  ने  खा  सिया।
 लेकिन  कागजात  गायब हो  जाते  हैं,  यह  जो
 गड़बड़  बसती  है,  इसकी  श्राप  जांच  कीजिए
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 मैंते  देखा  हैं  कि  डिपार्टमेट  मे  कागज  नहीं
 मिलते  हैं।  लोग  चाहते  हैं  कि  उन्हें  वहां  पर
 एम्प्लासमेट  मिलना  चाहिए।  भाप  इसके  लिए
 कोई  तरीका  निकालिये।  मैंने  देखा  है  कि
 उस  डिपार्टमेट  मे  लोग  वकीलो  से  डायरेक्टली
 मिलते  हैं  भौर  डामरेक्टली  एम्प्लाएमेट  ले
 लेते  हैं।  मेरे  पास  इसके  उदाहरण  हैं  जो  मैं
 आपके  सामने  रख  सकती  ह  इस  तरह  से
 हमारे  डिपार्टमेट  को  अलग  रखने  का,  बाजू
 में  रखने  का  तरीका  चालू  हो  जाएगा  तो
 भझच्छा  नहीं  होगा।  इससे  पता  नहीं  चलेगा
 कि  कैसा  झावमी  रखा  जाएगा  किसको
 रखा  जाएगा।  इसमें  बडी  रिश्वतखोरी
 अलती  है।  इस  सब  बात  पर  ग्रापको  ध्यान
 रखना  भाहिए।

 हमारे  देश  में  जो  पुलिस  है,  भ्रा:डिनरी
 पुलिसमेन  है,  उसकी  दशा  में  सुधार  होना
 चाहिए।  उसे  कुछ  न  कुछ  भ्रधिक  सुविधाएं
 मिलनी  चाहिए।  मैं  तो  यह  भी  मातती  हू
 कि  पुलिस  वालो  को  यूनिपन  बनाने  का  हक
 है  भौर  यह  हक  उन्हें  मिलना  चाहिए  जैसा  कि
 पश्चिम  बगाल  में  यूनियत  बताने  वा  हक
 उन्हे  दिया  गया  है।  क्योकि  उनकी  हालत
 बहुत  खराब  है।  मैंने  बम्वई  में  देखा  है  कि
 उनके  घरो  में  पीने  का  पानी  नहीं  है,  उनकी
 पगार भी भी  बहुत  कम  है।  वे  लोग  रिश्वत  लेकर
 भपनी  पगार  बढ़ते  है।  अगर  हम  उनकी
 पगार  बढ़ा  देंगे  तो  रिश्वतजोरी  कम  होगी।

 इन  शब्दों  के  साथ  &  समाप्त  करती  हू

 थी  wie  एन०  राशेंश  (चायल)
 सभापति  महोदय,  जब  भी  सदन  में  भ्रनुसूचित
 जाति  भौर  पअनुसूचित  जनजातियों  की
 सभस्याप्रों  पर  झावाज  बुलन्द  हुई  है,  हमारे
 विरोध  पक्ष  के  साथियों  ने,  विशेष  कर  साठे
 साहब  के  साथियों  ने  बढ़े  सु  बहाये  हैं।
 इसके  लिए  मे  उन्हें  धन्यवाव  देता  हू  लेकिन
 सूप  बोले  सो  बोले  छलनी  भी  बोले,  जिनके
 वामन  मेंसी-सी  दाग  हैं  तो  उन्हें  समझाना
 मुश्किल हो  जाता  है।  ये  नही  भीमती  इंदिरा
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 गांधी  के  साथी हैं  जिन्होंने  जब  देश  में  हरिजनों
 पर  भत्याचार  हो  रहे  ने,  ता  स्वय  अपनी
 पार्टी  के  हरिजन  ससद्‌  सदस्यों  तक  को  यहां
 अपनी  बात  कहने  नहीं  दी।  जनता  पार्टी
 शौर  जनता  सरकार  की  अलिहारी  है  कि
 झाज  हरिजनो  पर  जो  भुर्म  और  भ्रत्य  भार
 हो  रहे  हैं  उन  सब  को  अखबारों  के  माध्यम  &
 प्रकट  करते  का  मौका  मिल  रहा  है  भोर
 इस  सदत  से  भी  सस॒द्‌  सदस्य  अपनी  भावाज
 बुलन्द  कर  रहे  है  इस  सदन  के  इतिहास
 में  मह  पहली  बार  हुआ  है  कि  ससद्‌  सदस्यों
 को  मौका  मिला  है  कि  वे  हरिझनों  के  लिए
 अपनी  झावाज़  बुलन्द  कर  सकें।  पिछली
 हुकूमत  में  शोषित  वर्ग  भौर  हरिजन  समाज
 को  कुछ  नहीं  दिया  गया।  पिछली  हुकूमत  ते
 देश  को  झगर  कुछ  दिया  है  तो  वह  पैरो  से
 लेकर  नाक  तक  भ्रष्टाचार  ही  दिया  है।
 जनता  सरकार  ने  इस  भ्रष्टाचार  को  मिटाने
 का  कृत्त  सकल्प  किया  हुआ  है।  यही  नहीं
 जनता  सरकार  इस  दिशा  में  अनेक  महत्वपूर्ण
 कार्य  भी  कर  रही  है  जिसकी  बडी  भारी
 खुशी  है।

 लेकिन  कथनी  और  करनी  में  थोडा  सा
 फर्क  दिखाई  देता  है।  उदाहरण  के  लिए
 इलाहाबाद  भाई०टी०भाई०  के  उप-महा-
 प्रबन्धक  श्री  हजेला  का  मामला  मैं  प्रापके
 साभने  रखना  चाहता  ?  /  उसने  चार  महीने
 के  भ्न्दर  साढ़े  सात  लाख  रुपये  का  कापर
 बायर  चोरी  किया  हैं।  उसने  ढाई  लाख
 रुपये  के  ट्रॉंजिस्टरो  की  भोरी  की।  ह
 भाल  उसने  प्राई०टी ०  भ्राई०  के  हाते  में  जाने
 ही  महीं  दिया  भपितु  बहुर  के  बाहर  बेच  दिया  t
 फिर  भाल  के  जामे  की  पौर  थाने  में  चोरी
 की  रिपोर्ट  करा  दी।  oi6  तारीब  को
 जब  बहां  के  मजदूर  चेताभो  ने  इस
 बात  को  लेकर  हंगामा  किया  तो  भजदूर
 मेता  श्री  राजेश  तिवारी  को  सस्पेड  कर
 दिया  गया



 433  ~DG—Min,  of

 श्री  भ।र०  एन०  राकेश]
 9  सितस्थर  को  पुलिस  भौर  to  qo  सी०

 को  सहायता  से  वहूं  के  कमंचारियों को  लाठियों
 से  पीटा  गया  ।  लगभग  200  कर्मचारियों
 को  खरोटे  पहुंच  गयीं  ।  प्राज भी  प्रभेक  लोग
 नैनी  जल  में  तड़प  रहे  हैं  ।  इसलिए  ऐसे
 झष्ट  अभ्रधिकारी  जो  पहले  रिजीम  में  भी
 फायद।  उठाते  रहे,  शभ्राज  भी  भोले  में  हैं,
 तो  ऐसे  भ्रधिकारियों  को  दबाने  के  लिये

 कथनी  घौर  करनी  के  भेद  को  मिटाने  के  लिये
 थोड़ी  तेजी  करनी  पड़ेगी  ।  इसे  प्रापको
 करना  चाहिये  1  झाज  तो  गृह  मंत्री  जी  हमारे
 बीच  में  नहीं  हैं,  उनकी  तबियत  खराब  है,
 मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता,  लेकिन  इतता  जरूर
 करना  चाहता  हूं,  मुझे  खुशी  भी  है  कि  जब  भी
 बह  सदत  में  रहे,  हरिजनों  और  शोषित  वर्गों
 को  कोई  झावाज  भाई  तो  उन्होंने  उसके  प्रति
 संबंदना  प्रकट  की  ।  उनकी  इस  दरियादिली
 के  लिये  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  7  शोषित  बर्गे

 की  तरफ से  ।  लेकिन एक  तरफ  जब  देश  में
 शैड्यूल्ड  कास्ट  जौर  शैड्यूल  ट्राइव  छात्रों  की
 संख्या  बंढ  रही  है  तो  दूसरी  तरफ  छात्रवृत्तियां
 कम  की  जा  रही  हैं  -  इस  बात  को  लेकर
 पूरे  देश  में  हरिजनों  शौर  भ्रादिवासी  क्षेत्रों
 में  प्रसन्‍्तोष  है  उत्तर  प्रदेश  में  i06.  48
 लाख  रुपया  पिछले  साल  कीं  झवेका  इस
 साल  ज्यादा  छात्रवृत्ति  मिलनी  चाहिए  थी,
 लेफिन  शैड्यूल्ड  कास्ट  की  छात्रवृत्ति  में  से
 70  लाख  रु०,  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  की  छात्रवृत्ति

 में  से,  50  लाख  रु०  विमुक्त  जति  में  से
 शौर  प्रस्थिरतावादी  जातियों  की  छात्रवुत्ति
 में  से  लाख  25  हंजार  रुपया  कम
 कार  दिय।  गया  है  मैं  इलाहाबाद  का  रहते
 वाला हूं,  वहां  की  कुछ  भौर  ही  भाया है  1
 पिछली  30,  3!  मई  को  छात्नवृत्ति  कटौती  तो
 हुई  ही  थी  वहां  के  क्‍्रधिकारियों  ने  सिस  कर

 l  लाख  92  हजार  रुपया  का  फर्जी  चैक
 बना  कर  के  हरिजनों  की  स्कालरशिप  में  से
 बबल  किया  ।  और  इसके  लिये  एक  भी
 झधिकारों  मिरफ्तार  तहीं  हुआ,  यह  दुर्भाग्य
 की  बात  है  |
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 श्रीमती  इन्दिरा  भांधी  हिल्दुस्ताद  के
 कोने  कोने  में  प्राने  को  हरिलनों  का  मसीहा
 कहते  की  कोशिश  कर  रही  हैं,  भड़ियाली  बचू
 बहा  रही  हैं।  लेकित  मैं  उनको  और  उत्तके
 सधियों  को  बता  देता  चाहता  हूं,  जो  बहुत
 ज्यादा  पांच  सदत  में  बहा  रहे  हैं  उनकी  इसर-
 जेंसी  सरकार  ने  25-8-76 भौर  28-I-77
 को  दो  नापाक  झादेश  पारित  किए  थे  छिसके
 झन्तगंत  झगर  एक  हरिजन  पिता  को  दो  से
 ज्यादा  बच्छे  हैं  तो  उन  ज्यादों  को  कोई
 भी  सरकारी  सुविधायें  वहीं  दी  णायेंगी।
 संविधान  प्रदत्त  घाराभों  में,  सुविधा  दी  ज.ने
 वाली  घाराों  में  ऐसी  कोई  रुकावट  नहीं
 है।  लेकिन  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  इभ  रजेंसी
 सरकार  का  भादेश  था।  यह  भादेश  श्रीमती
 इन्दिरा  गांधी  भौर  उनके  बेट  संजय  गांधी
 का  होम  ख्ल  था।  लेकित  दुर्भाग्य  इस  बात
 का  है  कि  इस  रिजीम  में  भी  वही  होम  रूल  चल
 रहा  है।  ब्या  यह  सच  है  कि  केवल  कफन
 बदला  है,  मुर्दा  बही  है?  ह॒ष्जिनों  जौर  भादि-
 वासियों  की  संख्या  इस  देश  की  पापुलेशन  का
 पांचवां  भाग  है।  लेकित  उनके  उत्थान  के
 लिए  पांचवां  हिस्सा  गया,  एक  हिस्सा  भी
 खर्च  नहीं  किया  जाता  है।

 इस  देश  में  रेफ्यूडी  झाए  श्र  उनकी
 समस्याझों  को  सुबह  और  शाम  में  हल  कर
 लिया  मया ।  लेकिन  32  वर्षों  से  हरिजनों
 जौर  प्रादिवासियों  की  समस्मपाभ्रों  को  हल
 करने  के  लिए  उन्हें  रेफ्यूजियों  का  भी  स्तर
 नहीं  दिया  गया।

 संविधान के  भमुच्छेद  i6( 4)  के  अन्तर्गत
 सरकार  शिश्यूल्ड  कास्ट्स  शौर  शिडयूष्ड  ट्र/इण्ड
 को  ऊपर  उठाने  के  लिए  किसी  भी  सीमा  तक
 आरक्षण  दे  सकती  है।  इस  बारें  में  कोई
 कस्धन  नहीं  है।  एस०  एन ०  जानस  शस्  ्ग्य
 ware  केरल  में,  जिस  में  सेंट्रल  यर्बममेंट' भी
 पार्टी  थी,  बु्ीम  कोर्ट  से  फैसला  दिला  है  कि
 किसी  भी  रेंक  धौर  डेजिन्तेशर  तक  शिड्यूल
 कास्ट्स  भौर  शिड्यूस्ड  ट्राइब्क  को  कारक



 कियों  जो  सकता  हैं।  हम  जोंग  तीस  वर्षों  तक
 झीमंती  इन्दिशा  शांधी  के  रेजीम  मे  रहे,
 लेकित  उस  रेजीम  मे  हमको  कुछ  नहीं  मिला---
 अगर  मिला  तो  एक  बस्धत कि  केबल  जनियर
 क्लास  बन  भाफिसर  तक  शिड्यूल्ड  कास्ट्स
 और  शिड्यूल्ड  टाइव्ज  के  लोगो  को  प्रोमोशन
 में  भ्रारसण  दिया  जाएगा।  धिककार  है
 ऐसे  लोगो  पर,  जो  एक  तरफ  कहते  हैं  कि
 हम  हरिजनों  के  हिमायती  है  भौर  दूसरी  तरफ
 हरिजनो  के  हिंतो  की  ह्त्या  करते  हैं।  ऐसे
 लोग  हत्यारे  हैं,  देश  के  कोटि  कोटि  दलितों
 के  हितों  के साथ  खिलावड  करने  वाले  लोग
 हैं।

 उन  लोगो  की  तीस  साल  की  हुकूमत  के
 बाव  हमने  एक  साल  जनता  पार्टी  की  हुकूमत  मे
 बिताया  है,  लेकिन  हमे  हन  दोनों  मे  कोई  खास
 फर्क  दिखाई  नही  दिया  है  ।  कुछ  मिनिस्ट्रियो
 के  बजट  झाम  है,  बाकी  शौर  झाने  वाले  है।
 हर  एक  मिनिस्ट्री मे ंमें  नई  नई  नियुकितिया  और

 विभागीय  प्रोमोशन्ज़  हुई  है।  कोटा,  परमिट,
 और  लाइसेस  दिए  गए  हैं।  लेकिन  बिसी  भी
 मिनिस्ट्री  ने  हरिजनों  का  कोटा  पूरा  नहीं
 किया  है।  सब  जगह  उनके  हितो  की  उपेक्षा
 की  गई  है।  होम  मिनिस्ट्री  मे  भी  हमारे  हितों
 की  पूर्ण  उपेक्षा  की  गई  है।

 मैं  तो  बधाई  देता  हु  उन  लोगों  को,  जो
 सरकार  में  भाने  के  बाद  एक  साल  मे  ही  मनमाने
 हग से  झपनी  बिरादरी  के  लोगों  को  भर  रहे
 हैं,  जबकि  बाबू  जगजीवन  राम  42  वर्षों  से
 सरकार  मे  हैं  लेकिन  हरिजनों  का  कोटा  भी
 पूरा  नहीं  करा  पा  रहे  हैं।

 सरकार  की  शोर  से  कहा  गया  है  कि  भूमि
 झाबंटन  में  थाहे  गलत  भाधार  पर  कट्टा  दिया
 गमा  हो,  लेकिन  जब  सक  बदले  में  दूसरी  भूमि
 नहीं  दी  जाएगी,  तब  तक  षट्  की  भूमि  नहीं
 छीनी  जाएगी।  इसके  बावजूद  उत्तर  अचिश,
 विहार  जौर  मध्य  प्रवेश  में,  स्तर,  जहा  भी
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 a  की  भूमि  मिली---अण्यल  तो  मिली  ही
 नहीं,  लेकिन  जो  थोडी  बहुत  मिली  भी  भी---
 बहू  सब  की  सच  छीन  ली  गई  है।

 हरिजनों  पर  होने  बाली  एट्रासिटीज'  के
 बारे  में  मैं  कुछ  भी  नहीं  गहना  चाहता  हू।
 इस  पर  काफी  बहस  हो  चुकी  है।  इस  समय
 होम  मितिस्टर  साहब  यहा  नहीं  है।  लेकिन
 मैं  इतता  ही  कहना  चाहता  ह्  कि  गडेरिन  के
 पेट  से  पैदा  हुए  जश्चेव  को  रूस  का  प्रधान  मती
 बनने  का  मौका  मिल.  सकता  है,  गड़रिए  का
 बेटा  प्रद्राहिम  लिकन,  प्रमरीका  का  रप्ट्रपति
 हो  सकता  है,  मोची  का  बेटा,  स्टालिन,  भपने
 देश  रूस  का  सर्वेतर्वा  हो  सकता  है,  लेषिन  भारत
 की  धरती  पर  हरिऊन  मा  के  पेट  से  पैदा  हुए
 बच्चे  को  जीने  का  भी  भ्रधिकार  नहीं  है--
 न  पिछले  रेजीम  मे धौर  न  इस  रेजीम  मे।
 सरकार  की  शोर  से  बराबर  वहा  गया  है  ि
 जहां  भी  हरिणन  शभ्राविवासियो  ए२  प्रत्याघार
 होगे  बहा  के  एस  एस  पी  भौर  डी  एम  को  इस
 े  लिए  दिम्मेदार  ठहराया  आयगा  और  उन  के
 खिलाफ  कार्यवाही  होगी  एट्रारिटीज़  के  लिए  t
 मैं  होम  मिनिस्टर  से  पूछता  चाहता  हू,
 मिनिस्ट्री  से  पूछना  चाहता  हू,  सरकार  से
 पूछना  चाहता  ह  ि  देश  में  हजारो  हशणन
 आदिवासी  मार  डाले  गए  उन  की  झ्रावरू
 पर  डकैती  डाली  गई  लेक्नि  क्तने  भ्रधि-
 कारियो  को  उस  के  लिए  उम्मेदार  बनाया
 गया  है  ?  मैं  पिछले  28  मई  का  इलाहाबाद
 मे  था।  एक  हरिझत  झभागा  भाग  कर  मेरे
 पास  झाता  है,  कहता  है  कि  मे  48  चरे  के  भ्रन्दर
 मार  दिया  जाऊंगा,  मेरी  हत्या  कर  दी
 आयगी  |  मैंने  एस  एस  पी  जौर  डी  एम  को
 कहा  कि  इस  की  रक्षा  की  हाय  ।  उन्होंने
 भी  मुझे  पूरा  प्राश्वासत  दिया  ।  लेक्नि  32
 मार्च  को  बहू  हरिझत  दिस  दहाड़े  गोली
 से  भून  दिया  झाता  है  भौर  शर्म  की  बात  रह
 है  कि  जिले  के  पुलिस  क्‍्रधीक्षक  झौर  डी  एम
 को  जब  मैंने  खबर  दी  कि  उस  हरिणन  की
 हत्या  कर  दी  गई  सथ  उन्‍हें  खबर  मिली
 इस  ंग  से  हरिकनों  की  समस्या  को  ये  षि-
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 कारी  देखते  हैं।  तो  महू  कहता  कि  एट्रासिटीज
 जितनी  होंगी  उस  के  लिए  प्रधिकारियों  के
 जिम्मेदार  बताया  जाथगा  यह  केवल  कहते  से
 कुछ  नहीं  होता  अपितु  करना  होगा  झगर
 करना  है  तो  फिर इस  को  रचनात्मक  प  देना
 पड़ेगा  ।  जब  तक  यह  किया  तहीं  जायगा
 तब  तक  माननीय  जयध्रकाश  नारायण  जी
 की  सम्पूर्ण  ऋान्ति  का  सपना  सपना  ही  रहेगा  t
 are  यह  कुर्सी  की  क्रान्ति  तक  ही  करना
 था  झौर  करनी  झौर  कथती  में  झ्ंतर  रखना  है
 तो  कुर्सी  की  क्रान्तितो  हो  चुकी  है।  लेकिन
 झगर  सम्पूर्ण  क्रान्ति  करनी  है  तो  एट्र  सिटीज
 के  कारणों  को  मिटाना  पडेंगा  मेरे  साथियों
 ने  बिहार,  मध्य  प्रदेश,  उत्तर  प्रदेश  भर  दूसरे
 प्रदेशों  में  हरिजनों  पर  जितने  भी  जोर  जुल्म
 झौर  अत्याचार  हुए  है  उन  के  बारे  में  बताया
 है  भौर  उन  सब  के  कारणों  को  पढ़ने के  बाद  में
 भी  इस  नतीजे  पर  पहुंचा  हूं  कि  ज्यादातर
 एट्रासिटीज़  जमीन  को  लेकर  हुई  है  ।  प्रदेश
 की  सरकारों  को  जमीन  की  व्यवस्था  का  काम
 दे  दिया  गया  लेकिन  उन्होंने  कोई  भी  महत्वपूर्ण
 कऋ्रान्तिकारी  कदम  जमीन  की  व्यवस्था  के
 संबंध  मे  नही  उठाया  है  ।  झाज  मुट्ठी  भर
 लोगों  के  पास  जमीन  है  तो  कोटि
 कोटि  लोग  भूमिहीन  हैं  भौर  बेकार  है  ।
 मुट्ठी  भर  लोगों  के  पास  उत्पादन  के  साधन
 है  तो  कोटि  कोटि  लोग  बेकार  भौर  झलहाय
 पड़े  हुए  हैं।  कही  एक  परिवार  के  भियां
 बीबी  झौर  बच्चे  तीनों  नौकरी  में  है  तो  दूसरी
 झोर  हजारों  हजार  परिवार  बेकार  औौर
 बेसहारा  पडे  हुए  हैं  -  इसलिए  मेरा  यह
 झाप'  से  कहना  है  कि  अगर  वास्तव  में  क्रान्ति
 करी  कदम  उठाना  है,  उत्पीड़न  और  भ्रत्या-
 चार  को  रोकना  हैं,  देश  के  शोषित  समाज  को
 रिलीफ  देना  है  तो  भूमि  सुधार  का  काम  राज्य
 सरकारों  से  ले  कर  केन्द्रीय  सरकार  को  करना
 चाहिए।  केगद्र  की  सरकार  भूमि-व्यवस्था  का
 कार्य  ले  धौर  सम्पूर्ण  जमीन  का  राष्ट्रीयकरण
 करे।  मैं  जमीन  के  राष्ट्रीयकरण  की  भांग  करता
 हूँ  ।  जीवन-यापन  के  साधनों  का  विकेन्द्रीकरण
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 सरकार  करे,  in  केखीयकरण  की  परप
 को  रोके  ny

 समयाभाव  के  कारण  मैं  ज्यादा  बातें
 ने  कह  कर  केवल  कानून  धौर  व्यवस्था  पर
 बात  करते  हुए  इतता  ही  कहना  चाहूंगा  कि
 सम्पूर्ण  देश  में  कानून  भौर  व्यवस्था  जिस
 ढंग  से  बल  रही  है  उस  को  देखते  हुए  उस
 प्रशासनिक  मशीनरी  को  झौर  ज्यादा  सुधारने
 की  जरूरत  है  झन्यथा  देश की  कानूर  भौर
 व्यवस्था  की  स्थिति  बहुत  बदसर  है  ।  मैं
 उत्तर  प्रदेश  का  रहने  वाला  हूं  -  उत्तर
 प्रदेश  में  कमलापति  तिपादी  के
 रिजीम  मे  एक  बार  पी०  To  सी०  का
 रिवोल्ट  हुआ  था  तो  उन  की  सरकार  को
 बरखास्त  कर  के  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  कर  दिया  गया  था  ।  लेकिन
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  एक  साल  के  अन्दर
 42  बार  फायरिंग  कराया  है,  अ्रनगिनत
 लोगों  की  जानें  गई  है  1  पंत  नगर  का  किस्सा
 आप  के  सामने  है  1  पंत  नगर  में  जो  फार्यारिग
 हुई  है  जो  लोगो  के  ऊपर  नो  जुल्म  ढाथा  गया
 है,  जिस  ढंग  से  भ्रमानुषिक  हत्याएं  हुई  हैं  वहू
 सब  की  सब  जलियांवाला  कांड  को  भी
 श्भिन्दा  करती  हैं  ।  मैं  कहता  हूं  कि  किसी
 हाई  कोर्ट  के  सिटिंग  जज  से  पंत  नगर  के  सारे
 कांड  की  जाच  करायी  जाय  ।  वहां  के  वी  सी
 को  तत्काल  सस्पेंड  किया  जाय  ।  पीएसी
 और  पुलिस  के  अधिकारी  जो  फार्यरिंग  के
 समय  थे  उन  सब  को  सस्पेड  किया  जाय  शौर
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  कानून  और  व्यवस्था
 को  संभालने  में  ताकामयाब'  रही  है,  इसलिए
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  तत्काल  बरखस्त
 करके  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया
 जाय  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रपनी  बात  समाप्त
 करते  हुए  झापसे  अमुरोध  करता  हूं  कि  होस
 मिनिस्ट्री  का  जो  बजट  पास  होने  जा  रहा  है  इस
 पूरे  बजट  का  पॉचवा  भाग  शोक्ति  बर्गीय
 समाज,  हरिजनों  तथा  पध्ादियासिमों  के  लिए
 अलग  कर  क्या  जाये  7  पिछली  बार  जब



 हमारे  साथियों  ने  एक  सेप्रेंट  मित्रिस्ट्री की  मांग
 की  थी  तो  उसमे  प्रहुमियत थी,  हरिणनों
 तथा  भाविवासियों  के  लिए  न्यास  की  माग

 की  गई  थी  हम दन  भापके  माध्यम  से
 धघरकार  से  न्याय  की  मांग  करते  हैं  भोर  भाहते
 है  कि  लेप्रेट  सिनिस्ट्री  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार
 किसा  जाये  ।

 इस  बजट  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  पुनः
 अनुरोध  करना  चाहता हू  कि  इस  होम  मिनिस्ट्री
 के  बजट  की  सम्पूर्ण  धनराशि  का  पाचवा  भाग
 हरिजन  भादिवासियां  के  लिए  प्रलग  कर
 दिया  जाये  ।  भ्ब  यह  बात  चलने  वाली  नहीं
 है  कि  नाम  तो  हरिजनों  का  रहेगा  भौर
 खायेंगे  दूसरे  ।  इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  भ्रापको
 धन्यवाद  देता  ह्  कि  झापने  मुझ  बोलने  का
 समय  दिया  ।

 SHRI  R  KOLANTHAIVELU
 (Tiruchengode)  May  I  say  that  our
 administration  of  Home  Affairs  8
 efficient  when  compared  with  other
 nations  But,  at  the  same  moment,
 at  8  a  shame  on  the  part  of  thé  Home
 Ministry  for  its  failure  in  maintaining
 law  and  order  in  the  country

 The  CBI  very  well  knows  ‘the
 dacoits,  law-breakerg  ang  the  unlaw-
 fu]  elements  put  somehow  they  do
 not  discharge  their  duties  because
 they  themselves  are  subjéct  to  the
 rich  man’s  pull  So  there  must  be
 a  Department  or  Bureau  to  look  after
 the  CBI  also

 I  understand  that  there  ig  high
 corruption  in  the  Southern  Railway
 contracts  ang  the  CBI  fs  not  inivesti-
 gating  and  taking  action  either  against
 the  contractors  or  the  corrupt  off-
 clals  The  Home  Minister  must  take
 a  serious  note  of  this  and  bring  the
 culprits  to  book.

 The  functioning  of  the  police  force
 in  matters  like  investigation,  lew  en-
 forcement,  crime  detection  ang  pro-
 tection  of  the  citizen  ig  very  bad  and
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 ment  must  be  modified  and  changed.

 most  of  the  period  It  could  be  uti-
 lised  to  assist  and  aid  the  State  at  its
 Own  cost  so  that  there  can  be  a  sub-
 stantial  exercise  and  utilisation  of  its
 service

 The  allowances  and  salaries  of  the
 Border  Security  Force  5९००  to  be
 improved

 The  process  and  methods  of  inves-
 tigation  and  more  than  that  the
 trapping  methods  are  screened  in  the
 pictures  Thig  enables  and  cautions
 the  culprits  to  take  precautions  and
 safeguarg  their  actions  The  Govern.
 ment  Is  under  a  wrong  notion  that  if
 it  is  shown  in  the  pictures  the  cul-
 prits  will  not  indulge  in  such  things
 but  this  38  practically  and  factually  a
 wrong  assumption  and  the  culprits
 have  their  own  safer  methods  The
 methods  of  trapping  should  not  be
 known  to  the  public  Then  only  the
 functioning  of  the  Police  will  be  upto
 the  mark  Otherwise  even  the  CBI
 must  take  some  instructions  from  the
 culprits  and  they  are  supposed  to  be
 more  efficient  culprits  jn  activities,
 ete

 The  Industrial  Security  Force  which
 wag  createq  to  safeguarq  the  public
 undertakings  looks  after  security  in-
 side  the  undertakings  and  outside,  the
 Jaw  and  order  {ig  the  responsibility  of
 the  State  Police  force  There  must
 be  a  unitary  force  or  there  must  be
 perfect  co-ordination  between  the  two
 forces  so  that  security  and  law  and
 order  are  maintained  both  inside  and
 outside  the  industrial  undertakings
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 Finally,  the  total  losa  outside  is  to

 the  State,  hence  the  public  loss,

 Modernisation  of  Police  force;  There
 must  be  a  uniform  scale,  uniform
 training  throughout  India.  Other-
 wise,  :t  creates  anomaly.  The  expen-
 Ses  of  modernisation  and  training
 must  be  borne  by  the  Centre.

 Assistance  to  State  Government  for
 modernisation  of  State  Police  Force
 and  acquisition  of  modern  and  sophis-
 ticated  equipment  for  crime  qetec-
 tion  and  police  housing  is  very  low
 in  spite  of  the  State  Government’s  re-
 peated  demand  to  the  Centre  and
 this  should  be  considered  immediately.

 Since  Janata  Government  hag  come
 to  power  it  988  done  a  good  thing—
 that  the  semormost  IAS.  Officer
 must  be  transferred  to  the  State
 Cadre.  I  welcome  the  suggestion.

 The  dependents  or  wife  of  a  Gov-
 ernment  servant  shoulg  not  be  em-
 ployed  in  Foreign  Missiong  in  India,
 because  it  gives  the  chance  to  influ-
 ence  the  foreignerg  in  such  g  way
 that  it  hampers  our  administrative
 system.

 Nobody  knows  that  there  is  Natio-
 nal  Fire  Service  and  it  must  be  made
 known  to  the  public  also.  Now,  it  is
 a  fire  service  without  useful  service.

 The  State  government's  power  and
 law  are  bracketed  by  the  Centre.
 This  shoulg  not  be  done.

 Finally,  I  come  to  the  language
 issue.  Thig  ig  the  most  important
 problem.  Home  Minister  is  aware  of
 this  language  problem.  The  Home
 Minister  and  the  Government  must
 maintain  it  in  such  a  way  that  it  does
 not  give  rise  to  any  sort  of  resent-
 ment  in  any  quarter.  Hindi  ghould
 not  be  imposed  on  non-Hindi  speak-
 ing  people  and  English  must  be  safe-
 guarded  constitutionally,  otherwisg  i
 will  create  chaos  in  our  country,
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 ‘way  to  enable  the  public  to  get  certi-
 ficates  without  any  difficulty,

 With  this  I  conclude.

 sit  सुखदेश  प्रसाद  र्म  (चतरा)  :
 सभापति  महोदय,  मैं  गृह  मंत्रालय  की  मांगों
 का  समर्थन  करते हुए  श्राप  के  माध्यम  से  अपने
 कुछ  विचार  इसी  सन्दर्भ  में  रखना  चाहता
 हूं।  भाज  इस  बात  की  चर्चा  बहुत  तेजी  से
 हो  रही  है  कि  ला-एण्ड-पझ्राडर  पहले  धिक
 था  या  माज  भ्रधिक  है,  पहले  कम  था  या  भाज

 कम  है--इसी  मे  सब  लोग  उससे  हुए  है  ।
 प्रश्न  पहले  कम  था  या  प्राज  कम  है--यह
 बात  नहीं  है,  बात  यह  हैं  कि  ला-एण्ड-आडेर
 की  स्थिति  झाज  देश  के  भ्रन्दर  एसी  बन  गई  है,
 जिसे  सन्‍्तोषप्रद नहीं  कहा  जा  लकता  है  ।
 यह  पहले  भी  था  और  भ्राज  भी  है,  हो  सकता
 है  कभी  कुछ  कम  हो  जाय  था  कभी  कुछ
 ज्यादा  हो  जाय,  लेकित  मौजद  है  ।

 सभापति  महोदय,  श्राज  सब  से  महत्वपूर्ण
 प्रश्न  यह  है  कि  ला-एण्ड-पझार्डर  की  समस्या
 का  समाधान  कैसे  किया  जाय।  भ्गर  हम  यह
 मान  कर  चलें  कि  समस्या  के  रूम,  धन  का  एक
 मात  जरिया  सरकार ही  है,  तो  यह  गलत  है।  ला-
 एण्ड-प्रारडेर  चाहे  सरकार  में  रहने  वाले
 हों,  सत्तारुढ़  चल  के  लोग  हों  या  विपक्ष  में
 रहने  वाले  हों  या  बाहर  के  रहने  वाले  हों,
 जनता  हो,  जिम्मेदारी  सब  की  है  ।  सरकार
 की  कुछ  अधिक  कही  जा  सकती  है।
 लेकिन  जिम्मेदारी  संव  की  है  7  क  तक
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 we  में  समतों  वेग  oe  तक  इसे  समस्या
 का  समाधान  भिकालता  सम्भव  नहीं  होगा  a

 आज  यह  दृष्टिकोण  झववानां  होगा  कि  देश

 के  अन्दर  शौल्ति  और  व्यवस्था कॉयम  रखने
 के  लिए  पहले  लोगों  की  एक  साथ  बिठा  करे
 बिदार  करने  के  बाद  एक  तरीका  निकाला
 जाए  क्योंकि  समाज  कौ  जो  बनावट  राज

 हैउस  पर  गौर  करने  की  जरूरत  है।  में  सब
 सरफ  की  बात  नहीं  कहता, मैं  सारे  देश  की
 बात  नहीं  कहन।  चाहता,  बल्कि  आप  को  बिहार
 की  बात  बताना  चाहता  हू  ।  यही  झवस्था
 स्वत  झाज  30  साल  की  भाजादी  के
 बाद  भी  हम  देखते  हैं  कि  समाज  की  वही
 पुरानी  बनावट  है  भौर  क्या  बनावट  है,  उस
 को  हमें  देखना  चाहिए  ।  विहार  राज्य  के
 आप  चाहे  किसी  गांव  में  चले  जाएं,  वहां  पर
 सब  तरह  के  लोग  रहते  हैं  लेकिन  झगर  श्राप
 को  किसी  पिछडे  वर्ग,  अनुसूचित  जाति  या
 आदिवासी  के  धर  जाना  हो  भौर  वहा  जा  कर
 आप  लोगो  से  पूछे  कि  भ्रमुक  हरिजन  या  पिछड़े
 बग  के  भादमी  का  धर  किधर  है,  तो  बह
 कहेगा  कि  आप  यह  कहां  खोज  रहे  है  यह  तो
 बडे  शरीफ  उच्च  जाति  के  लोगो  के  घर  हैं
 राह,  नीच  वर्ग,  के  लोगों  के  घर  तो  उस  तरफ  हैं
 इस  तरह  की  बात  भ्राज  भी  गांवों  से  विधमान
 है  कि  राढ़  शौर  रेयान  नीच  लोगों  के  घर
 उधर  हैं,  उन  के  टोले  उधर  हैं  शौर  उच्च
 जाति के  लोगो  के  मकान  इधर  है  ।  यह '
 छाया  प्रत्यक्ष  रूप  से  भ्राज  भी  बिहार  से  मिलती
 है  ।  यह  जो  बात  मैं  कह  रहा  हूं  इस  मे  अगर
 किसी  को  भी  लगे  कि  झसत्य  बात  हैं,  तो
 मैं  सब  दलों  के  लोगों  को  दाबत  देता  हू  कि  वे
 हमारे  साथ  बिहार  के  गांवों  के  चलें  शौर  इस
 बात  का  पता  गाएं  कि  वास्तविकता  क्‍या
 है  ।  जहां  समाज  की  ऐसी  बनावट है  कि
 गांवों  में  यह  बात  भ्रभी  भी  चली  प्रा  रही  है
 कि  भ्रमुक  जाति  नीच  है  भौर  दूसरा  वर्ग  उच्च
 है,  जहां  एक  बने  को  मीच  की  दृष्टि  से  देखा

 जाता  हैं  वहां  उस  को  सतांया  जाएगा  ही,  उस
 पर  ध्रत्याचार  होगा  ही  ।  इसलिए  जो  झसली
 जीमारी है,  we  यहां  है  .  इसलिए मैं  गृह
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 मंत्री जी  भौर  गृह  राज्य  मंत्री  जी  से  कहूंगा
 कि  इस  ओर  ध्यान  दें  हमारा  यह  सौभाग्य
 है  कि  इस  मंत्रालय  में  हमारे  बिहार  के  भी
 राज्य  मंत्री  श्री  मंडल  भी  भी  हैं  भौर  मे
 इन  चीजों से  बाकिफ़  हैं  कि  वहां  पर  समाज
 की  बनावट  क्या  है  a  मैं  उन  से  पूछता
 चाहता  हूं  कि  समाज  की  बनावट  में  समता
 लाने  के  लिए  झाप  क्या  कारगर  कदम
 उठाना  चाहते  हैं।  कम  से  कम  इस  चीज़  को
 तो  श्राप  मिटाएं  कि  राह,  नीच वर्ग,  का  धर
 इधर  है  रेयान  का  धर  इधर  है  भौर  बड़े
 लोगों  का  यानी  ऊची  जाति  का  धर  उधर
 है  ।  भगर  यह  चीज़  मिट  जाती  है,  तो  बहुत
 बडी  समस्या  का  समाधान  हो  सकता  है  ।
 श्ाज  समता  का  समाज  बनाने  के  लिए
 झ्राप  को  कुछ  करना  चाहिए  ।  मैं  कानूस
 के  दायरे  में  नहीं  जाना  चाहता  क्‍योंकि  बड़े
 बड़े  कामून बने  हुए  हैं  लेकिन  सवाल  यह  है
 कि  जो  कानून  बने  हुए  है  उन  को  भमल  में
 कौन  लाता  है,  उन  को  कार्यान्वित कौन  करता
 है  ।  शौर  कसे  किया  जाय  t  आप
 श्रारक्षण  की  बात  को  ले  लीजिए  उस
 सदर्भ  &  बिहार  की  बात  को  श्राप  लें  ।  हरिजन,
 आदिवासी  शौर  पिछड़े  बर्मो  क ेलिए  झारक्षण
 की  जो  बात  है,  वह  सिर्फ  बिहार  में  ही  नहीं
 हुआ है,  देश के  झन्य  राज्यों  भे  भी  भारक्षण
 किया  गया  है।  लेकिन  बिहार  मे  भ्रारक्षण  के
 मामले  को  ले  कर  तुफान  मचा  हुआ  है  क्योकि
 सरकार  के  निर्णय  को  उन  लोगों  पर  लागू
 करना  है  जो  85  प्रतिशत  पिछड़े  हुए  लोग  हैं
 लेकिन  वे  मूक  हैं  भौर  उन  के  मुंह  में  जवान
 नहीं  है  भौर  वे  अपनी  बात  को  कह  सही  सकते
 हैं  भौर उन  में  उपग्रव  करने  का  साहस  भी
 नहीं  है  प्राज  इन  85 प्रतिशत लोगों  की
 बात  को  इस  लोकतम्त के  धस्दर  5  प्रतिशत
 लोग  कुचल  रहे  हैं  पौर  राज्य  की  शान्ति

 व्यवस्था  को  अपने  हाथ  में  लिए  हुए  हैं  ।

 दिहार  में जो  भारक्षण की  बात  है,  यह  कोई

 उस  के  अपने  सले  की  उपज  नहीं  है।  सविधान
 में  इसका  समायेश  है  में  उसका
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 [ft  quite  प्रसाद  मी]
 उल्लेख  नहीं  करनों  चाहता  ।  जनता  पार्टी
 के  घोषणा  पत्र  में  उस  का  उल्लेख  है  भौर
 केन्द्रीय  नेताशों  से  सहमति  ले  कर  बिहार  के
 मुख्य  मंत्री  ने  26  प्रतिशत  का  भारक्षण  किया
 है।  लेकिन  भाज  वे  5  प्रतिशत  लोग  भासमान
 तोड़  रहे  हैं,  जातीयता  का  नंगा  नृत्य  कर  रहे
 हैं।  मैं  चाहूंगा  कि  इस  स्थिति  में  जो सविधान
 के  अनुकूल  वे  काम  कर  रहे  हैं,  केन्द्रीय  सरकार
 शौर  गृह  मंत्रालय  को  चाहिए  कि  जो  शल्ति
 और  व्यवस्था  को  भंग  करता  है,  चाहे  कोई  भी
 हो,  उसके  विरुद्ध  कड़ी  से  कड़ी  कार्यवाही
 की  जाए  ओर  इस  व्यवस्था  को  लागू  किया
 जाए  ,  इस  में  तनिक  भी  विलम्ब  नही  करना
 चाहिए।  यह  बिहार  सरकार  के  साथ  ठीक
 नही  हो  रहा  है  t  मैं  इस  संदर्भ  में  भारत
 सरकार  से  कहूंगा  कि  राज्य  सरकारो  को  जो
 इतना  करने  का  अधिकार  मिला  है,  उसे
 निविध्न  करने  देना  चाहिये  ।

 लेकिन  मैं  एक  बात  भौर  कहना  चाहता
 हैं  कि  समतावादी  सम/ज  की  स्थापना  कंवल
 राज्यों  के कदम  उठाने  सें  ही  नहीं  होगी  ।
 शाप  देख  लीजिए  कि  झाज  स्विसों  में  क्‍या
 हालत  है  ।  भश्ापके  पास  राज्यों  के  भी
 आकडे  हैं  शर  भारत  सरकार  की  नौकरियों
 के  भी  हैं।  किसी  भी  राज्य  में  भौर  भारत
 सरकार  के  कार्यालयों  मे  कही  भी  पिछड़े
 बगो  शौर  हरिजनों  का  कोटा  पूरा  नही  है  ।
 देश  सें  इन  वर्गों  की आबादी  80-85  प्रतिशत
 है  लेकिन इस  प्रतिशत  के  हिसाब  से  उन्हें  सिविल
 सर्विसिज  में  स्थान  नहीं  मिला  हुआ  है
 देश  में  हरिजनों  प्लौर  कमजोर  वर्गों  पर
 जो  प्रत्याचार  हो  रहे  हैं,  उनका  मूल
 कारण  यही  है  कि  वे  लोग  अपनी  प्राबादी
 के  झनुपात  में  सेवाभो  में  नहीं  हैं।  जितनी  भी

 हमारे  देश  मे  स्विसिज  हैं  चाहे  झ्ाई०  पी०
 एस०  हो,  चाहे  भाई०  शु  एस०  हो,  उन  सब
 में  भारक्षण  उनको  प्राबादी  के  भनुपात  में

 होता  चाहए  ।भ्रगर  यह  नहीं  किया  जाएगा
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 तो  देश  की  कालूत  बर  व्यवस्ता  को  ब्याने”
 रखता  असंभव  होगा  t

 समरापति  महोदय,  भारत  सरकार  फो
 पिछड़े  बर्गों  क ेलिए  उनकी  प्रायादी  के  अनुपात
 में  स्थान  सुरक्षित  करने  चाहिएं  भौर  ह
 व्यवस्था  भारतीय  संव्धान'  में  भी  होती
 चाहिए।  सरकार  को  इस  पर  शीघ्र  कदम'
 उठाने  भाहिएं।  काका  कालेलकर  कमीशन
 की  रिपोर्ट  को  झाज  तक  दबा  कर  रखा  गया
 हैं.  t  मैं  समझता  हूं  कि  समाज  के  इतनी  बडी
 झाबादी  के  लोगो  के  साथ  जो  भ्रन्याथ  ब
 लक  होता  रहा  है  उसे  प्रब  ठीक  कर  देना  चाहिए
 झाज  देश  मे  अशांति  का  वातावरण  क्‍यों  है  ?
 क्योंकि  देश  की  85  फीसदी  झाबादी  मूक  है,
 बोल  नही  सकती  हैं  ।  उन  लोगों  को  गांबों
 में  दबा  कर  रखा  जाता  है  ।  थे  कुछ  बोल  नही
 सकते  है।  श्राज  भाप  उन्हें  बोलने  लायक  बना
 दीजिए,  बिता  सरकार  की  मदद  के  सारे  देश
 में  उनके  उत्थान  का  काम  हो  जाएगा  |  क्या
 आप  समझते  है  कि  गरीब  झादमी,  एक  कमजोर
 बर्ग  के  भादमी  के  कुचलने  के  बाद  देश  में
 ला  एण्ड  आर  रह  सकता  है  ।  इसलिए
 झाज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  समाज  मे,
 इसकी  बनावट  में  सुधार  हो,  बिता  इसकी
 बनावट  में  सुधार  लाये  श्राप  लाख  कानून
 बना  लीजिए,  झापंकी  ला  एण्ड  झाडर  मे
 सुधार  नहीं  हो  सकता  है  गरीबों  के  जो
 हक  है,  उनके  जो  भ्रधिकार  है,  उन्हे  झाए  प्रदान
 करें,  कानून  के  माध्यम  से  प्रदाह  करें  औौर
 इतको  प्रदान  करते  में  सरकार  को  तत्परता
 बरतनी  चाहिए  प्रन्यथा  समाज  के  प्रन्दर
 शांति  और  व्यवस्था  कायम  रखना  भ्रसंभव  है,
 झसंभव  है  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  झाज
 इस  समस्या  पर  सब  को  बैठ  कर  विभार
 करने  की  झावश्यकता  है  शौर  इस  भ्रन्याय  को
 समाप्त  करते  की  प्रावश्यकता  हैं  ।

 समाप्ति  महोदम,  झाज  वेश  में  प्राइमरी
 से  सिडिल  तक,  शायद  मैंद्रिक  शक  भी  फ्री
 एज्केशन  है  ।  मैं  ाप  से  कहता  चाहता
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 t  कि  यदि  ाप  हरिजत,  भाविषादियों  भौर
 कमजोर  वर्गों  को  पिक्षित  करमा  चाहते  हैं
 ती  झप  क्री  एजुकेशन  के  साथ  कम्पलसरी
 एजूकेशन  भी  जोड़िये  ।  प्रगर  यह  नहीं
 करते  है  तो  फिर  जो  झाप  एडल्ट  एजूकेशन
 की  बात  करते  हैं,  वह  बात  करते ही
 रहियेगा  ।  लोग  निरक्षर  रहेंगे  ।  कम्पलसरी
 एजूकेशन  से  हरिजन  भ्रौर  प्रादिवासियों
 में  शिक्षा  का  प्रसार  होगा  तथा  कमजोर  गें
 उठेगा  |

 हरिजन  और  ग्रादिवासियों  के  बच्चो
 को  जो  स्टाइपेण्ड  मिलता  है,  वह  स्टाइपेण्ड
 सभी  लोगों  को  नहीं  मिलता  है,  सभी  हरिजन
 आदिवासियों  एव  कमजोर  वर्ग  के  बच्चो  को
 नहीं  मिल  पाता  &  यह  स्टाइपेण्ड
 तमाम  बच्छों  को  मिलना  चाहिए  झौर  समय

 पर  दिया  जाना  चाहिये  1  भौर  दूसरी  सुविधाए
 भी  एक  एक  बच्चे  को  मिलनी  भाहिए  t
 और  पढने  की  सुविधा  दे  कर,  पढ़ा  कर  उसे
 बेकार  न  बनाइये  बल्कि  उनके  रिजर्वेशन  के

 झनुसार  उसे  काम  दिया  ज्यय  |  जब  तक
 पद  प्रतिष्ठा  और  आध्िक  व्यवस्था  मे  सुधार
 नहीं  होगा  तब  तक  देश  में  शाति  व्यवस्था
 कायम  रखना  असम्भव  हैं  तथा  देश  भी
 कमजोर  का  कमजोर  बता  रहेगा  ।

 एक  बात  और  है  ।  भाषा  का  प्रश्न  है।
 मैं  नही  समझता  हमारे  श्र्म्य  मित्रों  को  हिन्दी
 के  प्रति  क्यो  दृर्भावना  है  -  नहीं  होनी  चाहिए।
 हिन्दी  भाषी  लोग  नही  चाहते  हैं  कि  हिन्दी
 को  किसी  पर  लादा  जाय।  हमे  सोचना  है  कि
 देश  की  राष्ट्रीय  भाषा  कोई  होनी  चाहिए।
 विदेशी  भाषा  रहे या  देश  की  भाषा  रहे,  प्रश्न
 यह  है।  कभी  भी  हिन्दी  भाषी  लोग  नहीं
 कहते  हैं  कि  किसी  पर  लादिए।  राज्य  के
 जो  भाषा  बोली  जाती  है  वह  रहनी  चाहिए।
 लेकिन  देश  की  भाषा तो  एक  होनी  चाहिए।
 जो  गुलामी  का  प्रतीक  भ्रग्नेजी  है,  मेरे  सीने  पर
 बैठी  है,  इसको  लेकर  हम  देश  को  भागे  बढ़ा
 सकते  हैं  या  हिन्दी  को  झपना  कर  देश  को
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 ot  बढ़ा  सकते  हैं  !  भह  राष्ट्रीय
 एकता  का  प्रश्न है,  देश  की  भाषा  का  प्रश्न
 है  ।  कौन  रहे  ?  विदेशी  रहे  था  देशी
 रहे?  स्याय  का  तकाजा  है  कि  देश  से  देश  की
 भाषा  ही  राष्ट्रभाषा  का  रूप  ले  तो  भूकि
 हिन्दी  सबसे  ज्यादा  लोगो  द्वारा  बोली  जाती
 है  इसलिए  हिन्दी  को  राष्ट्रभाषा  होना  चाहिए
 झौर  राज्य  का  कारोबार  उनके  राज्य  की
 भाषा  मे  हो  और  उन  पर  हिन्दी को  लादा  न
 जाय  ।  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  कहूगा  कि
 हिन्दी  की  उपेक्षा  जो  भ्रभी  तक  हुई  वह  हुई,
 झब  उपेक्षा  भ्रसहनीय  हो  रही  है  भौर  बिना
 कसी  पर  लादे  हुए  जो  निर्णय  संविधान
 में  लिया  गया  है  उसको  लागू  करना  बाहिए।

 हमारे  राज्य  मत्री  श्री  मडल  जी  बिहार  से  ही
 झाते  है  वहा  की  ला  ऐड  प्रार्डर  की  पोजीशन
 उनसे  छिपी  हुई  नही  है।  बिहार  में  बडे  पैमाने
 पर  प्राम  पचायतो  का  चुनाव  होने  जा  रहा  है,
 झौर  होना  भी  चाहिए।  इस  राज्य  के  पत्रायत
 मतदाताओो  को  स्वतन्त्रतापूर्वक  मत  देने  का
 अधिकार  मिले  उतकी  गर्दन  न  काटी  जाय,
 किसी  को  मतदान  से  बलपूर्वक  न  रोफा  जाय
 झौर  जैसा  चाहे  पच्ायतो  का  गठन  करे,
 इसनी  स्वतन्त्रता  होनी  चाहिए।  इसलिए
 विशेष  रूप  से  इस  बालिग  मताधिकार  को

 बिहार  में  होने  वाले  पत्रायतों  के  चुनाव  में
 दिलाने  की  व्यवस्था  प्राप  करे  यही  मेरा  निवेदन
 है।

 दोनो  तरफ  से  हरिजना  की  बात  प्राती

 है  भौर  सब  चाहते  हैं  कि  उनके  साथ  जो  प्रन्याय

 हुआ  है  वह  कैसे  बदला  जाय।  लेकिन  न  श्धर
 के  कहने  से  बदला  और  न  उधर  के  कहने  से
 बदल  सकता  है।  मैं  उदाहरण  देता  हू  कि  हमारे
 श्री  विश्वाम  प्रसाद  एक  भाई०ए०  एस०  भ्रधि-
 कारी  बिहार  भे  हैं।  जब  से  यह  भ्रधिकारी

 बिहार  भे  भागा  है  तो  बिहार  के  see  पदा-
 घिकारीगण  जो  ऊची  जाति  के  हैं,  उनको

 4,  5  महीने  से  ज्यादा एक  जगह  पर  नही  रहने
 देते  झौर  यह  इसलिए  किया  जाता  है  कि  वह
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 {  श्री  सुखदेइ  प्रसाद  वर्मा]
 एक  मजबूत  भ्रादमी  है,  यरीबों  पर  भ्रत्यागार
 ौर  अन्याय  को  वह  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकता

 ae  बिहार  की  नोकरताही  को  पसन्द  नहीं
 है।  उसको  हर  चार,  पांच  महीने  में  बदला  जा
 "रहा  है।  प्रभी  तक  उतकों  किसी  जिले  का
 अधिकारी  नहीं  बनाया  गया  है।  यह  एक
 डायरेक्ट  भ्राई०ए०एस०  हरिजन  अभ्रफ़्तर  के
 साथ  व्यवहार  है  जो  कि  नहीं  होना  चाहिए।
 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  भ्राप  इस  बार  में
 कारगर  कदम  उठायें।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रापको  धन्यवाद
 देते  हुए  बैठता  हूं  ।

 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA
 (Andar.an  ang  Nicobar  Islands):  3
 rise  to  speak  on  the  demands  for
 grants  of  the  Home  Ministry;  it  is
 the  pivot  of  all  ministries  and  so  its
 proper  functioning  woulg  make  the
 other  ministries  too  function  well.  It
 ig  written  in  the  report  of  the  Home
 Ministry  circulated  to  us  that  the
 main  object  of  thig  ministry  is  to
 “assist  the  states  in  the  maintenance
 of  law  and  order,  to  upgrade  the
 quality  of  the  police  force  in  the
 states  to  improve  their  performance
 in  the  १९6  of  riot  control,  investiga-
 tion,  crime  detection,  etc.”  But  we
 all  know  very  well  how  this  object
 is  being  achieved.  Everyday  we  see
 the  newspapers  and  it  shows  how  the
 objective  is  achieved.  Everybody
 knows  it.  Many  speakers  before  me
 have  eloquently  spoken  about  the
 deterioration  in  law  and  order  situa~
 tion  and  I  do  not  want  to  repeat.  I
 want  to  say  that  I  fully  agree  with
 the  comments  made  by  the  hon.
 Member  Shri  Ramanang  Tiwari  who
 said  that  unless  and  until  we  im-
 prove  the  conditions  of  poor  police
 constables  who  are  at  the  bottom
 level  of  maintenance  of  law  and
 order  in  safeguarding  the  interests  of
 the  citivens,  no  improvement  is  pos-

 sible.
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 In  my,  constituency  in.

 oP  pee Nicobar  Islands,  there  ate’
 foreeg'  who  work  inside  the  jungtis
 who  ate  protecting  the  people  from
 hostile  Jarwa  tribais  whe  would  en-
 ter  villages  and  take  away  the  vil-
 lagers  or  workers,  Even  tecentiy
 I  received  a  telegram  from  my
 constituency  that  a  few  workers
 working  in  Jirkatang  were  killed  by
 the  hostile  Jarwa  tribals,  Time  and
 again  we  approached  the  government
 that  the  policemen  who  gre  risking
 their  lives  working  in  the  jungle
 snould  be  given  some  sort  of  allow-
 ance  to  compensate  for  the  danger
 that  they  had  to  face;  they  are  per-
 forming  a  dangerous  type  of  duty.
 It  should  be  given  earnest  considera-
 tion.

 Regarding  Scheduled  Castes  and
 Tribes  in  my  constituency  there  are
 six  tribes.  In  one  island  we  have  get
 Shompan,  about  00  in  number  at
 Great  Nicobar.  There  is  another
 tribe  calleq  Sentenelese;  our  govern-
 ment  coulg  not  have  any  contact  with
 the  Sentenelese.  We  do  not  know
 whether  there  are  some  other  people
 from  some  other  countries  who  are
 having  any  links  with  them,  Once
 in  a  year  our  police  force  with  the
 Indian  Flag  will  go  round  the  island
 and  that  is  the  only  symbol  that  the
 island  belongs  to  us.  Then  there  are
 Onges  in  Little  Andamans—primitive
 tribes  ang  their  number  is  only  287
 Another  tribe,  the  Andamanese  tribe
 is  only  23  in  number.  The  main  tri-
 bal  population  js  20,000  which  is  call-
 @d  Nicobaris,  On  all  the  six  tribes
 we  fing  that  a  lot  of  amount  is  spent
 and  certainly  we  have  got  the  moral
 right  to  ask  the  government  what  the
 achievement  is.  So  fer  as  Jarwa
 tribeg  in  the  jungles  are  concerned,
 our  government  sends  them  gifts;  7

 See
 ns

 Sa
 mr  em  or  goes

 out  in  between.  We  have  every  right



 It  is  also  necessary  to  make  a  men-
 tion  about  the  gcheduleg  castes  When
 somebody  ३38  a  scheduled  caste  in
 Bihar,  West  Bengal  or  Tamil  Nadu,
 800  Once  he  crosses  the  sea  by  ship
 and  reaches  Andaman,  he  ceases  to
 be  a  scheduled  caste  and  he  is  at  par
 with  others  This  is  a  sort  of  discri-
 munation  and  this  should  not  be  there
 and  the  Minister  ghould  look  into  the
 difficulties  of  the  economucally  wea-
 ker  sections  ang  scheduled  castes  and
 they  should  be  recognised  and  given
 all  sorts  of  facilities  as  prevails  in
 other  parts  of  the  country.

 I  woulg  like  to  come  to  Demands
 for  Grants  relating  to  Andaman  and
 Nicobar  Islands,  but  before  I  come  to
 that,  I  would  like  to  mention  one
 thing  The  Home  Ministry  ig  direct-
 ly  in  charge  of  some  Union  Terri-
 tories  having  no  legislatures  and  in
 the  Report  they  have  saiq  that  the
 object  ig  to  ensure  “goog  Govern-
 ment  and  proper  development  of
 Union  Terntones”  But  what  we  find
 jis,  all  rotten  civil  servants,  who  are
 unwanted  in  Delh;  or  other  places,
 they  are  shunted  to  Andaman  and
 Nicobar  Islands  or  Lakshadweep.

 What  is  the  reason?  What  is  the
 analogy  for  this?  The  civil  servants
 who  are  posted  there  fing  it  a  pumsh-
 ment  place  and  they  do  not  like  the
 Place.  Now  the  point  is,  they  are  not
 interested  in  the  development  or  In
 giving  good  administration  to  the
 people  of  these  isolated  and  remote
 areas  and  they  are  more  interested
 in  creating  more  ang  more  troubles
 so  fhat  immediately  there  is  some
 Pubic  ‘agitation  and  as  8  result  of
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 that  they  can  come  back  to  Delhi.  L
 think,  this  sort  of  Government  poli-
 Cy  ig  suicidal  and  is  against  the  in-
 terest  of  the  Union  Territories,  iso-
 lated  single-Member  Constituencies.

 Coming  to  the  Demands  for  Grants,,
 the  prime  thing  which  is  necessary  to
 mention  here  3  that  we  have  no
 democratic  set  up  or  democratic  sys-
 tem  im  the  Territory  I  find  that
 there  are  democratic  system,  in  Aru-
 nachal  Pradesh,  Mizoram  ang  other
 small  Union  Territories.  There  was
 an  assurance  from  the  Minister  that
 something  is  going  on  about  Delhi
 though  they  have  got  some  sort  of
 popular  gystem  in  Delhi  Andaman,
 Nicobar  Islands,  Lakshadweep,  Amini.
 divi,  Dadra  and  Nagar  Havel,  and
 other  small]  Union  Territories  have
 no  popular  set  up  Time  and  again,
 we  are  requesting  the  Government,
 but  80  far  we  have  not  been  success-
 ful  We  had  an  occasion  to  meet  the
 Prime  Minter  and  he  was  kind
 enough  to  meet  the  Members  of  the
 Advisory  Committee,  which  is  asa0-
 ciated  with  the  Union  Home  Ministry
 We  told  the  Prime  Minister  that  this
 is  the  positon  We  said  “We  may
 be  small  yn  number,  but  we  are  in  a
 much  remote  area  and  we  cannot  he
 properly  looked  after  by  you,  you
 give  us  8076  sort  of  popular  system,
 a  Government  electeq  by  people,  80०
 that  there  will  be  public  involvement
 in  the  functioning  of  the  Govern-
 ment  ang  the  development  process
 At  that  time,  the  Prime  Minister  said:
 “You  all  become  independent,  we
 will  allow  you”  I  cannot  under-
 stand  what  is  the  spirit  behind  it.
 We  came  back  rather  disappointed
 In  the  advisory  committee,  when  we
 used  to  speak  before  the  Home  Minis-
 ter,  since  it  is  said  that  he  is  the
 leader  of  the  peasants  and  of  the
 poor  countrymen,  we  expecteq  sym-
 pathetic  consideration  because  we
 come  from  very  isolated  areas.  One
 member  from  Campbellway  aree—~
 an  ex  settled  thero—said,
 “We  have  no  cattle;  we  have  nov
 plough  animals.  Allow  us  to  have
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 [Shri  Manorenjan  Bhakta]
 some  plough  animals.”  At  that  time,
 the  Home  Minister  said:  बकरी  प.लो,
 दूध  भी  ध 0.) जि  हल  भी  जीतो  il  am  men-
 tioning  it  to  show  that  this  jg  the
 attitude  of  the  government.

 There  is  a  qualitative  change  in  the
 Centra]  Government’s  policy  towards
 the  smal]  isolated  union  territories.
 They  think  that  these  union  terri-
 tories  are  their  headache;  they  consi-
 der  them  as  their  purdens.  That  is
 why  I  feel  that  this  is  the  appropriate
 forum  to  put  forwarg  our  request  for
 the  development  of  such  remote
 areas,

 So  far  as  providing  a  good  govern-
 ment,  as  stated  in  the  report  is  con-
 cerned,  even  the  problems  of  the
 refugees  who  were  settled  there  20
 years  before  are  not  solved  under
 the  colonisation  scheme.  They  still
 require  to  be  allotted  lang  and  other
 things  are  necessary  to  settle  them

 ‘economically.  These  things  are  not
 done.  There  are  some  Tamilian  fami-
 lies  who  were  cultivating  a  piece  of
 government  land  since  the  last  ten
 years,  Last  year  they  were  thrown
 out.  At  that  time,  an  assurance  was
 given  that  they  will  be  provided
 some  alternative  land,  which  is  still
 not  done.  The  problems  of  workers,
 students,  unemployed  youth,  and
 peasants  to  achieve  minimum  needs
 of  life  does  not  show  it  is  a  good
 government  but  absolutely  a  bad
 government  provided  to  this  Union
 territory  with  a  top  heavy  official-
 dom,

 There  are  some  government  em-
 ‘ployees  Class  III  and  Class  IV,  work-
 ing  there  since  1954.  They  are  denied
 the  payment  of  spetial  allowance  of
 20  per  cent  which  ig  given  to  those
 who  are  posted  in  Andamans.  Those
 who  are  local  residents  of  that  place
 are  denied  this  special  allowance.  In
 the  mainland,  this  type  of  discrimin-
 ation  is  not  there.  Only  in  Andamans
 and  Nicobar  Islands  this  discrimina-

 ‘tion  prevails.  Tnere  ig  a  iot  of  dis-
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 contentment  among  the  govermiént
 servants  which  lower,  their  efficiency
 algo,  The  Minister  of  State,  who  ls
 particularly  looking  after  union  ter-
 ritories,  is  here.  I  have  no  doubt
 that  he  will  make  all  endeavours  to
 solve  our  problems.  My  request  is
 that  all  the  government  employees
 recruited  there  should  be  given  this
 specia]  allowance,  irrespective  of  their
 place  of  recruitment  and  place  of
 residence.

 Since  qa  long  time,  there  was  no
 allotment  of  land.  Only  in  976  some
 aliotment  of  house-sites  and  agricul-
 tura]  lang  started,  But  after  the  new
 government  came,  this  has  been  stop-
 ped  I  do  not  know  why.  And  as  a
 result  of  that,  the  number  of  en-
 croachments  on  government  land  by
 poor  landless  agriculturists  are  in-
 creasing.  They  have  no  other  alter-
 native.  You  cannot  provide  them
 jobs,  you  cannot  provide  them  land,
 you  will  not  even  allow  them  to
 commit  suicide.  Then  what  wil]  they
 do?  They  are  encroaching  for  their
 livelihood,  The  allotment  of  agricul-
 tural  land  should  be  made  to  all.  I
 am  sorry  to  mention  in  this  connec-
 tion  that  very  recently  some  allot-
 ment  was  made  without  following
 any  formalities,  legal  formalities,  and
 the  son  of  the  local  Janata  Party
 President  was  allotted  five  acres  of  |
 lang  in  the  industrial  area.  Why
 can’t  the  Government  allot  500  square
 metres  to  the  poor  villagers  for  can-
 truction  of  their  houses?  This  is
 something  that  has  to  be  taken  note
 of.

 There  are  other  points....
 MR,  CHAIRMAN:  “You  have  ale

 Teady  explained.
 SHRI  MANORANJAN  BHAKTA:

 There  is  only  one  thing  I  want  to  say
 that  there  should  be  economic  deve-
 lopment  of  the  territory.  That  must
 be  taken  into  consideration  because
 during  the  regime  of  the  last  Gov-
 ernment,  they  hag  a  plan  to  have  a
 free  port  in  the  Great  Nicober  Is-
 land  which  ig  very  near  to  the  inter-
 national  seq  route.  Ag  it  is  the  Home
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 have  noticed  that  whenever  some
 Ministers  visit  Andaman  and  Nicobar
 Islands,  they  never  inform  the  local
 MP  about  ther  programme  I  am
 saying  this  because  we  have  a  lot  of
 things  to  discuss  with  the  Minister
 concerned  But  any  time  they  go  to
 those  parts,  they  are  not  informing
 the  local  MP  So,  I  request  the
 Minister  to  look  into  this  point  and
 before  I  conclude,  I  would  like  to
 state  that  our  problems  can  be  golved
 by  providing  a  popular  set  up  in  the
 Umon  Territory  of  Andaman  and
 Nicobar  Islands,  and  I  have  no  doubt
 that  when  you  introduce  the  Bill  for
 Delhi  to  provide  more  powers  to
 Delhi,  you  will  cosider  the  case  of
 such  remote  ang  isolated  areas  also

 With  these  words,  I  thank  you  for
 giving  me  the  opportunity  to  speak

 भी  शाम  बिलास  पासवान  (हाजीपुर):
 सभापति  महोदय,  किसी  ने  कहा  है

 एक  ही  उल्लू  काफी  था,  बरबाद  गुलिस्तां
 करने  को  ।

 हर  शाख  पे  उल्लू  बैठे  हैं,  भजामे  गुलिस्तां
 क्या  होगा  ।।

 मैं  काफी  कहना  चाहता  था,  मन  बना
 करके  भी  भाया  था  लेकिन जिनको  मैं  सुनाता
 चाहता  था  थे  यहां  पर  हैं  ही  नहीं  ।

 शाज  हमारे  सामने  सब  से  बड़ी  लाचारी

 यहां  है  कि  जनता  पार्टी  की  सरकार  यहां  है

 VAISAKHA  6,  ‘1900  (SAKA)  Home  Affairs  =  446
 झौर  इसको  बने  हुए  एक  साल  हो  गया  है।
 इस  जीच  से--वाहे  हमारे  इधर  के  साथोहीं
 था  उधर  के  साथी  हो--  हम  लोगो  ने  बहुत
 से  सुझाव  दिये  हैं।  सभापति  जी,  मैं  समाजवादी
 झान्दोशन  &  रहा  हू--हम  लोग  हमेशा  से  यहू
 नारा  लगाते  रहे  हैं--“घधन  झौर  धरती  बंट
 के  रहेगी”  ।  “रोटी  कपडा  शौर  मकान--
 मांग  रहा  है  हिन्दुस्तान  "  यदि  रोटी,
 कपड़ा  ौर  मकान--  मिल  भी  जाय,  उसके
 बाद  भी  हमारा  नारा  खत्म  नहीं  होता  है  t
 उसके  बावजूद  भी  हम  नारा  लगायेगे--हम
 चाहेंगे  कि  जो  मकान  मिले,  वह  भ्रच्छा  मकान
 हो,  जो  खाना  मिले,  वह  श्रच्छा  मकान

 हो--हमारी  यह  अप्रोच  रहेंगी  |  तो  इस
 बक्त  हमारी  जो  स्थिति  है--मैंने  भभी  इधर
 झर  उधर  दोनो  तरफ  के  साथियों  को  सुना--
 ला-एप  नार्डर  के  लिये  सरकार  की  आलोचना
 की  गई।  सरकार  को  मैं  मानता  हू--भारत  की
 सरकार  ।  उस  पर  कोई  जनता  पार्टी  का
 साइन-बओडे  नहीं  लगा  है,  कही  नहीं  लिखा  है
 कि  जनता  पार्टी  की  सरकार,  तो  जब  सरकार
 की  आलोचना  की  बात  पाती  है,  तो  हमारे
 जैसे  झादमी  खुल  कर  झपनी  सरकार  की
 झालोचना  करते  हैं  ।  लेकिन  जब  कभी
 सरकार के  भज्छे  काम  की  बात  भ्राती  है,
 तो  मैं  समझता  हू  कि  हमारे  माननीय  साथियों
 को  जो  सरकार  की  पश्रालोचना  करते  हैं,
 उन्हें  उसके  झच्छे  कामों  को  भी  बतलाना
 चाहिये  ।

 इस  समय  सब  से  ज्यादा  दो  बीजों  पर
 र्था  हुईं  है--एक  तो  हरिजत  के  बारे  में

 बहुत  कुछ  कहा  गया  है  |  मैंने  उस  दिस  भी
 कहा  था--हरिजन  क्‍या  है  ?  जैसे  हिल्दू
 सस्कृति  में  कहां  गया  है--जों  गाय  की  पूछ
 पकड़  ज़ेते  हैं,  वे  बेतरणी  पार  हो  जाते  हैं  ।
 हरिजन  भी  झाज  बैतरणी  है  बन  गया है।
 इस  वक्‍त  शौर  उस  वक्‍त  के  लोगों  ने  चुनाव
 के  मैदान  में ह्रिजन की  पूछ  पकड़  कर  पार
 करने  की  कोशिश  की  है

 दूसरी  चर्चा  सा  एण्ड  प्रार्डर  के  बारे  भे

 हुई  है।  जब  हरिजन  का  मामला  भाता  है
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 [जी  राम  विलास  पतसवभ]
 तो  मैं  कहता  हूं--भटता  घट  जाता
 किस  के  जस  की  बात  है,  घटना  तो  भटती  ही
 रहती  हैं  ।  हम  लोग  जो  यहां  बेठे  हुए  हैं--
 हम  लोगों  में  इतनी  संगत  नहीं  है  कि  शान्ति  से
 हर  बात  को  सुनें,  शान्ति  से  अपने  विचारों  को
 प्रकत  करें,  अकसर  भ्रापस  में  मारा-मारी  करने
 के  लिये  तैयार  हो  जाते  हैं  ।  हम  लोग  जो
 6-7  लाख  लोगों  के  द्वारा  चुन  कर  यहां  भाते  हैं,
 जब  उत  मे  ऐसी  बात  है,  तो  जो  आदमी  गांव
 में  रहता  है,  यदि  उसमें  झगड़ा  हो,  तो  उसका
 भ्रतिबिम्ब  भाप  यहां  से  देते  हैं  या  नहीं  1
 आप  चेगर  में  बैठे  है,  जब  हम  भ्रापका  झाडर
 नही  मानते  हैं  तो  यहां  का  ला-एण्ड-प्रार्डर
 खराब  होता  है  या  नही  ?  जब  यहां  पर  खराब
 हो  जाता  है,  तो  उसका  भसर  जनता  पर  भी
 पढ़ता  है  ।

 हरिजनों  के  सम्बन्ध  में  श्राज  काफी  चर्चा
 की  जाती  है।  घटना  घट  जाना  किसी  के
 बस  की  बात  नही  है,  लेकिन  देखा  यह  जाता
 है  कि  घटना  घट  जाने  के  बाद  सरकार  ने

 क्या  किया  है।  हमारे एक  साथी ने  सुझाव  दिया
 कि  हरिजन  मिनिस्ट्री  भ्रलग  से  बनाई  जाय  |
 मैं  नहीं  समझता--हरिजन  मिनिस्ट्री  का
 अलग  से  बनवाने  में  उनका  कया  दृष्टिकोण
 है।  मैं  दूसरे  प्रान्तो  में  देखता  हं--  विहार
 को  लीजिये--वहां  कल्याण  विभाग  श्रलग
 से  है  झौर  उसका  हरिजन  मिनिस्टर  है,
 लेकिन  वह  मंत्रालय--एक  प्रकार  से  उसको
 पंगु  बनता  दिया  गया  है,  प्रक्षम  बना
 दिया  गया  है  1  वहां  मिनिस्टर  हरिजन  है,
 लेकिन  चपरासी  से  लेकर  सैक्रेटरी  तक  कोई
 हरिजन  नहीं  है  ।  उस  मिनिस्टर  को  कोई
 पावर  नहीं  है,  वह  कुछ  नहीं  कर  सकता  है  t
 इसलिये  श्राप  लाख  किसी  हरिजन  को  मिनिस्टर
 बना  दीजिये,  हरिजन  का  नाम  हूटा  दजिये--
 अछत  नाम  को  हटा  कर  हरिजन  रखा  गया,
 इसको  हा  कर  कुछ  भौर  रख  दीजिये,
 लेकिन  जन  तक  मॉलिक  परिवर्तन  नहीं  होगा,
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 बुनियादी  परिवर्तन  नहीं  होगा,  तब  तक  मैं
 समझता  हूं  कि  इस  देश  में  कुछ  नहीं  होगा  ।

 जगजीवन  बाबू  हरिजन  मंत्री  हैं  t
 भारत  सरकार के  मंत्री  हैं,  हरिजन  हैं,  लेकिन
 उनके  सामने  भी  लाचारी  है।  जिस  डिपार्टमेंट
 के  मंत्री  हैं--डिफेंस  डिपार्टमेंट--अतलाइये
 उस  डिपार्टमेंट  में  कहां  is  परसेंट  कोटा  पूरा
 हुआ  है,  नीचे  से  ऊपर  तक  कहीं  भी  पूरा  नहीं
 हभा  है।  कास्ट्स  के  नाम  पर  जो  रेजिमन्द्स
 बनी  हुई  हैं,  राजपूत  रेजिमेंन्ट  जाट  रेजिमेंन्ट
 सिख  रेजिमेंस्ट--ज्या  थे  खत्म  हो  गद ह
 वे  झाज  भी  उसी  तरह  से  चली  झा  रही  हैं
 हम  रोना  रोते  रहेंगे--लेकिन  रोने  से  काम
 चलने  वाला  नहीं  है  1

 हम  सरकार  के  सामने  बहुत  से  सुझाव
 रखते  है  ।  लेकिन  भ्रफतोस  तब  होता  है
 जब  हम  देखते  है  कि  हरिजनों  की  समस्या
 को  लेकर  अखबारों  में  बड़े  ज़ोरशोर  से  प्रचार
 होता  है,  अत्याचार  हो  रहा  है,  जुल्म  हो  रहा  है
 झौर  जब  कभी  हम  सुझाव्‌  देते  हैं--हरिजनी
 पर  होने  वाले  भ्रत्याचारों  को  रोकने  के  दिये
 हमारे  ये  सुझाव  हैं--

 ाप  भ्रन्तर्जातीय  शादियां  कीजिये  श्राप
 जो  मठ  मन्दिर  के  पुजारी  बनाएं  वे  कास्ट
 लाइन  पर  न  बनाएं  बल्कि  शिक्षा  की  लाइन
 पर  बनाइए  ny  जब  जमीन  बांटने  की  बात
 करते  हैं  तो  सुझाव  हम  देते  हैं  उनको  नहीं
 माना  जाता  है  भौर  एट्रोसिटीज  को  रोकने
 के  लिए  हमारे  सुझाव  नहीं  माने  जाते  +
 उनको  जमीन  देने  में  प्राथमिकता  नहीं  दी
 जाती  ।  ऐसा  क्‍यों  है  ।  इसके  पीछे  क्या
 कारण  है।  यह  एक  मनोवृत्ति  की  द्योतक  है
 are  जो  पत्रकार  लोग  है,  वे  पत्रकार  लोग
 गरीब  हैं  लेकिन  पेपस  के  ऊपर,  उन  के  मंनेजमेंट
 पर  किसका  कब्जा  है  |  झाज  जो  हमारे
 कांग्रेस  के साथी  यहां  बैठे  हुए  हैं  वें  इस  बात
 को  इमानदारीपुर्वक  नही  मानते  हैं  कि  भ्राज  भी
 जो  बड़े  बड़े  लोग  हैं,  जिनकी  इस  सरकार  में
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 तरजीह  नहीं  मिल्र  रही  है,  जो  टाठा  और

 बिरला  इन्दिरा  गांधी  और  कांग्रेस  सरकार  के

 सलाहकार  बने-हुए  थे,  आज  इस  सरकार  में

 उन  टाटा  और  बिरला  की  कोई  पूछ  नहीं  है,
 तो  जब  उनकी  कोई  पूछ  नहीं  है  तो  वे  यह  चाहेंगे
 कि  इस  सरकार  को  गिराओ  और  इस  सरकार

 को  बदनाम  करो  चाहे  प्रचार  माध्यम  से  या

 किसी  और  माध्यम  से  ।  अगर  कलको  श्री

 मोरारजी  देसाई  या  चौधरी  चरण  सिंह,

 गृह  मंत्री  जी  इनकों  अपने  कमरे  में  बला  कर
 बात  कर  लें  और  कह  दें  कि  मामला  सब  फिट

 है  और  घबड़ाइए  नहीं,  तो  कल  को  अत्याचार

 होते  रहेंगे  और  कहीं  कोई  मामला  सामने

 नहीं  आएगा  |  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  घटनाएं
 घटती  रहती  हैं  और  जैसा  मैंने  उस  दिन  भी

 कहा  था  कि  घटना  घटेगी  और  जब  पत्थर  पर
 जो  पत्थर  है  और  नीचे  का  पत्थर  ऊपर  आएगा,
 तो  ज्वालामुखी  फटेगा  ।  आज  हमको  खशी  है
 कि  इस  सरकार  ने  हरिजन  दलित  लोगों  को
 थाणी  दी  है  और  अब  इतना  है  कि  इन  लोगों
 ने  आवांज  उठाना  शुरू  कर  दिया  है  |  जब
 आवाज  उठाना  शुरू  कर  दिया  है,  तो  ऊपर  वाले
 तबके  के  लोग  चाहेंगे  कि  इनको  नीचे  ढकेलो
 और  जब  वे  कहेंगे  कि  तुम  नीचे  रहो  तो  नीचे
 के  लोग  कहेंगे  कि  हम  ऊपर  आएंगे  ।  तो  यह

 ज्वालामुखी  फटेगा  जरूर  और  इसको  कोई
 रोके  नहीं  सकता  है  |  हम  इसको  फोड़ेंगे
 और  अगर  हम  नहीं  फोड़ेंगे  तो  हमारे  लड़के
 फोड़ेंगे  और  अगर  वे  नहीं  फोड़ेंगे  तो  हमारे  पोते

 फोड़ेंगे,  लेकिन  ज्वालामुखी  फूटेगा  और  इसको
 मैं  जागरूकता  का  परिचायक  मानता  हूं
 पहले  भी  घटनाएं  घटी  हैं  और  मैं  आपको

 उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  भोला  पासवान
 शास्त्री  जी  की  सरकार  बिहार  भें  थी  और
 भोला  पासवान  शॉस्त्री  हरिजन  हैं  और  उस
 समय  वे  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  थ ेलेकिन  उनके
 समय  में  भी  बिहार  में  एक  ऐसी  घटना  हुई
 थी  कि  200  आदमियों  को  जिन्दा  जलाया
 गया  था  श्री  आर०  डी०  भंडारे  उस  समय

 वहां  के  राज्यपाल  थे  t  वे  हरिजनों  के  नेता  हैं
 और  हम  भी  उनको  नेता  मानते  हैं  लेकिन
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 उनके  गव्नेर  होने  के  बाक्जुंदे--और  वे

 सकते  गवर्नर  थे---हरिजनों  को  न  नक्सेलाइट्स
 के  नाम  पर  मारा  गया  t  श्री  जगजीवन  राम

 जी  हमेशा  से  हरिजनों  के  नेता  रहेहैं  लेकिन  जब

 जहां  उनका  भोजपुर  जिला  है,  वहां  भी  हरिजनों
 को  नवसेलाइट्स  के  नाम  पर  उड़ाया  जाता  है  4

 आर  इसको  कोई  रोक  नहीं  सकता  t  रुकेगा

 कब  ?  जब  उसके  लिए  आप  एक  नीति  बनाएंगे
 और  उस  नीति  पर  सरकार  चलने  के  लिए

 मजबूर  करेगी  i  मैं  तो  यह  कहता  हुं  कि  यदि  दोनों

 पक्षों  के लोग  सहमत  हों,  तो  वे  कोई  नीति

 बनाएं  और  इस  मामले  पर  सहमत  हों,
 लेकिन  सहंमत  क्‍यों  होंगे  t  मैंने  उस  दिन

 कहा  था  कि  अन्तर्जातीय  विवाह  आप

 यहीं  से  शुरू  कीजिये  हमारे  ज़ितने

 नेता  और  मेम्बर  आफ  पालियामेंठ

 यहां  बैठ  हुए  हैं  वे  चाहे इस  पक्ष  के  हों  या  उस

 पक्ष  के  हों,  व ेकसम  खायें  कि  हम  अपने  लड़के

 लड़कियों  की  शादी  अपनी  जाति  में  नहीं  करेंगे

 आप  यहीं  से  शुरू  क  रें।  मैं  समझता  हूं  कि  550

 मेम्बर  आफ  पालियामेंट  हैं  -  और  मंत्री

 “भी  हैं  |  अगर  मामला  यहां:  से  शुरू

 हो  जाए,  तो  कम  से  कम  500  लोगों

 ने  तो  अ्रपनी  आत्मा  की  शुद्धि  कर  ली  और

 हम  500  लोग  डी-कास्ट  हो  गये  |  हम  जहां
 से  शुरू  करें,  लेकिन  ऐसा  नहीं  होगा  क्योंकि  4
 अपने  घरों  पर  जाकर  आप  श्रत्याचार  क  गे  |

 और  सब  लोग  अलग  अलग  बन  जाएंगे  ।

 कोई  ठाकुर  बन  जाएगा  और  कोई  कुछ  और
 बन  जाएगा  पालियामेंट  में  आएंगे  तो

 यहां  पर  जोर  जोर  से  भाषण  किया  जाता  है
 और  बहुत  जोर  लगाकर  हरिजनों  और  झादि-
 वासियों  कीं  वकालत  की  जाती  है  और  कितनी
 जोर  से  उनके  लिये  बोला  जाता  है

 सभापति  महोदय,  मैं  यह  भी  कहना

 चाहूंगा  कि  यह  जो  एंट्रोसिटीज  के  मामले हैं,
 उन  पर  व्यापक  रूप  से  पूरे  देश  के  स्तर  पर

 जिवार  होना  चाहिए  शर  इसका  रूट  काज,
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 है,  क्या  इसका  कारण  है,  उसको  ढंढना  चाहिए
 आर  उसके  लिए  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए  ।

 जैसा  मैंने  कहां  है  कि  हम  लोगों  ने  कार्यक्रम

 दिया  है  और  चाहे  वे  विरोधी  पक्ष  के  नेता  हों
 और  चाहे  सरकार  के  लोग  हों,  उन  दोनों  को

 बैठ  कर  इस  पर  सोचना  चाहिए  ।  जब

 इस  तरह  की  बात  होगी,  तो  पता  चलेगा

 कि  कौन  इससे  भागता  है  और  कौन  हरिजनों
 का  शुभचित्तक  है।

 अगली  बात  मैं  यह  कहता  चाहता  हूं  कि

 ला  एण्ड  आ्डर  का  जो  मामला  है,  उसमें

 बहुत  सारे  प्रश्न  आ  जाते  हैं,  बहुत  सारी  चीजें

 आग  जाती  हैं।  आज  एक  टकराव  हो  रहा  है

 पुलिस  एडमिनिस्ट्रेशत  में  और  जनता  में।

 जनता  की  मनोवृत्ति  में  और  पुलिस  की

 मनोवृत्ति  में  भिन्नता  है।  मैं  यह  कहना  चाहता
 हुँ  कि  पुलिस  में  जो  लोग  हैं  उनकी  वही  पुरानी

 दृष्टि  बनी  हुई  है  जिसके  कारण  वे  जनता  के

 साथ  मिल  नहीं  पाते  हैं।  नहीं  घुल-मिल
 पाते  हैं।  जतता  अभी  भी  उनको  अपने  से  दूर
 समझती  है।

 सभापति  महोदय,  एक  बात  मैं  पुलिस  की

 मनोवृत्ति  के  बारे  में  कहना  चाहता  हु
 इसकी  मनोवृत्ति  में  परिवर्तत  आना  चाहिए  18

 हम  हमेशा  पुलिस  से  कहते  हैं  कि  इंग्लैंड  का
 रूप  बनो।  मैं  जब  असपेम्बली  में  था  तो  मैं

 पुलिस  की  एस्टीमेट  कमेटी  का  मेम्बर  था  ।
 मैं  यह  जानता  हूं  कि  पुलिस  को  इग्लैडा  में
 जो  सुविधाएं  मिजती  हैं  वह  भारत  में  नहीं
 मिलती  हैं  |  छोनों  की  सुविधाओं  में  बहुत  बड़ा
 अन्तर  है।  यह  भी  सही  बात  हैं  कि  जब  भी

 कहीं  घटना  घटती  है  और  पुलिस  वाले  उसका
 पता  नहीं  लगा  पाते  हैं  या  सरकार  अ्रपराधियों
 को  पकड़  नहीं  पाती  हैं  तो  पुलिस  के  अफसर
 या  अ्रधिकारी  यह  कहते  हैं  कि  डकैत  आते  हैं
 जीप  या  कार  ले  कर  और  हम  उनके  पीछे

 दौड़ते  हैं  साइकिल  लेकर  ।  हमने  दिल्‍लीं  के
 अखबारों  में  देखा  कि  दिल्‍ली  में  दो  करोड़
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 रुपये  को  छको  हुई  और  इत  पकड़े  गये  ।

 जने  डर्कतों  ने  बताया  कि  हम  ने  सिनेमा

 देख  कर  यह  एफ्पपरेरिमेंट  किया  थी।  हमें

 यह  भी  देखता  होगा  कि  सिनेता  हमारे  दिमागों
 में  क्या  बात  भरते  हैं,  जतता  के  दिमागों  में

 उसके  देखने  के  बाद  क्‍या  बात  तीं  है  ?

 सभापति  महोदय,  मैं  कहना  चाहूंगा  कि
 जब  ला  एण्ड  आडर  या  हरिजनों  पर  एढ्रो-
 सिटीज  की  बात  ब्रावे  तो  उस  पर  गहराई  से
 विचार  हो।  मैं  समझता  कि  दोनों  तरफ
 के  लोग  जब  खाली  यह  बात  कहते  हैं  कि

 हरिजनों  पर  अत्याचार  हो  रहे  हैं  तो  वे

 हरिजनों  के  साथ  ज्यादती  करते  हैं।  यह
 बात  तो  हमारी  सरकार  भी  कहती  है  कि

 एक  हरिजन  पर  ग्रत्य।च।र  पाप  है,  कलंक  है।
 हरिजनों  की  ह्त्या  नहीं  होनी  चाहिए,  यह
 बात  हमारी  सरकार  भी  कहती  है।  मैं  अपने
 विरोधी  दल  के  भाइयों  से  प्रार्थना  कंरूगा  कि
 जब  भी  आप  सदन  में  हरिजनों  पर  अत्याचार
 की  बात  करें  तो  उतको  रोकने  के  लिए  सुझाव
 भी  दीजिए  और  यह  बताइये  कि  सरकार
 कौन  कौन  से  कदम  उठावे।  अगर  सरकार
 वे  कदम  नहीं  उठाती  है  तो  फिर  हम  सरकार
 को  पकड़ेंगे  |  अगर  आप  इस  बारे  में  सुझाव
 नहीं  देते  हैं  तो  हम  समझेंगे  कि  पिछले  i5-20
 सालों  में  ग्राप  लोग  जो  करते  आये  हैं  ग्राज  भी
 आ्रापके  सामने  वही  रूपरेखा  है  i  आप  चाहते
 हैं  कि  इस  देश  में  श्रराजकता  की  स्थिति  पैदा

 हो  जाये।  जैसा  मैंने  पहले  भी  कहा  था  कि

 तानाशाह  सत्ता  से  जुदा  होने  पर  भी  तानाशाही
 प्रवृत्ति  से  जुदा  नहीं  हो  सकता  है।  उसकी

 यह  प्रवृत्ति  रही  है  कि  अगर  सत्ता  में  रहे
 तो  तानाशाह  बन  कर  रहे,  अगर  सत्ता  से

 बाहर  जावे  तो  देश  में  ग्रराजकता  की  स्थिति
 पैदा  कर  दे  ताकि  कल  को  लोगों  को  मजबूर
 हो  कर  अराजकता  के  बल  पर  उसे  फिर  से
 सत्ता  में  श्राने  का  मौका  दे  दिया  जाये  ।

 सभापति  महोदय,  मैं  कहना  चाउुंगां
 कि  ला  एण्ड  आर्डर  के  मामले  पर,  हरिजनों
 के  मामले  पर  एक '  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  अपनाया
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 am  और  खस  पर  सरकार  निश्चित  कदम

 जठावे 1

 इन  झब्दों  के  साथ  मैं  अ्ापकों  धन्यवाद

 देता  हूं  ।

 SHRI  NANASAHIB  BONDE  (Am-
 ravati):  4  279  not  satisfieq  with  the
 working  of  the  Home  Ministry.
 There  were  some  expectations  on  the
 part  of  the  nation  and  the  people
 from  this  Ministry.  We  say  that  ours
 is  ag  democratic  nation  and  that  we
 take  every  care  to  see  that  all  the
 principles  of  democracy  are  guarded,
 that  everybody  hag  got  the  right  to
 live  peacefully  in  this  nation  accord-
 ing  to  his  own  choice,  according  to
 his  own  whims,  according  to  his  own
 ideas,  as  long  as  he  does  not  come  in
 the  way  of  similar  enjoyment  of  their
 rights  by  others.

 Go  wherever  you  like  in  this  coun-
 try  and-ask  the  man  in  the  street
 whether  he  is  happy  with  the  present
 administration.  The  reply  would  be
 that  he  is  not  happy  because  he  can-
 not  enjoy  the  liberties  he  js  entitled
 to  and  live  his  own  life.  That  is  be-
 @auSe-  we  are  far  away  from  the
 principles  of  democracy,  because

 We  see  ground  us  unrest  everywhere.
 Wherever  you  May  go  in  this  coun-
 try  the  general  thing  to  be  found  is
 unrest  and  yneasiness.  Nobody  feels
 happy  about  the  -present  state  of
 affairs.  We  are  facing  clashes  in  a
 State  amongst  people  ang  people.
 There  is  fighting  going  on,  quarrels
 Zoing  on.  There  are  murders;  there
 are  dacoities;  there  are  other  crimes,
 heinous  crimes.  And  the  reply  from
 the  Ministry  is  that  they  are  taking
 €very  care  to  see  that  safety  is  en-
 sured  to  the  people.  My  criticism  is,
 we  are  not  viewing  these  things  from
 that  point  of  view.  We  are  viewing
 things  that  last  year  so  many  crimes
 have  been  committeg  ang  this  year,
 the  percentage  of  crime  js  less.  I  am
 not  satisfied  with  this  state  of  affairs.
 We  must  see  and  that  shoulg  be  the
 @nxiety  of  every  Government,  espe-
 tially  of  this  Home  Ministry  to  see
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 that  no  crime  takes  place  in  the  Na-~
 tion.  That  is  the  life  of  democracy.
 What  are  you  doing  in  that  direction?
 Yesterday,  our  learned  Prime  Minis-
 ter  here  said  while  giving  some  ac-
 count  of  the  clashes  hetween  people
 in  Amritsar,  they  are  not  pfosecuting
 one  party  and  they  are  prosecuting
 the  other  party,  of  course,  he  was

 replying  to  the  debate  and  I  had  no
 chance  in  that  debate.  But  my  ques-
 tion  to  the  Prime  Minister  is:  is  this
 the  way  to  deal  with  the  problem?
 If  five  persons  who  are  law  abiding,
 are  sitting  in  one  room  and  they  have
 no  participation  in  committing  the
 crime,  are  you  going  to  prosecute
 them  under  Section  07  or  any  other
 section  of  the  Indian  Penal  Code?
 They  were  sitting  quietly.  Somebody
 elselg  Game  and  they  were  attacked

 by  those  people,  unruly  as  they  are.
 So,  this  reply  is  not  giving  any  satis-
 faction  to  a  person  like  myself.  You
 must  fing  out  the  truth  through  your
 investigation  impartially.  You  must
 come  to  the  finding  that  such  and
 such  party  is  the  aggressor.  I  am  sit-
 ting  quietly  in  my  house  along  with

 my  family  and  if  somebody  comes
 and  attacks  me,  am  I  to  be  prosecut-
 ed?  If  I  am  to  be  prosecuted,  then
 there  is  no  investigation.  This  is  not
 equality.  The  answer  that  has  been
 given  by  the  Prime  Minister  yester-
 day  is  that  they  made  both  the  par-
 ties  as  accused  in  that  case.  That  is
 no  answer.  That  means,  you  fail  to
 find  out  who  ig  the  aggressor,  who
 has  taken  the  lew  and  order  in  hand.
 You  must  have  competent  machinery
 to  investigate.  Impartial  investiga-
 tion  is  being  demaded.  It  is  a  sad
 affair  that  presently  when  there  is
 jnvestigation,  the  correct  facts  are  not
 being  ascertained.  There  is  some-
 thing  wrong  about  it.  There  is  some
 sort  of  partiality,  one-sided  business.
 I  ask  the  State  Ministers  here  in-
 charge  of  Home  Affairs:  gre  you
 thinking  of  taking  some  steps  to  see
 that  investigation  of  all  police  cases
 is  being  done  properly?  It  should
 not  be  one-sided.  It  should  be  ab-
 solutely  impartial  investigation.  As
 jong  as  you  go  not  have  that  machi-
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 nery,  you  will  not  come  to  the  cor-

 rect  finding  of  facts  with  the  result

 that  you  will  not  be  able  to  prose-
 cute  the  proper  person  in  a  court  of

 law.  What  is  the  use  of  prosecuting
 innocent  persons  in  the  court  of  law?

 We  are  getting  such  types  of  cases

 everyday  in  the  courts.  They  say  that

 there  was  fighting.  What  is  that  fight-

 ing?  One  was  silent  and  other  has

 come  ang  assaulted  him.  What  crime

 the  other  man  has  committed?  Both

 of  them  are  being  prosecuted  for

 having  committed  the  crime.  If  this

 is  the  state  of  affairs,  nobody  would

 like  to  command  this  Government.
 Ang  that  is  what  is  happening  every

 day  in  this  country.  Every  time,  a

 question  is  being  put  to  the  Home

 Minister  here  in  Parliament  that  in

 such  and  such  State  such  and  such

 things  have  taken  place,  law  and

 order  has  been  abused,  there  is  no

 law  and  order,  and  the  answer  given
 by  him—to  my  utter  disgrace,  to  my
 utter  surprise—is  that  that  State  is

 responsible  for  this.  Is  this  the  cor-

 rect  answer?  You  are  the  Union
 Government.  You  are  the  Home
 Minister  for  the  whole  country;

 you  are  the  Home  Minister  for

 the  Union  Government,  Tt  -is-  the

 paramount  responsibility  and  obli-
 gation  of  the  Central  Government
 to  maintain  law  and  order  in  the
 whole  of  India  ang  there  is  no  use
 in  blaming  a_  particular  State  or

 throwing  the  blame  on  a  particular
 State,  as  if  the  State  is  there  to  take
 care  of  everything.  If  you  are  not
 responsible  for  everything,  then  it
 will  not  be  possible  for  me  to  appre-
 ciate  that.

 What  I  want  to  submit  is  that  you
 are  forgetting  this  responsibility
 which  is  put  on  your  shoulders.  This
 is  the  supreme  responsibility  of  the
 Central  Government,  the  Union  Gov-
 ernment,  the  Ministers  in  the  Central
 Government  to  see  that  law  and  order
 is  maintaineqd  in  the  whole  of  the
 country.  If  any  State  is  neglecting
 that  part  which  is  qa  very  important
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 part  in  the  human  life,  in  the  history
 of  the  nation,  then  you  have  got  all
 the  remedies  to  set  it  right  in  the
 Constitution,  Whether  g  particular
 State  is  ruled  by  the  Janata  Govera-
 ment  or  by  Congress  or  by  CPIM  is
 Not  the  main  consideration,  If  q  State

 is  neglecting  law  and  order  Situation
 which  is  of  a  very  greater  importance
 to  the  people  who  are  living  in  that
 State,  then  this  Government,  this
 Home  Ministry  shoulg  take  every
 care  to  see  that  State  must  be  asked
 to  set  it  right.  There  are  provisions
 in  the  Constitution.  The  Constitution
 has  given  you  so  many  safeguards
 and  precautions.  It  is  not  q  correct
 answer  to  say  that  it  is  not  the  res-

 ponsibility  of  the  Central  Govern-
 ment;  there  js  no  justification  in  say-
 ing  that  or  it  is  the  responsibility  ef
 the  State.

 My  criticism  is  this.  The  para-
 mount  responsibility  is  on  your
 shoulders  if  something  is  going  wrong
 in  Bihar,  if  something  is  going  wrong
 in  U.P.  or  for  that  matter  in  Maha-
 rashtra  or  in  any  other  parts  of  the
 country.  You  must  holq  the  peopte
 responsible,  That  is  your  main  res-
 ponsibility  which  you  are  not  doing
 it.

 Yesterday,  I  heard  the  debate  in
 this:  House  when  Mr.  Stephen,  the
 Leader  of  the  opposition  was  charging
 you  for  this  and  the  answer  given  to
 him  was  that  it  was  not  the  respon-
 sibility  of  the  Union  Government;  it
 was  the  responsibility  of  the  State
 concerned.  J  was  very  sad  to  hear
 this:  .I  was  very  sorry  to  hear  this.

 I  will  quote  one  instance.  Last
 time,  a  Government  servant  was  in-
 charge  of  the  Gandhi  Memorial.  The
 man  who  was  there  on  the  spot  was
 just  telling  the  history  of  the  inci-
 dent  to  the  people  who  were  visit-
 ing  there.  Ultimately,  while  he  was
 giving  this  information  that  such  and
 such  man  ffom  sch  and  such  orga-
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 nisation  had  killed  Mahatma  Gandhi,
 the  man  who  was  hearing  this  got

 provoked  and  he  hag  assaulted  that

 guide  There  was  a_  discussion  in
 Parliament  at  that  time  “and  the

 learneq  Home  Minister  came  to  the

 finding  that  there  was  some  incident
 where  g  man  was  beaten,  but  beat-

 ing  was  not  of  a  serious  nature,  so
 much  so  grievous  hurt  was  not  caus-
 ed  to  that  guide  and  no  cognizable
 offence  was  brought  out  Mr.  Stephen

 Shag  raiseq  this  point  in  Parliament
 at  that  time.  Is  this  the  correct  in-
 formation?  _  And  this  was  given  to
 the  House!  If  a  man,  when  he  is  dis-
 charging  his  duties  as  8  public  ser-
 vant,  is  prevented  from  doing  that

 ‘duty,  then  the  person  who  is  respon-
 sible  for  that  commits  an  offence
 under  section  353  or  332  of  the  IPC.
 ‘Our  learneqd  Home  Minister  has  given
 ‘wrong  information;  he  has  said  that
 no  cognizable  offence  was  brought

 -out.

 Mr.  Chairman,  I  want  that  a  clear
 picture  of  facts  should  be  placeg  at
 least  before  Parliament,  on  the  floor
 of  Parliament.  We  expect  that.  If
 ‘such  a  clear  picture  is  not  presented
 to  Members  of  Parliament,  it  will
 never  be  presented  to  the  people,  to
 the  nation.  That  is  why,  there  are
 apprehensions  in  the  minds  of  we,

 “Members  of  Parliament,  that  the  pre-
 sent  Home  Ministry  is  incompetent
 ‘to  administer  law  and  justice  jn  this
 country.  That  is  my  criticism,  and
 with  this  criticism,  I  conclude,  ang  I
 ‘thank  you  for  having  given  me  the
 “Opportunity  to  speak.

 श्री  हुकम  देव  नारायण  यादव  (मध-
 बनी)  :  सभापति  जी,  मैं  इस  सरकार  की

 'गृह-विभाग  की  मांगों  का  समर्थत  करने  के
 लिये  खंड़ा  हुआ  |  एक  निवेदन  मैं  यह
 करना  चाहंगा  कि  इस  सदन  में  बार-बार

 इस  प्रश्न  को  उठाया  जाता  है  कि  हरिजनों
 के  लिये  जो  स्थान  आरक्षित  हैं,  उतको  प्रा
 प्रतिशत  नहीं  दिया  जा  रहा  है।  इस  बात  पर

 वविंयार  करते  हुए  सन्‌  952  से  श्गर  श्रांकडे
 दिये  जायें,  तो  सारे  विरोध  पक्ष  के  लोग

 यह  कहने  लगते  हैं  कि  अकड़  देना  ठीक

 नहीं  है,  ब्रीकडों  में  मंत  जाइये  ।  अगर  आंकड़े

 न  दिये  जायें  तो  उतके  आरोपों  को  स्वीकार

 कर  लेना  पड़ता  है  और  अगर  इस  बात  का

 खंडन  किया  जाये  तो  उसके  लिये  आंकड़े

 देने  पड़ेंगे।

 देश  में  जो  कुछ  भी  हों  रहा  है,  चाहे

 हरिजनों  पर  ग्रत्याचार  हो  रहे  हैं,  या  नौकरियों
 में  उच्चित  स्थान  नहीं  दिया  गया  है,  इसके

 लिये  कोई  एक  काल,  एक  समय,  एक  दिन

 या  एक  साल  जिम्मेदार  नहीं  है  ।  इसके  लिये

 करोड़ों  वर्ष  का  भारत  का  इतिहास  जिम्मेदार

 है,  वर्गाश्रम  धर्म  जिम्मेदार  है।

 लेकिन  यह  जनता  सरकार  जब  से  सत्ता

 में  आई  है,  मैं  यह  देखता  हूँ  कि  सन्‌  977  में

 हरिजनों  को  नौकरियों  में  जो  प्रतिशत  दी

 गई  है,  वह  पिछले  सालों  की  अपेक्षा  काफी

 ज्यादा  है।  जहां  चतुर्थ  वर्ग  की  नौकरी  में

 i976  में  8.75  प्रतिशत  स्थान  थे

 वहां  977  में  वह  बढ़कर  9.07  हो

 गये ।  तुतीय  श्रेणी  में  जहां  976  में  .  32

 प्रतिशत  था,  वह  977  में  बढ़कर  .8

 प्रतिशत  हो  गया।  दूसरी  श्रेणी  में  976

 में  जहां  4  प्रतिशत  था,  वहां  ह  में

 6.07  प्रतिशत  हो  गया।  प्रथम  श्रेणी  में

 जहां  976  4  3.  46  प्रतिशत  था,  वहां

 977  में  वह  4.  6  प्रतिशत  ह्भ्रा  है  |

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  1977  का  साल

 हरिजनों  के  प्रति  विशेष  वर्ष  रहा  है,  इसमें

 उनको  नौकरियों  में  अधिक  स्थान  दिये

 गये  हैं।  इसकी  तुलना  में  पिछले  वर्षों  में

 जबकि  कांग्रेस  का  शासन  था,  इनको  बहुत
 कम  स्थान  मिले  2)97i  तक  के  आंकड़े

 बहुत  कम  हैं,  ज्यों-ज्यों  ऊपर  की  तरफ  चलिये

 त्यों-त्यों  ये लोग  ऊपर  अधिक  आये  हैं।
 975  और  976  का  वर्ष  अनुशासन  पर्व

 कहा  गया  था,  लेकिन  उठकी  तुलना  में

 977  में  इनका  प्रतिशत  बढ़ा  है  और

 जहां  कहा  गया  था  कि  हम  पूरे  तौर  पर
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 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  चला  रहे  हैं  उसका
 नतीजा  है  t  उसी  प्रकार  से  आदिवसियों
 का  है  कि  क्लास  (1)  में  976  में  जहां
 उनका  प्रतिशत  0.68  था  वहां  77  में
 0.  77  हो  गया  और  जहां  क्लास  टू  में  74

 था  77  में  77  हो  गया।  क्लास  थी  में
 उनके  लिए  76  में  2.5]  था  वह  77  में

 2.78  हो  गया।  चतुर्थ  श्रेणी  में  76  में
 3.93  था.  वह  77  में  4.  35  हो  गया ।

 इसका  मतलब  कि  आदिवासियों  को  जो

 नौकरी  वगैरह  दी  गई  है  उसमें  भी  इनका
 जो  प्रतिशत  है  वह  77  में  बढ़ा  है।  लेकिन

 दुर्भाग्य  है  कि  पिछली  सरकारें  काम  कम

 करती  थीं  उसका  ढिढोरा  ज्यादा  पीटती  थीं,
 आज  जनता  सरकार  में  काम  तो  किया
 गया  है  लेकिन  उसका  ढिढोरा  नहीं  पीटा

 गया,  अखबारों  के  माध्यम  से,  रेडियो  और

 दूरदर्शन  के  माध्यम  से  उसका  एकतरफा
 प्रचार  नहीं  किया  गया।  जब  दोतरफा

 प्रचार  हआ  है,  श्राजादी  दी  गई  है  तो  बातें

 सामने  आ  रही  हैं  |  जनता  पार्टी  के  श्रन्दर

 जो  लोग  हैं  उन्होंने  उनसे  ज्यादा  इस  बात  के

 लिए  सक्रियता  दिखायी  है  कि  हरिजनों  के

 साथ  जनता  सरकार  जितनी  रियायतें  देती

 है,  उनके  प्रति  जितना  सचेष्ट  है  उससे  और

 ज्यादा  सचेष्ट  होने  की  श्रावश्यकता  है।
 इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  जनता  पार्टी  की

 त्तरफ  से  लोग  बोलते  हैं  तो  सरकार  की  निन्दा

 करते  हैं  बल्कि  उनमें  श्रातुरता  है  कि  यह
 सरकार  जितना  कर  रही  है  उससे  बहुत
 ज्यादा  हरिजन  और  श्रादिवासियों  के  लिए
 करना  है।  इस  रफ्तार  को  और  तेज  करना

 है।  लेकिन  मैं  यह  कहूंगा  कि  5  प्रतिशत

 जहां  हरिजनों  के  लिए  आरक्षित  स्थान  थे

 उसमें  चतुर्थ  श्रेणी  को  छोड़  कर  तृतीय  श्रेणी,
 द्वितीय  श्रेणी  और  प्रथम  श्रेणी  में  आजादी

 के  तीस  सालों  में  उतको  स्थान  नहीं  दिया

 गया  शरर  पन्द्रह  प्रतिशत  हरिजनों  को  भी

 श्रथम  श्रेणी,  द्वितीय  श्रेणी  और  तृतीय  श्रेणी

 की  नोकरियों  के  लायक  नहीं  बताया  गया ।

 APRIL  25,  2978  Heme  Afftirs  460:

 इसके  लिए  फिश्मेदार  कौम  है  ?  झ्रादिवास्ियों
 को  जो  साढ़े  सात  प्रतिशत  स्थान  मिलना

 चाहिए  था  क्लास  वन,  क्लास  ट  और  क्लास
 थीं  की  सर्विसेज़  में  उसके  लायक  उनको  नहीं
 बनाया  भ्रया,  उसके  लिए  जिम्मेदार  कौन  है  |

 इस  बात  पर  भी  विचार  करना  पड़ेगा।

 हम  कहते  हैं  कि  योग्य  व्यक्ति  नहीं  मिल

 रहे  हैं।॥  मैं  तो  यहाँ  तक  कहता  हूं  कि  आज

 हन्दुस्तान  की  व्यवस्था  यह  है  कि  हिन्दुस्तानः
 के  एकमात्र  श्री  जगजीवन  राम  जी  हरिजनों  में

 ऐसे  पैदा  हुए  जो  आज  हरिजनों  के  नाम  पर

 अखिल  भारतीय  स्तर  नहीं  बल्कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्तर  पर  नेता  कहे  जा  सकते  हैं  लेकिन  हिन्दू-
 स्तान  में  तीस  साल  में  कोई  और  हरिजनों  में

 से  नेता  नहीं  पैदा  हो  सका ।  इसके  लिए
 जिम्मेदार  कौन  है  ?  इन  सारी  बातों  पर

 गहराई  से  सोचता  होगा  t  इन  बातों  को  अगर

 हम  हटा  कर  के  सोचेंगे  तो  समस्या  कष्ट

 समाधान  नहीं  निकाल  सकते  ।

 पिछड़ी  जातियों  के  बारे  में  आप  कहते

 हैं।  मैं  तो  यहां  तक  कहूंगा  कि  जो  प्रावधान
 सरकार  का  छपा  हुआ  मिला  है,  उसमें

 पिछड़ी  जातियों  के  लिए  74  से  78  तक

 जो  लगातार  सरकार  के  जरिए  खर्चा  हुआ  है
 उसका  प्रति  साल  का  हिसाब  लगा  कर  हम
 देखते  हैं  म्लौर  जब  केवल  78-79  का  प्रावधान

 देखते  हैं  तो  दोनों  में  बहुत  श्रंतर  पाते  हैं  ।

 78-79  में  जो  प्रावधान  किया  गया  है
 जिसमें  70  करोड़  रू०  आदिवासियों  की  योजना

 के  लिए  अलग  से  रखा  ग़या  है  उसको  छोड़  कर

 देखते  हैं  तो  2405  लाख  रुपया  ख़चे  किया

 जा  रहा  है  जबकि  इसके  पहले  जो  खर्चा

 75  तक  करते  रहे  हैं  वह  इनका  सारा  खर्चा

 897.78  लाख,  रुपया  है।  कहां  पांच  साल

 में  इसका  लगभग  9  हजार  लाख  खर्चा  हुआ  है
 और  कहां  एक  साल  के  लिए  78-79  के  लिए
 2405  लाख  रुपया  खर्चा  हो  रहा  है  जिसमें

 70  करोड़  रुपया  ग्रादिवासियों  की  योजन&
 के  लिए  इसके  ग्रलावा  है।
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 मैं  यह  भो  कटा  कि  उत्तर  भारत  में

 जो  बिहार,  उतर  प्रदेश  है  वहां  आज  जाति

 व्यवस्था  बतो  हुई  है  ्रोर  पिछड़ी  जातियां

 प्दबी  हुई  हैं।  दक्षिण  भारत  की  पिछड़ी

 जातियों  में  जो  उत्थान  ग्राया,  उनमें  जो  तेजी

 आई  है,  जोय  नेजस्वरिता  आई  है  उत्तका

 कारण  यह  रहा  हैं  कि  बजट  का  ज्यादा

 अतिशत  दक्षिग  भारत  में  पिछड़ी  जातियों

 के  लोगों  को  उड़ाये  पर  खर्व  फिया

 गया  है।  आप  न्प्र  और  बिहार  की

 जतसंख्या  को  ले  लें  और  यह  देखें  कि  जहां
 अन्ध  में संतू  76-77  में  355  लाख  ओर

 77-78  में  552  लाख  खर्चा  किया  गया

 वहां  बिहार  में  76-77  में  300  लाख  और

 77-78  में  325  लाख  खर्च  किया  गया  ।

 यही  चीज  देख  लें  कर्नाटक  में  ।  बिहार  और

 कर्नाटक  का  मुकाबिला  करें  जनसंख्या  में  ।

 कर्ताठक  में  76-77  में  300  लाख  और  7  7-

 78  में  325  लाख  खर्चे  किया  गया।  आगे

 आइये  महराष्ट्र  में।  महाराष्ट्र  बिहार
 और  उत्तर  प्रदेश  की  तुलना  कीजिए,  महाराष्ट्र
 नें  76-77  में  400  लाख,  1977-78  में

 550  लाख  ।  आप  तुलना  पंजाब  और  बिहार
 की  करिए  |  पंजाब  -  में  i976-77  मे

 400  लाख  और  977-78  में  400  लाख।

 आप  तुलता  करिए  तमिलनाडु,  बिहार  और

 उत्तर  प्रदेश  की  जनसंख्या  की  1  तमिलताडू
 Wi976-774  620  लाखआऔर  1977-78

 में  567  लाख  ।  और  उत्तर  प्रदेश,  जहां
 तनी  बड़ी  आबादी  है  वहां  i976-77  &

 :325  लाख  और  977-78  में  460  लाख  ।

 अब  आप  इत्मीताए  से  पंचायत  करिए  और

 जंसाफ  कीजिए  |  जो  इतती  बड़ी  ग्राबादी

 “बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  की  है  वह  अभी  भी

 वर्ण  व्यवस्था  के  रोग  से  ग्रसित  है  ।  पिछड़ी

 जातियों  में  शक्ति  नहीं  शाई  है  इसका  एकमात्र

 कारण  यह  है  कि  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में

 पिछड़ी  जातियों  को  उठाने  के  लिए  पिछले

 तीस  सालों  में  पैसा  खचे  नहीं  किया  गया  ।

 पिछड़ी  जातियों  के  उत्थान  की  तरफ  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  ।  (व्यवधान)
 @  में  निवेदन  कर  रहा  था  कि  जो  सवाब
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 जनता  के  सामने  आता  है  और  जो  हमारे
 सामने  है,  हम  इन  बातों  को  वड़ी  गहराई  से

 कह  सकते  हैं  और  जो  आज  देश  के  सामने  कायून
 और  व्यवस्था  के  संवाल  की  बात  करते  हैं,  यह

 कानून  और  व्यवस्थां  का  जो  सवाल  पैदा  हुमा

 है  वह  अनेकों  प्रकार  के  अन्‍न्तविरोधों  से

 ग्रसित  है  ।  भारत  में  आज  सभी  समुदायों  का

 टकराव  है?  विश्व  में  जितने  अन्तविरोध

 हैं  वह  अकेले  भारत  में  हैं--राज्य  और  केन्द्र

 का  टकराव,  वर्ग  संघर्ष,  वर्ण  संघर्ष,  गांव  और

 शहर  की  लड़ाई,  संचद्‌  और  जनता  की  लड़ाई,
 संसद  और  सरकार  की  लड़ाई,  संसद  शौर  नौकर-

 शाही  की  लड़ाई,  सरकार  और  नौक रश, हीं ह  की

 लड़ाई,  मर्द  और  औरत  की  लड़ाई,  त्य,ग  भोज

 की  लड़ाई  -यह  सब  हिन्दुस्तान  की  राजनीति

 के  प्रधान  केन्द्र  बने  ह््यें  हैं।  अज  कानूत  और

 व्यवस्था  क्‍यों  बिगड़  रही  हैं?  आप  शहरों
 में  भोग  की  सामग्री  इकट्ठी  करते  हैं  ।  हजारों
 वर्ष  तक  तपस्या  करने  के  बाद  भी  विश्वमित्र

 जैसे  तपस्वी  ने  उवंशी,  मेनका  और  रंभा  के

 पायलों  की  झंक,र  पर  अ्रपती  तपस्या  को  भंग

 कर  दिया  था  और  आज  सड़कों  पर  अनेकों

 उबेशी,  रंभा  और  मेनका  पायल  की  झंकार

 बजाती  रहती  हैं  और  तंब  आप  नौजवानों  को

 ब्रह्मचर्य  का  उपदेश  देते  हैं--यह  दोनों  बातें

 एक  साथ  नहीं  चल  सकती  हैं।  यह  मनुष्य
 मात्र  की  कमजोरी  है  कि  जहां  पर  भोग  की

 सामग्री  एकट्ठी  होगी  उधर  मनुष्य  का  ग्राकषंण

 होगा  ।  इसलिए  अगर  आंप  कानून  की

 व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  हालत  को  रोकना

 चाहते  हैं  तो  भोग  के  तमाम  उत्पादन  पर  रोक

 लगानी  होगी,  भोग  की  तमाम  सामग्री  को

 प्रतिबन्धित  करना  होगा  और  हयाग  की  तरफ

 देश  को  आगे  बढ़ाना  होगा  |  आप  तमाम

 भोग  की  सामग्री  बनाने  वाले  कारखानों  को

 प्रतित्रंन्धित  करें  ।  आज  हिन्दुस्तान  के  लोगों

 के  तन  पर  कपड़ा  नहीं  है  लेकिन  लिपिस्टिक,

 पाउडर,  स्नो  लगाकर  तथा  टेरीलीन,  टेरी-

 काट  से  तैयार  ड्रेन  पाइप  वाला  कपड़ा  पहन
 कर  लोग  सड़कों  पर  निकलते  हैं  और  अपने

 अंगों  का  प्रदर्शन  करते  हैं।  एक  तरफ  भोग

 की  सामग्री,  भोग  का  वातावरण  और  उसमें
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 शाप  त्याग  का  उपदेश  करते  हैं  तो  यह  उसी

 प्रकार  से  लगता  है  जैसे  किसी  नौजवान  लड़की

 लड़के  को  नंगा  करके  कोठरी  में  बन्द  कर  दें

 और  सबेरे  खोल  कर  उनसे  पूछें  कि  तुमने

 ब्रह्मचयें  का  पालन  किया  या  नहीं,  योगशास्त्र

 का  अध्ययन  किया  या  नहीं,  कन्‍्ताद  कपिल

 के  दर्शन  का  पाठ  किया  था  नहीं  |  इस

 प्रकार  की  परिस्थिति  हिन्दुस्तान  में  तीस  साल

 में  पैदा  की  गई  है  ।
 =

 इतना  ही  नहीं,  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  जो

 भ्रष्टाचार है,  देश  में  जो  अनाचार  है,  देश  में  जो

 कुव्यवस्था  है  उसके  लिए  सम्पूर्ण  रूप  से  दोषी

 जाति  प्रथा  है।  जाति  प्रथा  ने  केबल  संसद्‌
 शर:  नौकरशाही  को  ग्रसित  नहीं  किया  बल्कि

 हिन्दुस्तान  की  राजनीति  को  भी  ग्रसित  कर

 लिया  है।  डा०  लोहिया  ने  अपनी  “जाति

 प्रथा  किताब  में  बड़े  ही  मारमिक-शब्दों  में  लिखा

 है,  उन्होंने  लिखा  है  कि  हिन्दुस्तान  के  तमाम

 राजनीतिक  दलों  का  नेतुत्व  द्विजों  के  हाथ  में  है  ।

 इसलिए  जब  कभी  कोई  मौका  आता  है  तो

 अरन्तामलन  हो  जाया  करता  है।  इसीलिए

 हिन्दुस्तान  में  परिवतंन  की  कोई  धारा  फूट  नहीं
 पाती  है  4  डा०  लोहिया  ने  कहा  है  कि  मंच-  पर

 सभी  की  बातें  क्रांतिकारी  हुआ  करती  हैं  लेकिन

 मंच  की  बातों  से  नेता  को  मत  परखो-।  मंच

 से  उतरन  के  बाद  वह  खाता  कहां  है,  सोता  कहां

 है,  रहता  कहां  है,  दोस्ती  किससे  करता  है--

 इसके  आधार  पर  उनके  ्राचरण  को  परखा

 करो  ।  !हन्दुस्तान  के  इतिहास  में  कभी  उस

 ओर  दृष्टि  नहीं  गई  ।  हिन्दुस्तान  की  राजनीति

 को  कर्भा  पवित्र  नहीं  किया  गया  इसीलिए

 देश  में  भ्रष्टाचार  की  सारी  जड़  देश  की  जाति

 प्रथा  है  ।  भ्रष्टाचार  की  जितनी  जड़ें  हैं,  उनको

 पकड़ा  जाय  ।  जाति  व्यवस्था,  अंग्रेजी  भाषा,

 पूंजीशा्ही  और  हिन्दुस्तान  की  शिखर  राज-

 नीति--ये  तमाम  हिन्दुस्तान  में  भ्रष्टाचार

 की  जड़  हैं  ।

 जब  मैं  अंग्रेजी  भाषा  का  नाम  लेता  हूं  तो

 मेरे  दक्षिण  के  कई  भाई  कुछ  नाराज  हो
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 जाते  हैं  ।  मैं  अंग्रेजी  भाषा  का  विरोध
 करता  हूं,  लेकिन  हिन्दी  का  समर्थक  नहीं

 हूँ  ।  हम  अंग्रेजी  भाषा  के  विरोधी  हैं  ।

 आप  दक्षिण  के  भाई  जब  अंग्रेजी  भाषा  का

 नाम  लेते  हैं--तो  जरा  सोचिये--बिहार,
 उत्तर  प्रदेश,  राजस्थान,  मध्य  प्रदेश  में  जो

 हरिजन  और  पिछड़े  हैं,  वे  अंग्रेजी  नहीं
 जानते  हैं  ।  उनकी  आबादी  ज्यादा  है,
 लेकिन  अंग्रेजी  भाषा  के  कारण  वे  आज

 नौकरियों  में  कम्पीट  नहीं  कर  सकते  हैं  13
 उनके  पिछड़ेपन  और  दबे  रहने  का  एक
 मात्र  कारण  अंग्रेजी  भाषा  है।  यदि  दक्षिण

 के  भाई  यह  चाहते  हैं  कि  उन  के  उत्तर
 के  भाई  भी  उन्हीं  की  तरह  सरकारी
 नौकरी  में  आयें,  ऊंची  जगहों  पर  रायें,  यदि
 उनके  प्रति  आपके  दिल  में  कोई  दर्द  है,
 दया  का  भाव  है,  तो भरंग्रेजी  भाषा  की  ममता,
 अंग्रेजी  भाषा  के  मोह  को  तोड़ना  होगा  ।

 ग्राप  जानते  हैं--कामराज  जैसे  नेता

 तमिलनाडु  में  पैदा  हुये,  लेकिन  वह  अखिल

 भारतीय  नेता  नहीं  बन  पाये  ।  डी०  संजी-

 बैया  जैसे  नेता  अखिल  भारतीय  नेता  नहीं
 बन  पाये  ।  क्‍यों  नहीं  बन  पाये--क्‍्या

 कभी  इस  पर  गहराई  से  सोचा  है  ?

 रामास्वामी  नायकर  ने  हरिजन  और  पिछड़े
 वर्ग  के  लिये  आन्दोलन  चलाया,  लेकिन
 अखिल  भारतीय  स्तर  के  नेता  नहीं  बन

 पाये  |  श्रन्ना-दुराई  नेता  बने,  लेकिन
 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  नहीं  पहुंच  पाये

 --इसके  पीछे  क्‍या  रहस्य  है,  क्या  कारण

 हैं  ?  श्रफपोस--यदि  इस  बात  को  समझ

 लेते,  यदि  उनकी  बातें  भारतीय  भाषाश्रों
 में  प्रचारत  होतीं,  हमारे  उत्तर  की  भाषाओं
 में  फैलाई  गई  होतीं  तो  आज  हिन्दुस्तान  के
 उत्तर  और  दक्षिण  मिल  गये  होते,  हिन्दु-
 स्तान  के  उत्तर  और  दक्षिण  के  हरिजन
 आर  पिछड़े  लोगों  का,  जिनकी  जनसंख्या
 विशाल  है,  मिलन  हो  गया  होता  ।  इस

 लिए  जरूरी  है  कि  अंग्रेजी  भाषा  को  हटाया
 जाय  ।  पूंजीशाही  और  ब्राह्मणवाद  एक

 दूसरे  के  पोषक  हैं  ।  पूंजीवादी  गन्दे  कड़े
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 पर  ही  ब्राह्मणवादी  कीड़े  पनपते  हैँ
 पन्‍्जीवाद  गन्दा  पोखर  है,  सड़ो  हुया
 तालाब  है,  उस  पर  ब्राह्मणवाद  गन्दा
 कीड़ा  है  जो  डसने  का  काम  करता  है  ।
 यदि  देश  को  बनाना  है  तो  पूंजीशाही  के

 “गंदे  तालाब  को  सुखाना  पड़ेगा,  जो  ब्राह्मण-
 वाद  का  कीड़ा  है  उस  पर  डी०  डी०  टी०
 न्को  छिड़क  कर  मारना  पड़ेगा  |

 श्राज  हमारे  भाई  कहते  हैं--यदि  देश
 प्कों  बनाना  है  तो  वर्ग  को  मिटा  दो,  देश
 आजाद  हो  जाएगा  a  मैं  पूछना  चाहता
 हँ--क्या  केवल  वर्ग  को  मिटा  देने  से
 समता  आ  जायेगी  ?  हरगिज  नहीं  आरा
 सकती,  वर्ण  और  वर्ग  दोनों  पर  समान

 प्रहार  करना  होगा,  वर्ग  भी  मिटाना  होगा
 और  वर्ण  भी  मिटाना  होगा  ।  जो  जाति
 सामाजिक  दृष्टि  से  जितनी  सम्पन्न  हैं
 उसके  पास  उतनी  ही  धिक  दौलत  है  ।
 जो  जाति  सामाजिक  दृष्टि  से  जितनी
 विपन्न  है,  उसके  पास  उतनी  ही  गरीबी
 है,  दौलत  की  कमी  है।  इसीलिए  समाज
 के  अन्दर  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  जो
 सम्पन्न  हैं,  उनके  पास  इज्जत  है  ।आराज

 दुनिया  भर  में  केवल  रोटी  की  लड़ाई  नहीं
 है,  रोटी  और  इज्जत  को  सांथ  जोड़ना  होगा  ।
 एक  ऐसे  गरीब  हैं  जो  केवल  मन  से  रोगी
 है,  एक  ऐसे  गरीब  हैं  जो  पेट  और  मन

 दोनों  से  रोगी  हैं  ।  जो  ऊंची  जाति  का
 गरीब  है,  उसे  पर  केवल  पेंट  की  मार  है,

 जो  छोटी  जाति  का  गरीब  है,  उस  पर
 पेट  की  मार  भी  है  और  मन  की  मार  भी
 चर

 श्री  जगजीवन  राम  जैसा  झ्रादमी,  जो  विद्या,
 बुद्धि,  शक्ति  और  सत्ता,  सबसे  सम्पन्न  हे
 लेकिन  जब॑  बनारस  में  कोई  मूत्ति  छते  हैं

 ््ह्ता  उनके  छूने  से  मूर्ति  अपवित्न  हो  जांती
 |  है  और  कोई  गरीब.  ब्राह्मण  जब  गंगा

 |

 जल  लाकर  उस  मूर्ति  को  धोता  है  तों

 मूति  पवित्र  हो  जाती  है--इसका  स्पष्ट
 हिय  है  कि  सामाजिक  सम्पल्तता  के  साथ
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 इज्जत  भी  मिले  जाती  है  7  जगजीव्न  राम
 के  लिए  वह  इज्जत  नहीं  हैं  जो  हिन्दुस्तान
 के  एक  भीख  माँगने  वाले  ब्राह्मण  की  है
 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हुँ--यदि  देश
 में  बसबरी  लानी  है,  तो  इस  ब्राह्मणवादी'
 व्यवस्था.  को  मिटाना  होगा  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  करता  चाहता  हुं--
 बिहार  के  मुख्य  मंत्री  श्री  कर्पूरी  ठाकुर
 बने  ।  एक  नाई  का  बेटा,  जिसका  बाप
 आज  भी  अपवे  दरवाजे  पर  बैठकर  अपने
 जजमान  की  दाढ़ी  बनाता  है,  और  उस
 मजदूरी  से  अपने  परिवार  का  गुजारा
 चलाता.  है,  उस  सर्वहारा.  परिवार  का
 आदमी  जब  बिहार  का  मुख्य  मंत्री  बनता
 है  तो  सड़कों  पर  जलूसः  निकलता  है,
 नारा  लगता  है--

 कर्पूरी  ठाकुर  छरा  ले  लो, wer

 दिल्‍ली  जाकर  सैलन  खोलो  ।

 यह  किस  बात  की  तरफ  दृष्टि  है,  किस
 बात  को  इंगित  करता  है--किसी  गरीब
 जाति  के  बेटे  को,  जो  ईमानदार  है,  कॉम  हैं,
 तपस्वी  है,  उसको  हिन्दुस्तान  की  ऊंची
 कुर्सी  पर  बैठने  का  कोई  अ्रधिकार  नहीं  है।
 क्योंकि  मनु  महाराज  ने  लिख  दिया  है--
 शुद्रों  के  पास  सम्पत्ति  इकट्ठी  हो  जाये,
 तो  उसको  छीनकर  द्विजों  के  बीच  में  बंटवारां
 कर  दो  ।  उस  घनंघोर  ब्राह्मणवादी
 व्यवस्था  में  विश्वास  करने  वाले  लोग  दबी
 हुई  जाति  के  लोगों  को  श्रोगे  बढ़ने  नहीं
 देना  चाहते  हैं  ।  इसीलिए  मार्क्सवाद  के
 नाम  पर,  पूंजीवाद  को  मिटाने  के  नाम  पर,
 वर्ग  संघर्ष  के  नाम  पर  जो  ऊंचे  वर्ग  के
 हैं  इसको  स्वीकार  करने  से  इन्कार  कर
 रहें हैं।

 19.00  hrs.

 इसलिए  सभापति  महोदय,  मैं  यह
 निवेदन  करूंगा  कि  इन  सारी  बातों  पर
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 गहराई  से  हमको  झर  आपको  सोचना

 होगा  ।  श्रन्त  में  मैं  एक  मिनट  में  अपनी

 बात  खत्म  करता  हूं  ।
 a7

 कहे  चाहता  हूं  कि  जाति  प्रथा  के

 नाश  के  लिए  अन्तर्जातीय  विवाह  को

 अनिवाय  कर  दिया  जाए  ।  दूसरी  बात  यह

 है  कि  सरकारी  नौकरी,  राजनीति,  व्यापार,
 और  पल्टन  में  i00  में  से  60  जगह

 हरिजन,  आ्रादिवासी,  महिलाओं,  पिछड़े  और

 मुसलमानों  के  लिए  श्रारक्षित  की  जाएं,
 इससे  जितनी  ज्यादा  से  ज्यादा  हो,  उनको

 जगह  दी  जाय  ।  सरकारी  नौकरी,  राज-

 नीति,  व्यापार  और  पल्टन  इन  सबमें  इनके

 लिए  जगह  श्रारक्षित  की  जाये  ।  पलटन  में

 भी  हों,  राजनीति  में  भी  हों,  नौकरी  में

 भी  हों  और  व्ययपार  में  भी  हों  ।  आप  यह
 देखें  कि  बिहार  में  अगर  26  परसेन्ट

 आरक्षण  कर  दिया  गया,  तो  एक  वावेला

 मचा  हुआ  -है,  लेकिन:  आरक्षण  तो  मनु

 महाराज  ने
 बहुत  पहले  कर  दिया  था  ।

 शूद्र  के  लिए  सेवा,  वैश्य  के  लिए.  खेती

 और  व्यापार,  क्षत्रिय  के  लिए  युद्ध  और

 ब्राह्मणों  के  लिये  भिक्षा  ।  इसलिए

 आरक्षण  तो  उन्होंने  कर  ही  दिया  था  ।

 इसलिए  ब्राह्मण  भिक्षाटन  का  काम  करें,

 तमाम  क्षत्नीय  पल्‍टन  भें  भरती  हों,  वैश्य

 खेती  और  व्यापार  का  काम  करें  और

 नौंकरियां  जो  हैं,  वे  शूद्रों  के  हाथ  में

 सुपुर्द  की  जायें  शौर  बाकी  जो  ऊंची  जाति

 के  लोग  हैं  बे  अपना  इससे  अलग  हो  जायें,

 इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  इनके  लिए  कम

 से  कम  60  प्रतिशत  स्थान  झारक्षित

 हों  ।  इसके  अलावा  आज  जो  वर्तमान

 स्थिति  है  उसको  भी॥,बदलना  चाहिये  ।

 जो  काम  जितना  छोटा,  है,  उसका  वेतन

 ज्यादा  होना  चाहिये  ।  सर  पर  पाखाना

 उठाने  वाले  का  वेतन  एक  हजार  रुपया

 होना  .  चाहिये  और  आई०  ए०  एस०,

 आई०  पी०  एस०  झौर  आई०  एफ०  एस०  को

 APRIL  25,  978  Home  Affaiys  468

 जितनी  तनख्वाह  मिलती  है,  उससे  ज्यादा,

 उसको  मिलनी  चाहिये।

 मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  यह  भी  तय

 किया  जाना  चाहिये  कि  जमीन  किसकी

 हो?  जो  अपने  हाथ  से  या  जिसके  परिं-
 वार  के  लोग  अपने  हाथ  से  खेती  करते  हों,
 उसको  जोतते  हों,  उनको  जमीन  का
 मालिक  आप  बनावें  ।  जो  जोते,  बोये;

 वही  जमीन  का  मालिक  हो  जो  हल  को

 छुता  न  हो,  जो  मिट्टी  को  हाथ  न-  लगातः

 हो,  जो  गोबर  को  न  छ्ता  हो,  जो  गाय,
 भैंस  .को  दुृहना  नहीं  जानता,  आज  उसके
 पास  हजारों  हजार  बीघा  .जमीन  है  और
 वे  जमीत  के  मालिक  बने  हुये  हैं  ।  इस-.

 लिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  जो  .  जमीन
 को  जोतेगा,  वही  जमीन  का  मालिक  होगाः
 प्रौर  जो  जमीन  नहीं  जोतता;  उससे  तमामः

 जमीन  छीन  लेना  चाहिये  ।  हृदबन्दी  कीः

 परिभाषा  क्या  हो  ?  जो  जमीन  पर.  हल
 जोते,  कुदाल  चलावे,  मिट्टी.  लगाए,  वही.
 जमीन  ले,  वरना  उसकी  सारी  जमीन  लेः

 कर  दूसरे  को  दे  दो,  जो  यह  सब  काम  करता

 हो,  ।  जो  अपने  हाथ  से  खेती  खुद  करे,

 वही  खेती  का  मालिक  हो  और  यही:
 हदबन्दी  की  परिभाषा  होनी  चाहिये  ।

 एक  बात  मैं  यह  भी  कहना  चाहता

 हूं  कि  एक  आदमी  एक  रोजगार,  खेती,.
 नौकरी  और  ब्यापार  ।  श्राज  अगर  बेरोज-

 गारी  को  मिटाना  है  तो  इस  चीज  कोः

 आपको  अपनाना  होगा  |  श्रगर  एक  आदमी

 के  पास  हजार  बीघा  जमीन  है,  तो  वह
 उसको  जोतता  नहीं  है  बल्कि  दूसरों  से

 जुतवाता  है  और  जिनके  पास  जमीन  नहीं.

 है,  वे  मजदूरी  करते  हैं  ।  आज  आपके.

 जो  आई०  ए०  एस०,  आई०  पी०  एस०  और

 आई०  एफ०  एस०  के  अ्रफसर  हैं  उनमें

 केवल  i2  प्रतिशत  गांव  वाले  हैं  ।  इसलिए

 मेरा  कहना  यह  है  कि  खेती,  नौकरी  और

 ब्यापार  ,  एक  आदमी  और  एक  रोजगार,

 यह  बात  आप  को  करनी  चाहिये  ॥
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 ड०  लोहिया  ने  हमेशा  यह  नारा  दिया  था

 और  वे  हम  से  कहलवाया  करते  थे  और

 उनके  अरमान  को  हमें  पूरा  करना  चाहिये।

 एक  आदमी,  एक  पेशा,  इसके  आधार  पर

 उप  कानून  बना  दीजिए  ।  श्रगर  ऐसा
 किया  जाएगा  जो  हजारों  लोगों  को  रोज-

 गार  मिलेगा,  करोड़ों  लोगों  को  रोजगार

 मिलेगा  और  देश  भी  तरक्की  कर  सकेगा  ।

 मैं  आप  के  जरिये  से  निवेदन  करता  हूं
 आर  सरकार  से  कहता  हूं  कि  सरकार  को

 इस  काम  के  करने  के  लिए  घबड़ाना  नहीं

 है,  सरकार  घबड़ाए  मत  ।  आंधी  आएगी,

 तुफान  आयेंगे,  परिवतेन  आयेंगे  और  अराजकता

 की  स्थिति  आएगी,  लेकिन  इस

 भ्रराजकता  के  बाद  ऐसी  स्थिति  पेदा  होगी,

 जो  वतंमान  अराजकता  से  अच्छी  होगी  ।

 अराजकता  से  वह  घबड़ाता  है,  जो  क्रान्ति

 में  विश्वास  नहीं  रखता  है  ।  क्रान्ति  में  जो

 विश्वास  रखने  वाले  हैं,  वे  अराजकता  से

 नहीं  'घबड़ायेंगे,  वे  अराजकता  को  वरण

 करेंगे  और  अराजकता  के  नाम  पर  हरिजनों

 पर  जो  अत्याचार  होंगे,  उनका  मुकाबला
 करने  के  लिए  सड़कों  पर  सीना  तान  कर

 लड़ेंगे  । समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  संघर्ष

 में  सफलता  के  लिए  सहायता  दीजिए  और

 करोड़ों  वर्षो  से  शोषित  समुदाय  को  आगे

 बढ़ने  के  लिए  विशेष  अभ्रवसर  दे  इसके  साथ

 ही  उनको  लड़ने  दीजिए  और  उनको

 झ्रपना  हक  लेने  दीजिए  1  कानून  और

 व्यवस्था  के  नाम  पर  उन  लोगों  को  दबा

 कर  इतने  दिनों  तक  रखा  गयां  है  ।  आज

 वे  अपनी  शक्ति  से  उभरेंगे  और  उनको

 उभरने  दीजिए  ।  अ्राजकता  की  बनिस्बत

 अव्यवस्था  खराब  है  ।  यह  अराजकता  जो
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 है  यह  थोड़े  समय  के  लिए  ही  होगी  और

 उसके  बाद  नया  सूरज  निकलेगा  t  डा०

 लोहिया  कहते  थे  कि  भोग  के  राज्य  का

 अन्त  करो  ।  त्याग  के  राज्य  से  अन्धकार

 का  युग  समाप्त  होगा  और  अब  नया  सय
 उदय  होने  वाला  है  और  इससे  नई  रोशनी

 का  विकास  होगा  और  फिर  हम  उसमें  आगे

 बढ़  सकेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  श्री  धनिक  लाल  मण्डल  जो

 हमारे  राज्य  मंत्री  हैं,  इस  समय  हमारे
 सामने  बैठे  हुये  हैं  और  हमारे  गृह  मंत्री  जी

 बीमार  हैं,  इसका  हमें  दुखः  है  और  हम

 ईश्वर  से  प्रार्थना  करते  हैं  कि  उन्हें  जल्दी

 से  जल्दी  आराम  करें  और  वे  यहां  श्र  कर

 बहस  का  उत्तर  दें--वे  डा०  लोहिया  के

 शिष्य  रहे  हैं  और  उनके  विचारों  का  उन

 पर  प्रभाव  पड़ा  है,  वें  डा०  लोहिया  के

 दर्शन  के  आधार  पर  वर्ग  और  वर्ण  तथा

 योनि  का  जो  कटघरा  है,  उस  सबको  तोड़

 कर  नये  समाज,  मर्यादित  वाहुबल,

 उन्मुक्त  हृदय  और  असीम  मस्तिष्क  वाले

 व्यक्तित्व  का  निर्माण  करें  तब  भारत

 आगे  बढ़  सकेगा  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्य-

 वाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का

 मौका  दिया  t

 19.05  hrs.

 The  Lek  Sabha  then  adjourned  tilt
 Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,
 April  26  978/Vaisakha  6,  900  (Saka).
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